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सर्वाधिकार सुरक्षित 






[] प्रकाशक की पूर्व अनुमति के बिना इस प्रकाशन के किसी भाग को छापना तथा इलेक्ट्रॉनिकी, मशीनी, 
फीटोप्रतिलिपि, रिकार्डिश अथवा किसी अन्य विधि से पुनः प्रयोग पद्धत्ति द्रारा उसका सम्रहण अथवा प्रसारण वर्जित # । 

[] इस पुस्तक की बिक्री इस शर्त के साथ की गई हैं कि प्रकाशक की पूर्व अनुमति के बिना यह पुस्तक अपने 
मूल आबरण अथवा जिल्द के अलावा किसी अन्य प्रकार से व्यापार द्वास उधारी पर, पूनर्विक्रेय, या कियए पर न 
दी जाएगी, न बेची जाएगी। 

[] इस प्रकाशन का सही मूल्य इस पृष्ठ पर मुद्रित है। रबड़ क्री मुहर अथबा चिपकाई गई पर्ची (स्टिकर) या 
किसी अन्य विधि द्वारा अंकित कोई भी सशोधित मुल्य गलत है तथा मान्य नहीं होगा। 









प्रकाशन सहयोग 
सी, एन. राव, अध्यक्ष, प्रकाशन विभाग 


प्रभाकर द्विवेदी मुख्य सम्पादक यू. अभाकर राव मुख्य उत्पादन अधिकारी 
आर एस. सक्सेना कप्पादक सुरेच्नकान्त शर्मा उत्पादन अधिकारी 
गोबिन्द राम सम्पादन सहायक. दी.टी, श्रीनिवासन सहायक उत्पादन अधिकारी 


आवरण ; शान्तो दत्त एवं सींपी टण्डन 


मूल्य : रू० 24.00 


प्रकाशन विभाग से सचिव, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्‌ , श्री अरविद मार्ग, नई दिल्‍ली-]।(॥)॥6 
द्वारा प्रकाशित तथा न्यू एज प्रिंटिंग प्रेस, 5-ई, रानी झांसी रोड, मई दिल्‍ली - 70055 मे मुद्रित । 





राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एन.सी टी ई ) ने अपने / अध्यापक शिक्षा पाठयक्रम-एक 
रूपरेखा नामक प्रकाशन में सिफारिश की थी कि उभरते भारतीय समाज में शिक्षक और शिक्षा 
को शिक्षक प्राशक्षण संस्थाओं मे एक सैद्धांतिक विषय के रूप में पढाया जाए। इस नये विषय पर 
मलतः अंग्रेजी भाषा मे टीचर एण्ड एजकेशन इन दी एपर्गजग इण्डियन सोसाइटी '' नाम से 
पाठ्यपस्तक तैयार की गई थी। तदोपरान्त यह आवश्यक समझा गया कि उक्त पस्तक का हिंदी मे 
भी अनवाद किया जाए ताकि हिंदी -भाषी राज्यों की प्रार्भभक शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाएं, जिनमे 
शिक्षा का माध्यम हिंदी है, इसका उपयोग कर सके। इस नई पस्तक में उभरते भारतीय समाज की 
विशेषताओं और आवश्यकताओं की चर्चा की गई है। साथ ही इस सदर्भ में शिक्षकों की भूमिका का 
भी तिरूपण किया गया है। शिक्षा के बुनियादी दार्शनिक एवं सामाजिक सिद्धांतों का सवध उभरते 
ममाज की अवस्थाओ के साथ जडा होने के कारण इस विषय का प्रतिपादन कुछ अलग ढंग से किया 
गया है। 


इस पुस्तक की रचना एक विशिष्ट परियोजना - दल के निम्नलिखित सदस्यों के सहयोग से हुई 
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प्रो. सलामतबला, भतपवव प्राचार्य, जामिया मिलिया इस्लामिया, दिल्‍्ली। 

प्रो (क,) सनीति दत्त, भतप्व प्राचायां, केन्द्रीय शिक्षा सस्थान, दिल्ली । 

डा. (श्रीमती) एस,आर एडके) प्रवक्‍ता, आदर्श बह॒पाठयक्रम शिक्षा महाविद्यालय, पुणे। 
श्री आरके. गप्ता, प्रवाचक, एन.सी.ई.आर.टी.। 

डा. एम आर, चिलाना, प्रवाचक, एन सी.ई.आर टी । 

0 डा (श्रीमती) कमला शरोडा, प्रवाचक, एन सी.ई,आर टी । 

7. डा (श्रीमती) रवि कान्‍ता चोपड़ा, प्रवाचक, एन.सी.३.आर.दी.। 


टी की 2 ७ -- 


पस्तक की रचना में सक्रिय सहयोग प्रदान करने वाले इन सभी विषय-विशेषज्ञों के प्रति मैं 
विशेष रूप से आभारी हँ। 

प्रो सनीति दत्त ने इस पुस्तक की अंग्रेजी पाडलिपि की समीक्षा करके इसका संपादन किया है। 

इस प॒स्तक का हिंदी अन॒वाद श्री हरीश्वर प्रसाद सिन्हा, अनुसंधान सहायक, वैज्ञानिक तथा 
तकनीकी शब्दावली आयोग (मानव संसाधन विकास मंत्रालय) ने तथा पनरीक्षण श्री शरदेन्द, 
भतपर्व सहायक सम्पादक 'हिन्दुस्तान दैनिक ने किया है। इसके लिए हम इनके आभारी है। 

डा, (श्रीमती) रविकान्ता चोपडा, प्रवाचक, अध्यापक शिक्षा, विशेष शिक्षा एवं विस्तार सेवा 
विभाग नेजड़े मनोयोग से पुस्तक के हिंदी अन॒वाद के सपादन तथा सयोजन का कार्य किया है। जिस 
समय इस पस्तक को प्रकाशन के लिए भेजा जा रहा था उस समय राष्ट्रीय शिक्षा नीति (986) एव 


कार्यक्रम के क्रियान्वयन [प्रोग्राम ऑफ ऐक्शन) हेतु दस्तावेज प्रकाशित हो चुके थे। अत प्रारंभिक 
शशक्षा संबंधी नीति के निहितार्थों को उन्होने विभिन्‍न अध्यायों में उचित ढंग से समाविष्ट कर लिया 
है। इसके लिए वे प्रशंसा की विशेष अधिकारी है। 
प्रो. अशोक कमार शर्मा, अध्यक्ष, अध्यापक शिक्षा, विशेष शिक्षा एवं विस्तार सेवा विभाग ने 
इस कार्य को प्रा करने में महत्वपूर्ण अकादमिक भूमिका निभाई है। उनके प्रति मैं आभार ज्ञापित 
कर्ता हूँ। 
आशा है कि यह पाठ्यपुस्तक प्रारंभिक शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओ के प्रशिक्षकों एवं 
प्राशक्षार्थियों के लिए लाभकारी सिद्ध होगी। पुस्तक का उपयोग करने वाले शक्षक प्रशिक्षको के 
सुधार सबंधी सुझावों का परिषद स्वागत करेगी। 
डा. के. गोपालन 
निदेशक 
नई दिल्‍ली राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसं धान 
ओर प्राशक्षण परिषद 
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इस पस्तक की रचना राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एन.सीं टी ई ) की सिफारिशों के आधार, 
पर की गईं है। यह पस्तक अपनी विषय वस्त और प्रतिपादन-शैली की दप्टि से शिक्षा-शास्त्र के 
दार्शनिक पक्ष, उसके समाज- शास्त्रीय पक्ष तथा भारतीय शिक्षा की समस्याओं पर उपलब्ध वर्तमान 
साहित्य से अलग हट कर है। साथ ही इस पस्तक में भारतीय समाज की वर्तमान और भावी स्थितियों के 
संदर्भ में इस विषय से सवधित क्षेत्रों के प्रामगिक पहलुओं पर भी चर्चा की गई है। 

पस्तक के प्रारभ में उभरते भारतीय समाज के राष्ट्रीय ध्येयो तथा मुल्यों और भारतीय सामाजिक 
पस्प्रिक्ष्य मे शिक्षा के लक्ष्यों का वर्णन किया गया है। इसमे भारत की सामाजिक-सॉस्कुतिक परपण, 
उसकी दर्बलताओं और असमानताओं का विश्लेषण किया गया है। इसमें सामाजिक परिवर्तन की : 
सकल्पता और दिशाओं के साधष-साथ सामाजिक परिवर्तन के एक साधन के रूप में शिक्षा की भूमिका ' 
पर भी चर्चा की गई है। प्रार्रभिक शिक्षा की सर्वाद्भ और विकास की रूपरेखा प्रस्तृत करते हा सामाजिक _ 
परिवर्तन लाने के लिए और समाज की आवश्यकताओं और मागों की पूर्ति में शिक्षक और शिक्षा की, 
भमिका पर वल दिया गया है। इसमे विद्यालय और समदाय के बीच के विभिन्‍न सब धो और उन सव धो 
को दढ़ करने में शिक्षक की भमिका पर भी प्रकाश डाला गया है। 

इस पस्तक के विभिन्‍न अध्यायों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (986) एवं कार्यक्रम के क्रियान्वयन 
(प्राग्राम ऑफ ऐक्शन) से संबंधित उपलब्ध दस्तावेजों में उल्लिखित प्रार्रभिक शक्षा से जड़े हुए 
पहलुओं व आयामो का समचित ढग से समावेश किया गया हैं। 

इस पस्तक के हिन्दी अनवाद के संपादन एवं संयोजन का कार्य हमारे विभाग की डा (श्रीमती) 
रविकान्ता चोपड़ा, प्रवाचक ने अथक उत्साह, परिश्रम एव लगन से किया है। सपादन के कार्य में उन्हे 
परिषद के सामाजिक विज्ञान एव मानविकी शिक्षा विभाग के डा. सरेश पाण्डेय, प्रवाचक से बहुमूल्य 
सुत्माव मिल 

आशा है कि यह पस्तक शिक्षक प्रशिक्षकों और शिक्षक प्रशिक्षार्थियों के लिए उपयोगी सिद्ध 
टोगी। जिन शिक्षक प्राशक्षको और शिक्षक प्रेशिक्षार्थियो ने इस पुस्तक का पठने -पाठन किया है उनके 
सुधार सबधी सझाव्रो का हम स्वागत करेंगे। 


अशोक कमार शर्मा 

विभागाध्यक्ष 

नई दिल्ली अध्यापक शिक्षा, विशेष 
दिसंबर ]988 शिक्षा एव विस्तार सेवा विभाग 











तुम्हें एक जन्तर देता हूं । ३ भी तुम्हें सन्‍्दह 
हो या तुम्हारा अहम तुम पर हावी होने लगे, 
तो यह कसौटी आजमाओ : 

जी सबसे गरीब और कमजोर आदमी तुमने 
देखा हो, उसको शकल याद करो और अपने 
दिल से पूछी कि जो कंदम उठाने का तुम विचार 
कर रहे हो, वह उस आदमी के लिए कितना 
उपयोगी होगा । क्‍या उससे उसे कछ लाभ 
पहुंचेगा / क्या उससे वह अपने ही जीवन और 
भाग्य पर कुछ काबू रख सकंगा ? यानि क्‍या 
उससे उन करोड़ों लोगों को स्वराज्य मिल 
सकेगा जिनके पेट भूखे है और आत्मा अतृप्त है ? 

तब तुम देखोंगे कि तुम्हारा सन्देह मिट रहा 
है और अहम्‌ समाप्त होता जा रहा है। 


प्रावकथन 
प्रस्तावना 
भूमिका 


पहना अध्याय 
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तीयरा अध्याय 
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प्रथम खंड 
भारतीय समाज 


स्वतंत्र भारत : उभरता भारतीय समाज 

स्वतत्र भारत और उसकी आकारक्षाएँ 

संविधान में सन्निहित राष्ट्रीय ध्येय 

स्वतत्र भारत के लोकतात्रिक आदर्श 

स्वतत्र भारत के समाजवादी आदर्श 

स्वतत्र भारत के धर्मनिरपेक्ष आदर्श 

स्वतंत्र भारत मे नागरिकों के आधिकार और कर्तव्य 
स्वतंत्र भारत के पोषित मुल्य 

गाधीवादी मूल्यों का उभरते भारतीय समाज पर प्रभाव 


समकालीन भारतीय सभाज 

भारतीय समाज की सामाजिक-सांस्कृतिक परंपसाँ 
वर्तमान आर्थिक परिदृश्य 

वर्तमान सामाजिक-राजनेतिक परिदृश्य 

वर्तमान शैक्षिक परिदृश्य 


द्वितीय खंड 
शिक्षा के सम्मख चनौतियाँ 


भारतीय समाज की संरक्षणात्मक एवं सर्जनात्मक शक्ति 
शिक्षा की वर्तमान सकल्पना 

स्वतत्र भारत के शैक्षिक लक्ष्य 

परपराओ की निरतरता सजाए रखने के लिए शैक्षिक लक्ष्य 
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इस पस्तक के लेखक होने के नाते हमारी यह 
अभिलाषा रही है कि उभरते भारतीय समाज मे 
शिक्षक और शिक्षा विषय पर हम आपसे आमने - 
सामने बातचीत करते क्योंकि सीखने और सिखाने 
का और एक दूसरे को समझने-समझाने का यही 
एक सर्वोत्तम उपाय है। अध्यापन-अधिगम एक 
दतरफा प्रक्रिया होती है। कित इस समय हमारे 
लिए आपसे आमने-सामने बैठकर सपकक कर पाना 
व्यावहारिक दृष्टि से संभव नहीं है, अत: इस पुस्तक 
में हम उन सभावनाओं को आधार बनाकर एक 
परिचर्चा कर रहे हैं जो आपसे आमने-सामने होने 
की स्थिति में हमे आपकी प्रतिक्रिया -स्वरूप प्राप्त 
हई होंतीं। 
प्रारंभ में ही आपके मन मे ये प्रश्न उठ सकते 
हैं, मझे इस चर्चा से क्या लाभ होगा? किसी 
शिक्षक को इस विषय में रुचि क्‍यों हो” हम 
समझते है कि आपका इन सूसग॒त प्रश्नों को पछना 
एकदम उचित है। प्रथम तो हर बात को क्यों, 
क्या, कब, कहाँ और कंये समझने के लिए शिक्षक 
में एक जिज्ञासु मन और प्रश्न करनेवाली मनोर्व॑त्ति 
होनी चाहिए तथा पर्याप्त छानबीन के बिना किसी 
बात को स्वीकार करके सतृष्ट नहीं हो जाना 
चाहिए; और दूसरे, ये प्रश्न सस्‍्वय मे जटिल जान 
पड़ते है। 
फिर भी यदि इन व्यापक कित्‌ जटिल प्रश्नों 
को निम्नलिखित छोटे-छोटे प्रश्नों में बांट दिया 
जाए तो इसका उत्तर सरलता से दिया जा सकता 
है। जैसे - 
कोई व्यक्ति उभरते भारतीय समाज को 


“7 [ _ु 


किस दृष्टिकोण से देख सकता हैं! 


ा 


य्रद्त समाज किस प्रकार हे” 

क्या एस समाज के निर्माण में शक्षा 

सहायक हो सकती ह#* 

ग्रदि सहायक हो सकती है तो उसे इसकी 

पर्ति के लि! किस प्रवार प्रयास करता 

चाहिए इस सबंध मे शिक्षक क्या कोड कर 

सकता है? 
शिक्षक होने के नाते आप उन कछ संकेतको 
का पता अवश्य लगा सकते है जिनके आध्रार पर 
यह कहा जा सकता है कि भविष्य मे उभरते वाले 
भारतीय समाज का स्वरूप कैसा होगा। इसके 
अतिरिक्त इसके लिए आप समय -समय पर राष्ट्र 
में घटने वाली घटनाओं का अध्ययन करने वाले 
विद्वानों द्वारा प्रस्तुत विश्वसनीय प्रमाणों पर भी 
ध्यान दे सकते हैं। हो सकता है, आप यह सोचे कि 
उभरते समाज के खास-खास लक्षणों के बारे में 
सभी एकमत न भी हों। पर इस बात पर अधिक 
सहमति हो सकती है कि उभरते समाज को 
भारतीय जनता की आकांक्षाओं और हितो को 
प्रतिबिबित करने वाला होना चाहिए। इस प्रकार 
के समाज का गसकेत भारतीय सविधान की 
प्रस्तावना मे किया गया है, जिसके अनसार हमारे 
समाज को एक लोकतांत्रिक, समाजवादी और 
धर्मनिरपेक्ष समाज बनना है। इससे उस दिशा का 
भी पता चलता है जिस दिशा में आगे बढ़ने के लिए 
राज्य वचनबद्ध है। गज्य का यह कर्तव्य है कि वह 
इस प्रकार के अपेक्षित समाज की स्थापना के लिए 
प्रयास करे। 

शिक्षक, भावी शिक्षक अथवा भारत के एक 

साधारण नागरिक होने के नाते आप देश की 


है 


वर्तमान दशा से तो परिचित है ही। सभव है कि 
देश की जैसी स्थिति है उससे आप पूरी तरह से 
सतृष्ट हों। संभव है, राष्ट्रीय जीवन के विभिन्‍न 
क्षेत्रों में भारत ने जो प्रगति की है उसे देख-देख कर 
आपका मन उछाले लेने लगता हों। या यह भी 
सभव है कि आप वर्तमान स्थिति से असतष्ट हो 
जिसमें कहीं -न-कहीं आपको कछ खटकता हो। 
ऐसी स्थिति में आप स्वयं एक विशेष ढंगे से स्थिति 
में परिवर्तन लाना चाहेगे। हो सकता है, आप यह 
अनुभव करे कि राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक 
अथवा शैक्षिक व्यवस्थाएँ ठीक नहीं है और कोई 
एक या सभी व्यवस्थाएँ सभी लोगो के लिए 
विकास के समान अवसर प्रदान नही करतीं। सभव 
है कि आप स्वय वर्तमान दशा के सताए हुए हों। 
हर स्थिति में आपसे यह आशा की जाती है कि 
आप अपने आसपास के विशेष रूप से आर्थिक एव 
सामाजिक क्षत्रों में रह रहे लोगो के द ख-दर्दो से 
अवश्य परिचित होंगे। हो सकता है, आपके 
आसपास कछ ऐसे लोग भी रहते हो जिन्हे एक जून 
पेटभर खाना भी नसीब न होता हो। आप हरिजनों 
अथवा अस्पश्यो से भी परिचित होंगे जिन्हे उच्च 
जाति के कछ लोग हेय दृष्टि से देखते हैं और उनके 
साथ निर्मम व्यवहार भी करते हैं। आप इस बात से 
भी परिचित होगे कि अधिकाश बच्चों को स्कली 
शिक्षा का लाभ उठाने का अवसर नहीं मिलता। 
इनमे से अधिकाश बच्चो का नाम सकल में नहीं 
लिखाया जाता, कछ अनियमित रूप से विद्यालय 
में जाते है और शेष बच्चे बहत शीघ्र बीच में ही 
पढाई छोड देते है और पन. निरक्षर हो जाते है। 

अभी तो हम यह मान लेते है कि आप इन सभी 
स्थितियों से परिचित है और इनमे सुधार लाना 
चाहते है। ऐसी स्थिति मे हम सोचते है कि उभरते 
भारतीय समाज का क्या स्वरूप है - इस प्रश्न पर 
चर्चा में आपको दिलचस्पी होगी। 

लोकतत्र, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता के 


उभरते भारतीय समाज में शिक्षक और शिक्षा 


| भिन्‍न-भिन्‍न अर्थ मिलते हैं और उसके बारे में 


परस्पर-विरोधी विचार भी प्रकट किए जाते रहे 
है। फिर भी इस बात पर एक आम राय यह है कि 
भारत को लोकतात्रिक, समाजवादी एवं धर्म - 
निरपेक्ष समाज की स्थापना के लक्ष्य की ओर आगे 
बढ़ना है। अत' एक राष्ट्र के रूप में हमे वर्तमान 
भारतीय समाज की सरचना मे ऐसे परिवर्तन लाने 
के लिए प्री शक्ति लगानी है जिससे कि सभी 
लोगों को सामाजिक न्याय, अवसर-समता, 
स्वतंत्रता और ख़शहाली मिले। ये ही उसकी मूल 
आवश्यकताएं है। 


प्रथम प्रश्न के उत्तर से अन्य प्रश्न उठ सकते 
हैं। जैसे, क्या इस समाज के विकास मे शिक्षा को 
कोई भूमिका निभानी है? यदि इसका उत्तर हाँ में 
हो तो वह कौन-सी भूमिका है? शिक्षा इस भूमिका 
को किस प्रकार निभा सकती है? आइए, अब हम 
एक-एक करके इन प्रश्नों के उत्तर मालूम करने 
का प्रयास करे। 


जैसा कि आप अच्छी तरह से जानते है, शिक्षा 
राज्य की राजनेतिक शक्ति से नियत्रित होती है। 
यह राजनैतिक शक्ति वर्तमान सामाजिक व्यवस्था 
का दर्पण है जिसकी सरक्षा, देख-रेख और जिसे 
प्रबल बनाने का काम शिक्षा करती है। इस तरह 
शिक्षा और सामाजिक व्यवस्था एक-दूसरे पर 
निर्भर है और एक-दूसरे को स॒ुदृढ बनाती है। 
तथापि शिक्षा की अपनी सीमाएँ हैं और वह कछ 
ही कार्य कर सकती है। उदाहरणार्थ, शिक्षा 
वर्तमान सामाजिक व्यवस्था की प्रमुख दर्बलता ओ 
का निदान कर सकती है, अपेक्षित समाज की एक 
संकल्पना प्रस्तुत कर सकती है , वर्तमान सामाजिक 
व्यवस्था से अपेक्षित सामाजिक व्यवस्था में किए 
जाने वाले परिवर्तनों की सभावित प्रक्रिया बता 
सकती है। सबसे महत्वपर्ण बात यह है कि यह उन 
सामाजिक शक्तियों के हाथो को और मजबत बना 


भमिका 


सकती है जा समाज के अपेक्षित रूपातरण के लिए 
संघपंशील है । 

भारतीय सवि धान में भी वर्तमान समाज को 
लोकतात्रिक, समाजवादी एव ध्र्मनिरपेक्ष समाज 
मे रूपातरित करने की भावना सब्निद्वित होने के 
कारण हमारे देश में शिक्षा के लिए अपनी 
पर्वाल्लिखित भूमिका निभाना अपक्षाकत सरल 
है। भले ही शिक्षा स्वयं पहल करने और 
सामाजिक रूपातरण लाने की स्थिति में न हो, फिर 
भी वह निश्चय ही उन सामाजिक और राजनैतिक 
शक्तियों के हाथ मजबत कर सकती है जो 
अर्पेक्षत परिवतन लाने के लिए प्रयत्न शील है। 

अत समाज का अभिन्‍न अग होने के नाते 
विद्यालय को एक ओर तो अपेक्षित परिवर्तन लाने 
के लिए कार्य कर रही शक्तियों का पता लगाना हैं, 
दसरी ओर उसे इस कार्य की पूर्ति के मार्ग में बाधक 
तत्वों का भी विश्लेषण करना है। इस प्रकार प्राप्त 
जानकारी और अतर्दीष्टि के प्रकाश में विद्यालय 
छात्रों की वर्तमान पीढी को सामाजिक रूपातरण 
ट्रत आवश्यक सामाजिक संघर्य के लिए तैयार 
कर सकता है। विद्यालय के लिए यह क्षम्य नहीं हे 
कि वह तटस्थता की आड लेकर एक ओर बैठ जाए 
और अपनी उदासीनता और निष्क्रियता को उचित 
ठहराए। साथ ही दूसरी ओर यह भी आवश्यक है 
कि सामाजिक सरचना मे क्रातिकारी परिवर्तन 
लाने मे उसे अपनी शक्ति को बहुत अधिक नहीं 
आँकना चाहिए। विद्यालय के लिए उचित यद्ी 
होगा कि वह रूपातरण के कार्य में लगी अन्य 
सामाजिक शक्तियों का साथ दे। 

साराश मे, शिक्षा नई पीढी मे सामाजिक 
रूपांतरण की आवश्यकता और उसे प्राप्त करने 
के ढ़ग के प्रति चेतना बढ़ाने मे उपयोगी भूमिका 
निभा सकती है। हमने जिस सामाजिक परिवर्तन 
का सकलल्‍प लिया है और जिसे हमने राजनैतिक 
साधनो द्वारा लागू किया है उसे पूरा करने और 


है 


सदछ करने मे भी शिक्षा की अपनी भ्रमिक्का 
निभानी है। यहाँ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 986 से एक 
उदरण देवा प्रासगिक हांगा 
मानव इतिहास के आदिकाल ये ही शिक्षा का 
विविध भांति सतत विकास तथा विस्तार होता 
रहा है। प्रत्येक देश अपयी अवठी सामाजिक- 
पास्कृतिक पहचान की अभिव्यक्ति तथा सवर्धि 
के लिए और समय की चुनौतियों का सासना 
करने के लिए अपनी विशिष्ट शिक्षा प्रणाली 
विकसित करता है। 
समाज के अपेक्षित रूपातरण में शिक्षक की 
क्या भूमिका होनी चाहिए, इस अतिम प्रश्न का 
उत्तर प्राप्त करने के लिए शिक्षा के कार्य क्षेत्र और 
की सीमाओं के बारे मे जो कछ भी कहा जा 
चका है, उससे आप स्वय अपने निष्कर्ष निकाल 
सकते हैं। 


एक प्रब॒द्ध नागरिक होने के नाते शिक्षक 
वर्तमान समाज की सरचना का खुलकर 
छिद्रान्वेषण कर सकता है। शोषक वर्गों का 
प्रभत्व, शोषित बरगों के लिए रहन-सहन की दशा 
में सधार के अवसरों का अभाव, संपत्ति के 
वास्तविक उत्पादकों (जैसे खेत तथा कारखानों में 
काम करने वाले मजद्र) और सर्पत्ति के हर्त्ताओं 
(जैसे खेत तथा कारखानों के मालिक)के बीच 
अमानवीय सबंध आदि मुददों पर वह खुलकर 
अपने विचार व्यक्त कर सकता है। यदि शिक्षा 
सामाजिक परिवर्तन के लिए प्रतिबद्ध है तो शिक्षक 
विद्यालय में जो कछ भी करता है, उसके 
अतिरिक्त अपने आसपास के लोगों में सामाजिक 
चेतना जंगाकर अपने प्रभाव-क्षेत्र में उसे आगे 
बढ़ाने का प्रयास कर सकता है। व्यक्तिगत तथा 
सामूहिक रूप से शिक्षकों का यह न्‍्यायसगत 
अधिकार है कि वे अपेक्षित सामाजिक परिवर्तन 
लाने के सबंध में जनमत तैयार कर सरकारी 
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नीतियों को प्रभावित करें। देश के नागरिक होने के 
नाते इसके लिए वे प्रेस तथा प्रचार-प्रसार के अन्य 
उपलब्ध माध्यमों का उपयोग कर सकते है। 

इस कार्य की पूर्ति के लिए यह आवश्यक है कि 
शिक्षकों के संगठन, किसान सभा, ट्रेड यूनियन 
आदि जैसे जन-सगठनों और ग्राम पचायत, 
सहकारी एवं कल्याण समितियों जैसी लोकाभिमुखी 
संस्थाओं से सक्रिय सहयोग प्राप्त करने की 
कोशिश करे। 

व्यक्तिगत रूप से भी शिक्षक औपचारिक 
शिक्षा व्यवस्था के द्वारा युवा-पीढ़ी को और 
अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से प्रौढों को 
वर्तमान भारतीय समाज की सरचना में 
आवश्यक परिवर्तनो के बारे में अपने विचारों से 
अवगत कराकर उन्हें प्रभावित कर सकते है। 

प्रस्तुत पुस्तक में हमने पूर्व अनुच्छेदों मे 
उल्लिखित विषयों पर व्यापक दृष्टि से विचार 
करने का प्रयास किया है। 

यह पाठ्यपुस्तक उन लोगो के लिए लिखी गई 
है जो बच्चो के शिक्षण के लिए प्रारंभिक विद्यालय 
में काम करने के लिए उत्सक है। इस पस्तक में 
भारत में आज की शिक्षा को प्रभावित करने वाली 
सामाजिक शक्तियों के विवेचन पर विशेष रूप से 
चर्चा की गई है। इस में गतिशील भारतीय समाज 
में शिक्षा के मूल उद्देश्यो तथा उन परिवर्तनों का 
विवेचन किया गया है जिनके शिक्षा में आमतौर से 
और प्रारम्भिक शिक्षा में विशेष रूप से घटने की 
सम्भावना है। इस प्रकार जब शैक्षिक कार्यक्रम 
सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक हो 
तभी शिक्षा की समाज की उपलब्धि माना जा 
सकता है। किन्तु उसे एक और कठिन भूमिका भी 
निभानी है। यह आशा की जाती है कि वर्तमान 
समाज की दशा में सधार और परिवर्तन लाने में 
शिक्षा को एक कारक के रूप में काम करना 
चाहिए। समाज के प्रति शिक्षा की यह दृहरी 


उभरते भारतीय समाज मे शिक्षक और शिक्षा 


भ्मिका है। इन दोनों भमिकाओं का समान महत्व 
है, अत: समाज की वद्धि और विकास में दोनों की 
ही महत्वपर्ण सार्थकता है। 

इस पस्तक के शरू के अध्यायों मे जिन विषयो 
पर सक्षेप मे चर्चा की गई है उन विषयों पर बाद 
वाले अध्यायो में फिर अधिक विस्तार से चर्चा की 
गई है। इससे यह नहीं समझ लेना चाहिए कि एक 
ही बात को दोहराया जा रहा है। वस्तत: यह विधि 
जानब॒झकर यह दशनिे के लिए अपनाई गई है कि 
सामाजिक विषयों और शैक्षिक समस्याओ पर की 
जाने वाली चर्चाओं का विश्लेषण और जाच-परख 
यदि विस्तत ढंग से की जाए तो ये बातें बढ़ती उम्र 
के बच्चों को अच्छी तरह से समझ मे आ सकती हैं | 

इस पूरी प॒स्तक में निम्नलिखित बातों पर 
ध्यान केन्द्रित किया गया हैं. 

- भारत के गांवों और शहरों में व्याप्त 
गरीबी जिससे शिक्षा में पिछडापन आता 
है और सामाजिक-आथिक हानि होती है। 

- भारतीय जनता के कछ वर्गों में व्याप्त 
पूर्वाग्रह जिनसे राष्ट्रीय एकता में फट और 
दुर्बलता की प्रवत्ति पैदा होती है। 

- बच्चों एव युवाओं के एक बडे भाग द्वारा 
शैक्षिक अवसरों का लाभ उठाने का 
प्रतिरोध जिससे हमारी शिक्षा-सविधाएँ 
अधिक बरबाद होती है। 

इन तीनो बातो का पुस्तक में निरंतर उल्लेख है। 
ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि शिक्षकों और 
आप जैसे भावी शिक्षकों का ध्यान निम्नलिखित 
बातों की ओर खींचना आवश्यक है 

- अपनी विविध किन्तु नई एवं परिवर्तनशील 
भूमिकाओं को समझना, 

- समाज द्वारा आपको सौंपे गए इस महान 
सामाजिक दायित्व को अनभव करना 

- शिक्षक होने के नाते और शिक्षक समदाय 
का सदस्य होने के नाते भी आपको समाज 


भूमिका 


द्वारा अपेक्षित आशाओ की जानकारी होना, 
और 
- शिक्षक के रूप में दृढ़ विश्वास के साथ 
अपने कार्य की दिशा का निश्चय करना। 
गप्ट्रीय शिक्षा नीति ।986 में इस लथ्य पर 
गभीरता से प्रकाश डाला गया है : किसी समाज 


में अध्यापक का दर्जा उसके सामाजिक--सास्कृतिक ' 


लोकाचार को प्रतिनिम्नित करता है। कहा गया है 
कि कोई भी राष्ट्र अपने अध्यापकों के स्तर से ऊपर 
नहीं उठ सकता है। 

इस पल्‍तक को तीन खंडों में बाँटा ग्रया 
है-प्रथम खंड, द्वितीय खंड और तृतीय खंड। इन 
खंडों में क्रमशः भारतीय समाज, शिक्षा के 
सम्मुख चुनौतियाँ” और ' प्रारंभिक विद्यालयी 
व्यवस्था में शिक्षक के बारे में चर्चा की गई है। 
प्रत्येक खड मे दो या तीन अध्याय है और प्रत्येक 
अध्याय में एक व्यापक शैक्षिक विषय पर विशेष 
चर्चा की गई है। अध्याय को इकाइयो के रूप में 
बाँटकर प्रत्येक विषय के विभिन्‍न पहलुओ पर 
विस्तृत चर्चा की गई है। यदि आवश्यक समझे तो 
आप इन खंडों के क्रम में फेर-बदल कर सकते हैं 
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क्योंकि आपमें से कुछ लोग दूसरे खड को पहले 
पढ़ना चाहेगे जबकि अन्य लोग इस खंड को बाद 
में पढ़ना पसन्द करेंगे। इस पुस्तक के अध्ययन मे 
खडो मे फेर-बदल करना संभव है और ऐसा करने 
से इन खडो में उल्लिखित तथ्यों की प्रभाव-क्षमता 
में कोई कमी नहीं आएगी। 


प्रत्येक इकाई मे उल्लिखित मुख्य बातों को 
अलग से एक संक्षिप्त विवरण के रूप में अंत मे 
दिया गया है। आप इन विषयों को कितना समझ 
पाए है, इसकी जाँच करने के लिए प्रत्येक इकाई के 
अत मे दत्तकार्य के रूप में विचितन प्रश्न दिए 
गाए ह़े। 


हमें आशा है कि इस पुस्तक में प्रतिपादित 
तथा प्रस्तत बिचार आपको उभरते भारतीय 
समाज के विभिन्‍न पहलुओं की दिलचस्प 
अन्तर्दष्टि प्रदान करेंगे। इससे आपकमें कक्षा में 
बहतर काय करने के लिए आवश्यक शैक्षिक 
विचार तो परिपक्व होंगे ही, साथ ही सामाजिक 
रूपातरण के एजेण्ट के रूप में अपनी भमिका 
को भी आधिक भजी प्रकार से समझ सकेंगे। 


प्रथभ खंड 
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समाज प्राय: उन व्यक्तियों के समृह को कहते हैं जी एक सरकारी व्यवस्था से जडे होते है, जो एक क्षेत्र 
विशेष में रहते है और जो आपसी सबंधों में भागीदार होते है। कछ आदर्शों ये निर्देशित होने के कारण 
प्रत्येक समाज की अपनी कछ विचारधाराएँ और गलय होते है। अपने विचारों को अभिव्यक्त करने 
और इन मल्‍यो को अपने सदस्यो के मन मे बैठाने के लिए समाज को क्रियात्मक एव सरचनात्मक 
दोनो ही काम करने होते हैं। सामाजिक कार्य परिवार, धार्मिक यस्थाओ, विद्यालय, अन्य सामाजिक 
एजेन्सियों और विभिन्‍न यामाजिक संगठनों द्वारा, जो उसकी वरचना के घटक होते है, चेतनापर्वक 
निर्देशित हीते हैं। भारतीय समाज को अधिक अच्छी तरह से समझने के लिए उसकी आदर्श 
सामाजिक आवश्यकताओं और वास्तविक आवश्यकताओं का अध्ययन करना अनिवार्य है। 

इस पत्तक के प्रथम खंड को, जियमे भारतीय समाज के बारे मे चर्चा की गयी है, दो अध्यायों मे 
बाँट दिया गया है। पहले अध्याय में संविधान की प्रस्तावना मे निहित सामाजिक दर्शन के अनुरूप 
स्वातंत्रयोत्तर भारतीय समाज के राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक सिद्धांतों के संदर्भ मे उभरते 
भारतीय समाज की चर्चा की गई है। दसरे अध्याय मे आर्थिक, सामाजिक तथा शैक्षिक क्षेत्रों में 
महत्वपर्ण प्रवत्तियों के संदर्भ में भारतीय समाज के समकालीन परिद्श्य की दो दृष्टिकोणों से चर्चा 
की गई है! एक ओर आधनिक काल की वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिक (टैक्नोलॉजीकल) प्रगति की 
अपेक्षाएँ और दूसरी ओर सास्कृतिक अतीत से उत्तराधिकार में मित्री परम्पराओं का उस पर प्रभाव। 





नन्‍न-»+ ०. 
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पहला अध्याय 





पहले अध्याय को चार इकाइयों में बाँटा गया है 
जिससे कि उभरते भारतीय समाज के सभी पक्षों 
पर विस्तृत चर्चा की जा सके। इकाई ।.] में 
स्वतंत्रता-प्राप्ति के समय भारत की राजनैतिक, 
सामाजिक एवं आर्थिक अवस्था के दयनीय चित्र 
को दर्शाया गया है जिससे जीवन के सभी संभव 
क्षेत्रों में भविष्य को बेहतर बनाने का संकल्प लिया 
गया है। इकाई .2 में जिसके अंतर्गत उपइकाइयाँ 
.2., .2.2 और .2.3 भी हैं, संविधान में 
प्रस्तृत लोकतांत्रिक, समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष 
आदरशों के रूप में राष्ट्रीय लक्ष्यों का उल्लेख है। 
इन आदशों को ध्यान में रखकर उपइकाई .2.4 
में संविधान में निर्धारित नागरिकों के अधिकारों 
और कर्तव्यों का पुनरीक्षण किया गया है। इकाई 
.3 में सामाजिक दर्शन के अनुरूप सप्माज द्वारा 
पोषित मल्यों पर ध्यान केन्द्रित क्रिया गया है। 
इकाई [.4 में उभरते भारतीय समाज पर 
गांधीवादी मल्यों के प्रभाव की चर्चा की गई है। 


इकाई . स्वतंत्र भारत और 
उसकी आकांक्षाएँ 


]5 अगस्त 947 को भारत ने राष्ट्र-स मूह में एक 
स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपना स्थान ग्रहण किया। 
4 अगस्त की मध्य-रात्रि को भारत के तत्कालीन 
गवर्नर जनरल लार्ड माउन्टबेटन ने भारत की 
स्वतंत्रता की घोषणा की। यह दिन 857 (महान 
भारतीय सैनिक क्रांति के समय) से चली आ रही 
स्वाधीनता की लंबी लड़ाई के बाद आया। इस 
अवधि में भारत के अनेक महान देशभक्तों ने 





अपने देश को विदेशी शासन से मुक्त कराने में 
घोर यातनाएँ सहीं तथा हँसते-हँसते फाँसी का 
फंदा चूम लिया। ऐसा उन्होंने इसलिए किया ताकि 
देश की जनता वर्तमान साम्माजिक परिवेश तथा 
अतीत की सांस्कृतिक परम्परा में सन्निहित अपने 
जीवन के ध्येयों एवं पोषित मूल्यों के अनुरूप अपने 
भविष्य के बारे में निर्णय ले सके तथा तदनसार 
उसे ढाल सके। 

आपको इसकी सुखद स्मृति होगी कि भारत 
की स्वतंत्रता के क॒छ पूर्व [944 में द्वितीय विश्व 
युद्ध की समाप्ति के बाद अफ्रीका और एशिया के 
सभी द्बल राष्ट्रों में राष्ट्रीयता की प्रबल भावना 
भी जागृत हुईं। परिणामस्वरूप अनेक नए एवं 
स्वतंत्र राष्ट्रों ने जन्म लिया जिससे वे आत्मसम्मान 
एवं प्रतिष्ठा के साथ जी सकें। आप सभी इस बात 
से परिचित हैं कि आज भी विश्व के अनेक भागों में 
स्वतंत्रता की लड़ाई जारी है। 

यद्यपि भारत अगस्त 94/ में स्वतंत्र राष्ट्र के 
रूप में उभरकर सामने आया तथापि इसका 
इतिहास पाँच हजार वर्ष से अधिक पुराना है। 
भारत विश्व की एक प्राचीन सभ्यता का केन्द्र रहा 
है। इसका 2500 वर्षों का ज्ञात इतिहास इसके 
महान अतीत का प्रमाण है। बाद में विदेशी 
आक़मणों से इसे आधात लगते गए। इस 
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में इस युगींतरकारी घटना 
को, अर्थात 947 के वर्ष की घटना को, जो 
पूर्व-स्वाधीनता यूग़ से एक नए, गृंजायमान और 
स्पन्दनशील स्वतंत्र भारत को अलग करती है, 
किस प्रकार चित्रित किया जाए! 


॥0 


जिस वर्ष भारत ने एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में 
जन्म लिया, द्वितीय विश्वयद्ध के कारण यह विश्व 
काफी हद तक बरी तरह से क्षत-विक्षत हो चुका 
था। भारत ने स्वयं अपने देश में ही गरीबी से 
जूझते तथा मानव-निर्मित भयंकर अकाल से 
तड़पते लोगों को देखा। फिर उसने भारत और 
पाकिस्तान के विभाजन से जन्मी हिंसा, विद्रोह एवं 
लाखों विस्थापित परिवारों की पीड़ा के रूप में घोर 
निराशा का अनूभव किया। 

निराशा की इस घड़ी मे भारत ने काम के लिए 
कमर कसी और दो सौ वर्ष के विदेशी शासन से 
पद्दलित और दरिद्र हुई अपनी जनता के बेहतर 
और अधिक समुद्ध भविष्य के निर्माण के लिए 
अपने सपनों और आकांक्षाओं को रूप देना प्रारम्भ 
कर दिया। इस विशाल कार्य में उसने अपना वही 
दृढ़ संकल्प प्रदर्शित किया जो उसने अंग्रेजी दासता 
से मुक्ति के लिए संघर्ष में प्रदर्शत किया था। 

स्वतंत्रता हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती 
बनकर सामने आई। अलग-थलग बसे गाँव तथा 
अवखरूद्ध ग्रामीण अर्थव्यवस्था स्वतंत्र भारत के 
लिए एक बहूत बड़ा संकट थी। गाँवों एवं शहरों के 
जीवन-स्तर में आकाश-पाताल का अंतर था। 
देश छोटे-छोटे अनेक संघों और रजवाडों में बँटा 
हुआ था जिनसे वास्तविक एकता लाना बिल्कल 


साराश 


उभरते भारतीय समाज में शिक्षक और शिक्षा 


असंभव था। 

पनर्निर्माण के विशाल कार्य को हाथ में लेने के 
लिए देश में प्रशिक्षित तकनीकी एवं वैज्ञानिक 
कार्यकर्ताओं की भारी कमी थी। संक्षेप में, स्वतंत्र 
भारत की दरिद्र और अवरूद्ध अर्थ-व्य्वस्था न तो 
बढ़ती हई जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति 
कर सकती थी और न शहरों में बटती हई 
बेरोजगारी के अप्रत्याशित दबाव को ही संभाल 
सकती थी। उसे असमानता, गरीबी, रोग और 
अज्ञान समाप्त करने जैसी चुनौतियों का सामना 
करना था जिससे एक ऐसे नए समाज का निर्माण 
हो जिसमें उसकी जनता के सभी वर्गों को स्वतंत्रता 
तथा सामाजिक न्याय के लाभों का आश्वायन 
मिले। 

947 मे स्वतंत्र राष्ट्र बनने पर देश की जनता 
के सामने सबसे बड़ा काम आ्थिक एवं सामाजिक 
स्थिति में सुधार लाने के लिए कठोर परिश्रम 
करना था। अतः: तात्कालिक आवश्यकता न 
केवल अपने सीमित साधनों को बढ़ाने की थी 
बल्कि नई और अधिक सम्पत्ति प्राप्त करने के 
लिए नई उत्पादक क्षमता विकसित करके नए-नए 
साधन जुटाने की भी थी। इस कार्य को प्रा करने 
के लिए देश के संविधान का निर्माण किया गया 
ताकि शासन व्यवस्था ठीक प्रकार चल सके। 


!. ]5 अगस्त 947 को भारत स्वतंत्र हआ। 947 का वर्ष स्वतंत्रता-पर्व यंग और 
स्वतंत्र भारत के प्रगति-यग की विभाजन-रेखा था। 
2, देश की स्वतंत्रता ने उभरते भारतीय समाज के लिए एक आकाशदीप का काम किया। 


(स्जे 


. स्वतंत्रता के समय भारत को दरिद्र तथा अवरूद्ध अर्थव्यवस्था का सामना करना पडा। 


4, उसने गरीबी, असमानता, अज्ञान आदि को समाप्त करने का संकल्प लिया जिससे 
स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय के सिद्धांत पर आधारित नई सामाजिक व्यवस्था का 


निर्माण किया जा सके। 


5. देश की शासन व्यवस्था को ठीक प्रकार से चलाने के लिए संविधान का निर्माण किया 





स्वतंत्र भारत : उभरता भारतीय समाज 


विचितन प्रश्न 


आफ ७० ० 


कीजिए। 


छः 


|] 


, भारत में स्वाधीनता की लड़ाई कब और कैसे शुरू हुई? इसका वर्णन कीजिए। 

भारतीय सैनिक क्रांति के कारणों का वर्णन कीजिए। 

कुछ उन स्वाधीनता सेनानियों के नाम बताइए जो भारत की स्वतत्रता के लिए शहीद हुए। 

उन महान देशभकक्‍तों के नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्र भारत के भाग्य-निर्माण में योगदान दिया। 
947 मे स्वतंत्र होने के समय की भारत की राजनैतिक सामाजिक एवं आर्थिक स्थितियों का वर्णन 


स्वृतत्र भारत को उभरता भारतीय समाज क्ये कहना चाहिए? 


7, उभरते भारतीय समाज की कौन-कौन-सी आकाक्षाएँ थीं? 
8. अपनी आकांक्षाओ की पूर्ति के लिए उसने कैसे प्रयास किए? 


इकाई ,2 संविधान में सन्निहित 
राष्ट्रीय ध्येय 


किसी राष्ट्र के सामाजिक दर्शन को मार्गदर्शक के 
रूप में निर्धारित करने के लिए उस राष्ट्र का अपना 
संविधान होना अति आवश्यक एवं अनिवार्य है। 
यह संविधान ही देश की जनता के अधिकारों और 
हितों की रक्षा करने तथा जीवन के सभी क्षेत्रों में 
उसके कल्याण के लिए काम करने में सरकार को 
मार्गदर्शन एवं दिशा प्रदान करना है। संविधान से 
ही यह पता चलता है कि सरकार के प्रति नागरिकों 
के क्‍या कर्तव्य और दायित्व हैं। यह बात स्पष्ट 
रूप से समझ लेनी चाहिए कि संविधान एक 
आवश्यकता है और प्रत्येक राज्य का अपना 
संविधान होना चाहिए चाहे उसका सरकारी तंत्र 
किसी प्रकार का भी क्‍यों न हो। ऐसा होता भी है। 
अतः संविधान के बिना किसी राज्य का होना सभव 
नहीं है। संविधान के अभाव में उस राज्य में एक 
संगठित राजनैतिक तंत्र के स्थान पर अस्तव्यस्तता 
और अराजकता व्यापत रहेगी। 

संविधान सभा में हमारी जनता के चुने हुए 
प्रतिनिधियों ने काफी विचार-विमर्श के बाद 26 


नवम्बर 949 को अपना एक संविधान तैयार 
किया जिसे 26 जनवरी 950 को लागू किया 
गया। 26 जनवरी को हर साल गणराज्य दिवस के 
रूप में एक राष्ट्रीय त्यौहार ग्रानकर छुम काफी 
हर्ष-उल्लास से मनाते हैं। 

अनेक अन्य संविधानों की तरह भारत के 
संविधान के प्रारंभ में भी एक प्रस्तावना दी गई है। 
प्रस्तावना, जो एक भूमिका के रूप में है, संविधान 
का एक महत्वपूर्ण अंग है क्योंकि यह भारत में 
रहने वाले लोगों के विचारों और आदर्शों की 
रूपरेखा अंकित करती है। दूसरे शब्दों में, यह देश 
के सामाजिक दर्शन को प्रस्तुत करती है। 


प्रस्तावना से अनेक उपयोगी कार्य सिद्ध होते 
हैं। यह न केवल प्रलेख के सूत्र और समय को 
बताती है बल्कि प्रलेख तैयार करने के समय की 
स्थिति, प्रलेख के उद्देश्य एवं प्रयोजन और प्रलेख 
में अंतर्नीहित नीति को भी बताती है। 

यह बात बहुत महत्वपूर्ण है कि न केवल एक 
सच्चे नागरिक के रूप में बल्कि निष्ठावान एवं 
समर्पित शिक्षक के रूप में आप भारत के संविधान 
की प्रस्तावना के शब्दों को उनके यथारूप में 
जानें। 
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प़स्तावना नि्नालिखित है: 
"हम, भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण 
प्रभुत्व-सम्पन्त लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाते 
के लिए, तथा उसके सभस्‍्त नागरिकों को, 
सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, 
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना 
की स्वतंत्रता, प्रतिष्द और अवसर की समता 
प्राप्त कराने के लिए, तथा उन सबमें व्यक्ति की 
गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने 
वाली बन्धता बढ़ाने के लिए दृढ़सकंल्प होकर 
अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 
नवम्बर 949 ई० (मिती मार्गशीर्ष शुक्ला 
सप्तमी, संबत दो हजार छह विक्रमी) को 
एतदद्वारा इस संविधान को अंगीकृत 
अधिभिधमित और आत्मार्पित करते हैं। 


संविधान में भारत को संसदीय प्रणाली वाला 

एक प्रभुसंत्ता-संपन्‍न लोकतांत्रिक गणराज्य 
घोषित किया गया है। इसका तात्पर्य यह है कि 

अंतिम अधिकार जनता के हाथ में हैं और देश की 

सरकार को जनता की इच्छाओं के अनुरूप अपने 
को निभाना है। हमारे संविधान की प्रस्तावना में 
सम्निहित चार संकेत शब्द हैं-न्याय, स्वतंत्रता 
समता और बंधुता। सविधान सभी भारतीय 
नागरिकों को इन्हें प्राप्त कराने के लिए संकल्पबद्ध 
है। आइए, हम इन संकल्पों पर एक-एक कर 
विचार करें। प्रथम, वयस्क मातधिकार, अर्थात्‌ 
प्रत्येक वयस्क (पुरुष अथवा महिला) को मतदान 
का अधिकार होगा। दूसरे, लोगों को अपने विचारों 
की स्वसंत्र अभिव्यक्ति का अधिकार होगा। तीसरे, 
किसी वर्ग विशेष को विशेष सुविधा की अनमति नहीं होगी 
अर्थात संपदा के लिए सामाजिक वर्ग, जाति, मत, 
वर्ण, भाषा अथवा धर्म के आधार पर 
व्यक्ति-व्यक्ति के बीच कोई भेदभाव नहीं बरता 
जाएगा। चौथे, कानून की दृष्टि में सभी व्यक्ति 
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समान माने जाएँगे। पाँचवें, व्यक्तिगत स्वतंत्रता 
का आश्वासन रहेगा जो व्यक्तित्व को निखारने' 
और उसका सर्वागीण विकास करने के लिए 
अत्यावश्यक है। छठे, लोगों में देशभक्ति और 
राष्ट्रीय की भावना प्रोत्साहित की जाएगी 
जिससे वे नागरिक के दायित्व को निभाने में देश' 
को पहले स्थान पर, समुदाय को दूसरे स्थान पर 
तथा 'स्वयं' को अंतिम स्थान पर रखें। 


दिसंबर 954 में लोकसभा ने भारत की 
आधिक एवं सामाजिक नीतियों के ध्येय के रूप में 
समाजवाद अपनाने का प्रस्ताव पारित किया। 
लोकसभा द्वारा दिए गए इस निर्देश के अनुसार 
956 की द्वितीय पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय 
उद्देश्य के रूप में समाज का समाजवादी ढाँचा' 
स्वीकार किया गया। 

यह घोषित किया गया कि 'जातिनिरपेक्ष और 
वर्गनिरपेक्ष समाज की स्थापना के लिए 
लोकतांत्रिक समाजवाद की राष्ट्रीय लक्ष्य स्वीकार , 
किया जाए जो लोकतंत्र, व्यक्ति की प्रतिष्ठा और 
सामाजिक न्याय पर आधारित हो तथा जिसे 
लोकतांत्रिक साधनों द्वारा प्राप्त किया जाए। 


संविधान में संशोधन के प्रश्न पर विचार 
करने के लिए 26 फरवरी 976 को सरदार 
स्वर्णसंह की अध्यक्षता में एक समिति गठित की' 
गई। इस समिति की सिफारिशों को सितंबर 
[976 में 42वें संशोधन विधेयक के रूप में 
लोकसभा में प्रस्तुत किया गया जो बाद में 42वाँ 
संशोधन अधिनियम बन गया। इस अधिनियम के 
अनुसार धर्मनिरपेक्षता को भारत का एक विधि 
सम्मत लक्ष्य माना गया। अतः इस संशोधन से 
प्रस्तावना में समाजवाद एवं धर्मनिरपेक्षता की 
संकल्पना जुड़ गयी और लोकतंत्र, समाजवाद तथा 
धर्मनिरपेक्षता के पक्ष में आत्मार्पित कर भारत 
एक कल्याणकारी राज्य बन गया। 


स्थतंत्र भारत : उभरता भारतीय समाज 3 








सारांश 

), 26 जनवरी 950 को लाग हुए भारतीय संविधान में भारत को एक प्रभुसत्ता-संपन्‍्न 
लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया। 

2, स्वतंत्र भारत के सामाजिक दर्शन को संविधान की प्रस्तावना में चार संकेत 
शब्दों-न्याय, समता, स्वतंत्रता और बंधुता से व्यक्त किया गया है। 

3. दिसंबर 954 में लोकसभा ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें समाजवाद को भारत 
की आर्थिक एवं सामाजिक नीतियों का ध्येय माना गया। 

4. 976 के 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा धर्मनिरपेक्षता भारत का एक संबैधानिक 
उद्देश्य बन गया और इस संशोधन को समाजवाद एवं धर्मनिरपेक्षता की संकल्पना 
के साथ प्रस्तावना में जोड़ देने पर भारत एक प्रभुसत्ता-संपन्‍न, समाजवादी, 
धर्मनिरपेक्ष और लोकतांजिक गणराज्य बन गया। 





विश्वितन प्रश्न 


. किसी राज्य के लिए संविधान का होना क्यो आवश्यक है? 

2. संविधान मे प्रस्तावना को किस उद्देश्य से सम्मिलित किया जाता है? 

3. भारत के संविधान की प्रस्तावना का वर्णन कीजिए। 

4. प्रस्तावना में उल्लिखित चार संकेत शब्दों के अर्थ क्‍या है? प्रत्येक संकेत शब्द के महत्व की व्याख्या 
कीजिए। 

5. प्रभुसत्ता संपन्न लोकतात्रिक गणराज्य की व्याख्या अपने शब्दों में कीजिए। 

6. राजनैतिक स्वतंत्रता की संकल्पना में गणराज्य और राजतंत्र में क्या भेद है? 

7. स्वतंत्र भारत के सामाजिक दर्शन का वर्णन कीजिए। 


इकाई .2.! स्वतंत्र भारत के लोकतंत्र के लिए अंग्रेजी शब्द 'डेमोक्रेसी' की 

। व्यूत्पत्ति ग्रीक शब्द डेमोस' से हुई है जिसका 
गक्ताजिक आइश अर्थ है जन और 'क्रेटोस' से अर्थ है शक्ति । इस 
आगे के पृष्ठों में हम लोकतंत्र, समाजवाद एवं तरह इमोक्रेसी' का अर्थ है जनता की शक्ति। 
धर्मनिरपेक्षता की संकल्पना की बारी-बारी से लोकतंत्र एक सामाजिक संगठन है और सामाजिक, 
चर्चा कर उपर्यक्त ध्येयों पर विचार करेंगे जिससे आर्थिक तथा वैधानिक समता के सिद्धांतों पर 
शिक्षा के लिए निहित आदर्शों का तात्पर्य आप आधारित है। लोकतंत्र के इन तीन आयामों का 
अच्छी तरह से समझ सकें। इस उप-इकाई .2। और भी विश्लेषण किया जा सकता है। अमरीका 
में हम आपके साथ लोकतंत्र और उसके आदर्शों के राष्ट्रपति अन्बाहम लिकन ने सभवत लोकतंत्र 
पर विचार-विमर्श करेंगे। के राजनैतिक पक्ष की सबसे अच्छे ढग से परिभाषा 
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पे है। उन्होंने कहा : लोकतंत्र जनता की, जनता 
के लिए और जनता द्वारा बनाई गई सरकार है। 
इसका आशय व्यस्कों से है जिन्हें मतदान का 
अधिकार है और इस प्रकार जिन्हें देश के शासन 
में सहभागी माना जा सकता है। लोकतंत्र के 
आधिक पक्ष का आशय उस आर्थिक शक्त से है 
जो परी तरह जनता के हाथों में, रहे और आधिक 
संसाधनों पर कछ 'पंजीपतियों अथवा किसी 
विशेष वर्ग का' एकाधिकार नहीं हो। इसके 
अतिरिक्त आर्थिक संगठन सहकारी होने चाहिए 

कि प्रतिस्पर्धा वाले, और आर्थिक परियोजनाएँ 
ऐसी होनी चाहिएं जिनसे परे समुदाय को लाभ 
प्राप्त हो। इस तंत्र में लोगों की उनकी दक्षता और 
योग्यता के अनुसार कार्य दिया जाता है। लोकतंत्र 
के सामाजिक पक्ष का आशय समाज में व्यक्तियों 
की समान स्थिति से है जिसमें सामाजिक वर्ग, 
जम्भ अथवा घत्र के जाधार पर कोई भेदभाव नहीं 
हो। लोकतंत्र में सामाजिक एवं आ्थिक सम्मता को 
मान्यता मिलनी चाहिए, तभी वास्तविक अर्थ में 
लोकतन्त्र को जीवन की एक ऐसी विधा माना जा 
सकता है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को पूर्ण जीवन 
जीने का समान अवसर प्राप्त हो तथा अपनी गति 
से आगे बढ़ने, सोचने, अभिव्यक्त करने और कार्य 
करने में सहायता जिले। लोकतंत्र के ये तीनों 
आयाभ दो दार्शनिक स्वीकृतियों यानि (क) व्यक्त 
के लिए सम्मान की भावना और (ख) अवसर की 
समानता पर आधारित हैं। कुछ लोग लोकतंत्र को 
एक कल्याणकारी राज्य के रूप में भी परिभाषित 
करते हैं जिसमें राज्य का आस्तित्व व्यक्ति के 
कल्याण के लिए माना जाता है। लोकतंत्र मे मानव 
की प्रतिष्ठा को मल्यावन समझा जाता है एवं उसके 
व्यक्तित्व को सम्मानित किया जाता है। लोकतंत्र 
में जाति, वर्ण और लिंग का भेदभाव नहीं किया 
जाता इसलिए प्रत्येक व्यकित को समाच अवसर 
प्रदान करना आवश्यक है जिससे मानव - मानव के 
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बीच विद्यमान भेदो के बावजूद वह अपनी 
क्षमताओं को अधिक-से-अधिक विक्रासत कर 
सके। 


लोकतंत्र की शक्ति अथवा उसके गुणो को 
केवल इस बात से आँका जा सकता है कि उसमे 
लोकतांत्रिक उद्देश्यों की पूर्ति किस कशलता के 
साथ की जा रही है और उसमें लोग किस सीमा 
तक सतुष्ट है। इसकी कशलता जनता के प्रति 
उत्तरदायित्व की भावना में है। लोकतंत्र के गुणों 
'के बारे में यह कहा जाता है कि यही एक ऐसा 
शासन-तंत्र है जो उन लोगो को उत्तरदायित्व 
सौंपता है जो शासित लोगों पर शासन करते हैं। 
लोकतत्र में इस उत्तरवायित्व का पालन कराया 
जा सकता है क्योंकि इसमें विधानमंडल द्वारा, 
निर्वाचनों के द्वारा और जनमत की अभिव्यक्ति 
द्वारा कार्यपालिका पर लोकप्रिय नियत्रण की विधि 
विद्यमान है। स्वभावत इससे लोगों को यह 
अवसर मिलता है कि वे अपने अधिकारों पर बल दें 
और यदि आवश्यकता हो तो अपने अधिकारों के 
लिए लड़ें भी। इस प्रकार इस शासन-तंत्र में ही 
लोगों के हितों और अधिकारों की सबसे अच्छे ढंग 
से रक्षा होती है। लोकतंत्र की यह विशेषता उसे 
सर्वाधिकारवादी राज्य से भिन्‍न करती है जिसमे 
शासन एक व्यक्ति अथवा कछ थोड़े से व्यक्तियों 
अथवा एक विशेष वर्ग के ही लोगों के हाथों में 
होता है। उन देशों में भी, जहाँ केवल एक 
राजनैतिक पार्टी को ही मान्यता प्राप्त होती है, 
सभी सरकारी कार्यकलापों का निर्धारण उस पार्टी 
द्वारा किया जाता है। ऐसी स्थिति में जो लोग पार्टी 
की विचारधारा से सहमत नहीं होते उन्हें शासन 
के किसी भी मामले में बोलने की वस्तत: कछ भी 
स्वतंत्रता नहीं होती। 


पर इस प्रकार के शासन-तंत्र में प्रशासन 
संबंधी निर्णय काफी तेजी से ले लिए जाते हैं। ' 


स्वतंत्र भारत उभाता भारतीय समाज 


फलस्वरूप अभीष्ट परिणाम बहत ही थोड़े सश० 


में प्राप्त किए जा सकते हैं क्योंकि जहाँ किसी 


निर्णय तक पहुँचने के लिए लोकतांत्रिक शासन मे 
लंबे समय तक वाद-विवाद एस विज्ञार-विश३/| 


कश्ना होता है वहाँ इस प्रकार के शासन -संत्र में 
ऐसी औपचारिकताओं को भिमाने की कोई 


आवश्यकता नहीं होती। 
लोकतत्र की सफलता के लिए क॒छ शर्तों को 


अनिवार्य गाना जाता है। पहले, लोकतंत्र की 
सफलता के लिए लोगों का लोकतांजिक आदशों में 
विश्वास होना चाहिए अन्यथा लोकतंत्र सफल 
नहीं हो पाएगा। दूसरे, लोगों में नागरिक 


उत्तरदायित्व, राजमैतिक चेतना और अल्पसख्यको 


के अधिकारों के प्रति सम्मान की भावना होनी 


चाहिए। तीसरे, अशिक्षित तथा अनभिजन्न लोगो से 
लोकतंत्र सफल नहीं हो सकेगा। लोकतंत्र के 
सामाजिक आदर्शों को प्राप्त करने के लिए शिक्षा 
का सर्वाधिक महत्व है और इस उददेश्य की पर्ति 
के लिए शिक्षा का उपयोग एक पँँजी निवेश के रूप 
मे किया जाना चाहिए। अततः, सभी लोगो को 
आथिक सरक्षा प्राप्त होनी चाहिए। यह लोकत॑5 
की सफलता का एक अन्य अनिवार्य प्रतिबंध है। 


लोकतंत्र के आदर्श किससे प्रभावित होते हैं, 


इस विधय में चर्चा को सक्षेप में निम्नलिखित 

पंक्तियों में सर्वोत्तिम ढंग से दिया जा सकता है 
"लोकतत्र का नारा उत्तरदायित्व है, स्वायत्तता 
नहीं। इसका उद्देश्य अधिक से आधिक संतोष 
प्रदान करना नहीं, बल्कि जो उत्कृष्ट है, उसे 
प्रतिष्ठापित करना और उसमें वृद्धि करना है। 
लोकतत्र मे सपम्तता का आशय सवि धाओ से नही 
दायित्वो तथा अवमरों से है ताकि सबको न्‍्याये 
मिल सके। इस दृष्टि से लोकतात्रिक भार्ग 
प्रत्येक व्यक्ति की आकाक्षाओं की अधिकत* 
सम्भव पर्ति का साधन नहीं, बल्कि स्वार्थ 
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जामि। 

है। 
लोकतंत्र के आदेशों को धान भें ९७४१ उसकी 
शैक्षिक आवश्यकताओं एवं गाँगों की जाँय की 5 
सकती है। लोकतंत्र की गाँग प्रखद नागरिक की 
माँग है। अतः शिक्षा की पहेंच जन-जन तक होनी 
साहिए। शिक्षा का सार्वजनीकरण लोकतंत्र की 
पकार है। लोकतंत्र व्यक्ति-व्यविति के बीच भेदों 
की भी स्वीकार करता है। इम भेदों को स्वीकार 
करते हए व्यवितए्व के अधिकतश विकास के लिए 
विभिन्‍न शैक्षिक कार्यक्रम तैयार किए जाने की 
आवश्यकता है। विभिन्‍न प्रकार के विकलांग 
जचज्चों, मनोविकार से पीडित जख्चों और 
अलग- अल) उपसंस्कृतियों से आनेवाले बच्चों 
को उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार 
शिक्षा देने की आवश्यकता है। उन्हें दी प्रकार से 
शिक्षा दी जाती है-औपचारिक सस्थाओं में 
ग्रेजकर तथा पत्राचार के माध्यम से। इस तरः 
शिक्षा जीवन-भर चलने वाली प्रक्रिया हो जाती 
है। 

लोकतंत्र मे यह आवश्यक और अपरिहार्य है 
कि विकास का स्तर चाहे कछ भी क्यों न हो, उसके 
शैक्षिक कार्यक्रम ऐसे होने चाहिए कि प्राथमिक 
स्तर की शिक्षा में बह बच्चों की बुनियादी अथवा 
सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति करे। माध्यमिक 
स्तर की शिक्षा मे बच्चों की विशेष आवश्यकताओं 
और हितों की पूर्ति के लिए पाठ्यक्रम में विविधता 
लाने की आवश्यकता है। उच्चतर स्तर की 
औपवारिक शिक्षा में ज्ञान के विभिन्‍न क्षेत्रों में 
विशेषज्ञ पैदा करने के लिए विशेष-अध्ययन की 
व्यवस्था करनी है। 

इस प्रकार की शिक्षा प्रणाली से लोकतंत्र के 
लिए विभिन्‍त प्रकार के आवश्यक मानव -संसा धन 
उपलब्ध होगे। यह भी कहा जाता है कि 
पागान्यतः शिक्षा को कार्य, उत्पादकता और 


ये की पल करने जग काएगग 
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रोजगार से जोड़ देना चाहिए। लोकतंत्र में प्रत्येक 
वयस्क अपने देश के शासन मे भागीदार होता है, 
अत. शिक्षा के द्वारा ऐसे व्यक्तियों का निर्माण 
होना चाहिए जो सार्वजनिक मामलों में बद्धिमत्ता 
से भाग ले सकें। लोकतंत्र के सफल सचालन के 
लिए चरित्र-निर्माण करने वाली और नागरिकता 
का ज्ञान देनेवाली शिक्षा महत्वपूर्ण है। व्यक्ति को 
प्रभावी तथा लोकतांत्रिक समाज में कशलतापूर्वक 
योगदान के योग्य बनाने के लिए स्कलों और 


सारांश 


उभरते भारतीय समाज में शिक्षक और शिक्षा 


कालेजों की शिक्षा के प्रशासन और संगठन में 
लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से काम लिया जाता है। 


'सभी विद्यार्थियों को कक्षा के कार्य एवं संचालन में 


उत्तरदायित्वपूर्ण योगदान करने के लिए 
प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। योजनाएँ तैयार 
करने में, उन पर अमल करने में और कछ अन्य 
उत्तरदायित्व ग्रहण करने में भी उन्हें उनकी 
सामाजिक परिपक्‍वता के अनुसार सम्मिलित 
किया जाना चाहिए। 


]. लोकतंत्र तीन निम्नलिखित सिद्धांतों पर आधारित हैं : 
(क) व्यक्ति के मूल्य को स्वीकार करना। उसे राजनैतिक स्वतत्रता, आर्थिक सरक्षा 


और सामाजिक न्याय प्रदान करना। 


(ख) व्यक्ति-व्यक्ति के बीच के भेद को पहचानना और सभी को समान अवसर 


उपलब्ध कराना। 


(ग) यह स्वीकार करना कि राज्य का अस्तित्व व्यक्ति के कल्याण के लिए है। यह 
व्यक्ति और समाज के बीच के संबंध को दर्शाता है। अत: लोकतंत्र को जीवन की 
एक विधा के रूप में माना जा सकता है। 

2. लोकतंत्र में विकसित किए जाने वाले चार आधारभत॒ मल्य हैं : नागरिक उत्तरदायित्व 
सामाजिक दायित्व, सामाजिक निष्ठा और सामाजिक न्याय। लोकतंत्र की शैक्षिक मांगें 
हैं : जन-शिक्षा, समान शैक्षिक सअवसर प्रदान करने की व्यवस्था , निरंतर शिक्षा और 
शिक्षा के औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों साधनों को कार्य, उत्पादकता और 


रोजगार उन्म॒ुख़ करना। 


3, लोकतंत्र की शैक्षिक आवश्यकताएँ मलत:ः दो हैं: चरित्र निर्माण की शिक्षा और 


नागरिकता की शिक्षा। 








विचितन प्रश्न 


।, सच्चे लोकतत्र के कौन-कौन से लक्षण है? 
2. भारत ने लोकतत्न को क्यो अपनाया है? 


स्वतंत्र भारत ' उभरता भारतीय समाज 
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3 लोकतंत्र की सफलता के लिए किन-किन शर्तों को अनिवार्य माना जाता है? 
4 लोकतत्र मे जिन चार आधारभूत मृल्यों को विकसित किया जाता है, उनका विवरण दीजिए। शिक्षा 
द्वारा इन्हे किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है? 


0) (“20 ७-3 (“>४ एण 


हुकाई ,2.2 स्वतंत्र भारत के 
समाजवादी आदर्श 

आइए, अब हम दूसरे राष्ट्रीय ध्येय यानि 
समाजवाद पर विचार करें। इस बात पर बार-बार 
जोर दिया गया है कि यदि लोकतंत्र को वास्तविक 


अर्थों में जनता की सरकार बनाना है तो इसे एक 


ऐसी आर्थिक व्यवस्था पर आधारित होना चाहिए 
जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को एक निम्नतम निर्वाह- 
स्तर पर जीने की गारंटी हो और जो गरीब और 
अमीर के बीच की खाई को पाटे। दूसरे शब्दों में 
समाजवाद के बिना राजनैतिक लोकतंत्र का कोई 
अर्थ नहीं होता। लोग अपने अधिकारों के लिए 
तभी लड़ सकते हैं जबकि वे न केवल राजनैतिक 
रूप से बल्कि आर्थिक रूप से भी स्वतंत्र हों। 
लोकतंत्र की संकल्पना प्राथमिक रूप से राज्य में 
रहने वाले सभी व्यक्तियों के लिए सामाजिक न्याय 
पर आधारित है और समाजवाद की संकल्पना 
व्यक्ति के लिए सामाजिक- आध्िक न्याय के 
सिद्धान्त पर आधारित है। इस तरह यह माना जा 
सकता है कि लोकतंत्र और समाजवाद एक ही 
सिक्के के दो पहलू हैं। लोकतंत्र सभी को 
प्रतिनिधित्व का समान अधिकार प्रदान करता है 
और समाजवाद राज्य के सभी व्यक्तियों को इस 
अर्थ में समान आर्थिक अवसर प्रदान करता है कि 


. लोकतत्र की शैक्षिक माँगें और आवश्यकताएँ कौन-कौन सी हैं? 

. भारत मे प्रौढ़ शिक्षा का इतना महत्व क्यो है? 

, निरतर शिक्षा प्रदान करने की भिन्‍न-भिन्‍न विधियाँ कौन-सी है? 

, बच्चों को समान शैक्षिक सुअवसर उपलब्ध कराने के साधन कौन-कौन से है? 

. शिक्षा-सस्थाओ मे लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर क्रिस प्रकार अमल किया जा सकता है? 


भूमि, श्रम, पूँजी और संगठन जैसे उत्पादन के 
सभी साधनों पर राज्य का स्वामित्व होता है और 
इन कारकों के उपयोग से किसी भी व्यक्ति द्वारा 
निजी लाभ अर्जित करने का प्रश्न ही नही उठता। 
इसलिए यह तर्क दिया जाता है कि क्योंकि लोकतंत्र 
का उद्देश्य वर्ग अथवा धर्म या मत के भेदभाव के 
बिना सभी व्यक्तियों को प्रशासन में भागीदार 
बनाकर अधिक से अधिक संख्या में उन्हें अधिक 
से अधिक लाभ प्राप्त कराना है, इसलिए व्यक्यों 
की आर्थिक स्थिति में सधार लाना भी इस प्रकार के 
शासनतंत्र का एक मूलभूत लक्ष्य होता है। आर्थिक 
स्थायित्व के बिना लोकतंत्र स्थाई नहीं हो सकता 
और आधिक स्थायित्व व्यक्ति की आर्थिक 
संपन्‍नता पर निर्भर है। समाजवाद पर आधारित 
लोकतंत्र से जनता के लिए और जनता की 
सरकार' का वास्तविक उद्देश्य प्राप्त हो जाता 
है। यही कारण है कि हम लोकतत्र और समाजवाद 
को जुड़वाँ मानते हैं। 

समाजवाद का जन्म मध्य युग के अंत में यूरोप 
में हुए दो ऐतिहासिक आंदोलनों-पुनजीगरण और 
सुधार आंदोलन के फलस्वरूप हुआ। पुनरजागरण 
आंदोलन का सत्रपात इटली में हुआ। इसे प्राच्य 
शिक्षा का नव जागरण माना जाता है। सुधार 
आंदोलन को रोमन कैथोलिक चर्च की सत्ता के 


ते 


निरख दिद्भोह झा जा राकता है। पुनजीगरण मे 
गगों के भन में कला, विज्ञान और विवेचनात्यक 
चिन्तन के प्रति संवेदनशीलता जागृत की । ऐसा 
गाना जाता है कि पूनजगिरण ने चिंतन की 
गगभिक (इनंडविटब) विधि को लोर्काप 
बगाया। इस विधि में तक तथा प्रणालीबंद्ध ढग से 
एक भाए दा गुल्यांकन करके उसे संपृर्ण पर लागु 
किया जाता है, विशेष को व्यापक और वैयक्तिक 
ब्ज़े सार्वजनिक रूप प्रदान किया जाता है। चिन्दन 
में यह दिए, जिसकी ओर प्रजगिरण काल के 
पहले बहुत कम ध्यान दिया गया था, जिज्ञासा, 
अवलोकन, जाँच -पेडताल और व्यापक निष्कर्षों 
पर पहुँचने में बहुत सहायक रही है। मानवीय 
प्रयोजनों, आवश्यकताओं, आकांक्षाओं और 
आशाओं के इस परस्पर भिलन ने आधुनिक यग मे 
विज्ञान की प्रगति एवं प्रौद्योगिकी को फलने-फलने 
का विशेष अवसर दिया। इस विधि ने सत्य की 
खोज में एक नई चिन्तन प्रणाली की नींव डाली । 
अब समस्याओं को हल करने के लिए बैज्ञानिक 
दृष्टिकोण अपनाया जाता है। प्रौद्योगिकी के 
विकास ने सध्य यग के अंत में सामती यंग के 
सामाजिक एवं आर्थिक सगठनों के परे ढाँचे की ही 
रूपांतरित कर दिया। अतीत के इतिहास में झाँकने 
से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि सामंती समाज में 
जमीदारों का एक ऐसा अभिजात वर्ग था जिस पर 
व्यापारी वर्ग ने कठाराधात किया। परिणामस्वरूप 
आधूनिक पूँजीवादी समाज का जन्म हुआ। अब 
इसका विरो ध वर्गहीन समाज की स्थापना के लिए 
श्रमिक वर्ग कर रहा है। इस प्रकार की समानता 
और सामाजिक न्याय की उत्कंठा ही समाजवाद के 
मूल में है। आज समाजवाद को सभाज का ऐसा 
रूप समझा जा रहा है जिसमें परूषों और स्त्रियों को 
सामाजिक एवं आथिक समानता हो और बे 
समाज-कल्याण के लिए अपने-अपने साधनों का 
भरपूर उपयोग करें। यह भाईचारा सामाजिक एवं 


उभरते भारतीय समाज से शिक्षक और शिक्षा 


आर्थिक--दोनो ही प्रकार की नीतियों में समाजवाद 
के उद्देश्यों को समान रूप से प्रेरित करता है। 

भारतीय दृष्टिकोण से समाजवाद का अर्थ 
धायव व्यक्तित्व की प्रतिष्ठा एव स्वतंत्रता है। इस 
तरह यह व्यक्ति और उसके समाज के बीच 
अपेक्षित सम्बन्ध का न केवल आशिक 
असमानताओ के उन्मुलन के सिद्धांत पर बल्कि 
मानवीय आधारों पर भी मार्ग प्रदर्शित करता है। 

अतः हम यह कह सकते है कि समाजवाद की 
विचारधारा की व्यृत्पत्ति दो स॒त्रों से हुई है मानव 
की प्रतिष्ठा और आपसी भाई चारे मे विश्वास तथा 
राम्ाजिक न्याय की स्वीकृति। पर भारत का 
दृष्टिकोण प्रधानतः प्रथम सत्र पर आधारित है 
और बाद मे दसरे सूत्र पर, हालाँकि दोनो सत्र एक 
दूसरे से सम्बद्ध तथा एक दूसरे पर निर्भर है। हमारे 
जैसे विकासशील समाज मे मानवीय 
आवश्यकताओं और आधुनिक विज्ञान तथा 
प्रौद्योगिकी की चुनौतियों को पूरा करने के लिए यह 
आवश्यक है कि समाजवाद को एक राष्ट्रीय ध्येय 
माना जाए। यदि राष्ट्रीय ध्येयो को ध्यान में रखते 
हुए पूरे समाज की अधिकतम भलाई के लिए 
विज्ञान और प्रौद्योगिकी को पोषित और विकसित 
किया जाए और इसके लिए यदि हम विज्ञान के 
नए-नए क्षेत्रों को अपनाएँ तो सामाजिक संरचना 
भें परिवर्तन होना अनिवार्य हो जाएगा। स्पष्ट है 
कि यह परिवर्तन नियोजित ढंग से होना चाहिए। 
अत सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक नियंत्रण 
के लिए शिक्षा को एक साधन के रूप में काम मे 
लेना है। इसकी कार्यविधि के प्रमाण-चिहन का 
पता लगाना कठिन नहीं है। यह सामहिंक स्थिति 
मे एक साथ काम करने की तथा सामहिक क्रिया 
पर नियंत्रण रखने की विधि है। संबंध बनाए रखने 
के अन्य वैकल्पिक उपाय-बल प्रयोग प्रभत्व 
और अहस्तक्षेप हैं। परन्त ये लोकतांतिक प्रक्रिया 
के अंग नहीं हैं। 


स्वतंत्र भारत उभरता भारतीय समाज [9 
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आथ्थिक सरक्षा के बिना लोकतत्र स्थाई नहीं हो सकता। 
समाजवाद की संकल्पना व्यक्तियों के लिए सामाजिक-आश्िक न्याय के सिद्धांत पर 
आधारित है। 


, समाजवाद का जन्म पश्चिमी विश्व में पुनजागरण और सुधार आदोलन के 


परिणामस्वरूप हुआ। 


. मानवीय आवश्यकताओं और विकासशील समाज मे आधुनिक विज्ञान एव प्रौद्योगिकी 


की चुनौतियों को पूरा करने के लिए यह आवश्यक है कि समाजवाद को एक राष्ट्रीय 
ध्येय माना जाए। 


. अतः सामाजिक पविर्तन और समाजिक नियंत्रण के लिए शिक्षा का उपयोग हमें एक 


पजी निवेश के रूप में करना है। 





विचितन प्रश्न 


. किन-किन कारणों से समाजवाद का जन्म हआ? 


, मानवता से आप क्‍या समझते हैं? 


| 
ह 
3 इटली में हाए पुनजांगरण से क्या-क्या परिणाम निकले ? 

4 भारत में तथा अन्य देशों में समाजवाद को दिए गाए अर्थ की स्पष्ट कीजिए। 

5 समाजवाद के बिना राजनैतिक लोकतत्र का कोई अर्थ क्यो नहीं होता, इसकी व्याख्या कीजिए। 
6 समाजवाद के आदर्शो को परिपष्ट करने वाले शैक्षिक कार्यक्रम सझाइए। 


इकाई .2.3 स्वतंत्र भाश्त के 
धर्मनिरपेक्ष आदर्श 


लोकतंत्र और समाजवाद की संकल्पनाओ को 
स्पष्ट कर लेने के बाद अब हम धर्मनिरपेक्षता पर 
विचार करेगे जो भारत का तीसरा राष्ट्रीय एवं 
अभीष्ट ध्येय है । 


धर्मनिरपेक्षता शब्द का प्रचलन उन्तीसवीं 
शताब्दी के पूर्वार्ध में हुआ। इसका अर्थ था 
विद्यमान धार्मिक विचार धारा का विरोधी जीवन 
सिद्धात । वास्तव में इसमे धर्म से संबद्ध हर बात 


के विरूद्ध विद्धेष की भावना निहित थी। यह नई 
विचारधारा लोगों के मन में अज्ञेयवाद (ईश्वर में 
न तो विश्वास रखना और न ही अविश्वास) के 
विचारों से उत्पन्न हुई इस विचार धारा को मानने 
वाले लोगों का तर्क था कि जीवन में सदव्यवहार 
का धर्म से कोई संबंध नहीं है। इसी विचार धारा ने 
पश्चिम में जनता को शिक्षित करने के धर्म के 
अधिकार पर अंकश लगाया। बाद में इसने 
सीमारेखा खींचकर पादरियों की भूमिका केबल 
धार्मिक शिक्षा प्रदान करने तक सीमित कर दी 
और जनता को शिक्षा प्रदान करने का दायित्व 
राज्य को सौंपा। 
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भारत में धर्मनिरपेक्षता को किस अर्थ में लिया 
जाता है, यह हमारे दार्शनिक राष्ट्रपति डॉ० 
सर्वपल्ली राधाकृष्णन के निम्नलिखित शब्दों से 
स्पष्ट हो जाता है: 

मैं अधिकारपूर्वक कहना चाहता हूँ कि 
धर्मनिरपेक्षता का अर्थ नास्तिकवाद नहीं है। 
इसका अर्थ है कि हम सभी मतों और धर्मों का 
आदर करते हैं। हमारा राज्य किसी एक विशेष 
धर्म से जुड़ा नहीं है। ' गांधी जी ने भी एक बार 
इसी स्वर में कहा था: मैं अन्य धर्मों का उतना ही 
आदर करता हूँ जितना अपने धर्म का करता हूँ। 
फिर, निराश होकर उन्होने यह भी लिखा : भारत में 
तथा अन्यत्र तथाकथित धर्म अथवा संगठित धर्म 
के आडम्बर ने मुझे दहला दिया है। मैंने इसकी 


बारबार भर्त्सना की है और मैं इस सब पर झाड॒ हैं 


फेर देना चाहता हूँ। धर्म प्राय सदा ही अंधविश्वास 
और प्रतिगामिता, हठधर्मिता और कट्टरता, 
शोषण और निहित स्वार्थों के संरक्षण का समर्थन 
करता दिखाई देता है। ' 

प्रत्येक धर्म के तीन घटक होते हैं: आध्यात्मिक 
आधार (परमतत्व का सिद्धांत), अनुष्ठानिक 
संस्कार और एक नीति-संहिता। प्रत्येक संगठित 
धर्म के आध्यात्मिक आधार और अनुष्ठानिक 
संस्कार भिन्‍न- भिन्‍न हैं पर नैतिक अवधारणाओं 
में सभी धर्म एक हैं। संगठित धर्म का संकीर्ण रूप 
उसमें व्याप्त अंधविश्वासों, आस्थाओं और 
धर्मान्धता में देखा जा सकता है। व्यापक रूप में 
धर्म को एक जीवन पद्धति कहा जा सकता है। 
हमारा देश बहुभाषी और बहुरूपी उपसंस्कृतियों 
वाला देश है जिसमें अनेक धर्म फल-फल रहे हैं। 
अत: यहाँ धर्म को जीवन पद्धति के रूप में स्वीकार 
करने के अतिरिक्त अन्य कोई चारा नहीं है। भारत 
के लिए यह एक बड़ा वरदान है कि उसने किसी 
धर्म को राज्य धर्म के रूप में नहीं अपनाया है। 
इससे न केवल अल्पसंख्यकों के मन में भय व्यापत 


उभरते भारतीय समाज मे शिक्षक और शिक्षा 


होता बल्कि उसके लोकतांत्रिक आदर्शों और 
समाज की लोकतांत्रिक संरचना को भी आधात 
पहुँच सकता था। 

अपने को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित कर भारत 
ने सभी नागरिकों को दूसरे धर्मों का आनादर किए 
बिना किसी भी धर्म को मानने और उसका 
प्रचार-प्रसार करने की स्वतंत्रता और अधिकार 
प्रदान किये हैं बशर्ते कि वे सार्वजनिक व्यवस्था, 
नैतिकता और स्वास्थ्य बनाए रखें। तदनुसार 
प्रत्येक नागरिक को स्वधर्म का पालन करने की 
पूरी स्वतंत्रता है। दसरे शब्दों में प्रत्येक नागरिक 
को, चाहे वह किसी भी धर्म को मानने वाला क्यों न 
हो, आगे बढ़ने के समान अधिकार और अवसर 
प्राप्त हैं। धर्मनिरपेक्ष राज्य के लक्षण निम्नलिखित 


. राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होगा। 

2. राज्य किसी धर्म विशेष के अनुयायी को 
वरीयता नहीं देगा। 

3, राज्य धर्म के आधार पर किसी व्यक्ति से 
भेदभाव नहीं करेगा। 

4, धार्मिक भेदभाव के बिना सभी नागरिक 

सरकारी सेवा में प्रवेश कर सकेंगे। 


फिर भी, भारत का एक धर्मनिरपेक्ष राज्य होने का 
यह अर्थ नहीं है कि वह ईश्वर-विहीन अथवा 
नास्तिक या धर्म-विरोधी राज्य है। भारतीय 
संविधान के मुख्य निर्माता बी.आर. अम्बेडकर ने 
कहा था,  धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ यह नहीं है 
कि हम लोगों की धार्मिक भावनाओं को ध्यान में 
नहीं रखेंगे। धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ केवल यही 
है कि संसद लोगों पर कोई भी विशेष धर्म थोपने 
के लिए सक्षम नहीं होगी। संविधान में केवल यहीं 
अंकश स्वीकार किया गया है। 


अत: धर्मनिरपेक्ष राज्य में नैतिक शिक्षा सभी 
शैक्षिक कार्यक्रमों का अभिन्‍न अग होती है और 


]ब्मपपै 


स्वतत्र भारत उभरता भारतीय समाज 


धार्मिक शिक्षा देना (अर्थात्‌ अपने धर्म का 
अध्ययन) परिवार और धार्मिक संस्थाओं के 
आधिकार क्षेत्र में है। यदि भारत को धार्मिक जीवन 
पद्धति पर चलना है तो शिक्षा को धर्मनिरपेक्षता के 


कम-से-कम पाँच सर्वमान्य गणों के प्रसार के लिए 


साराश 
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प्रयास करना होगा जैसे प्रेम की शिक्षा, सहिष्णता 
की शिक्षा, सत्य की शिक्षा, शांति की शिक्षा और 
श्रद्धा की शिक्षा। तभी यह माना जा सकता है कि 
धार्मिक (नैतिक) शिक्षा औपचारिक शिक्षण 
सस्थाओं में अनिवार्य है न कि धर्म की शिक्षा। 


., भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है और वह किसी धर्म को राज्य -धर्म के रूप मे स्वीकार 


नहीं करता। 


४. भारतीय दृष्टि से धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है-सभी धर्मों का आदर करना। इसका अर्थ 


नास्तिकवाद नही है। 


3. धर्मनिरपेक्षता में शिक्षा के लिए कछ मार्ग-निर्देश दिए गए है. 
(क) धर्म की शिक्षा देना परिवार और धार्मिक सस्थाओं का कार्य, 
(ख) धामिक (नैतिक) शिक्षा देना औपचारिक शिक्षण सम्थाओ का कार्य, 
(ग) शैक्षिक कार्यक्रमों का उपयोग वर्गों के परस्पर समन्वय एवम्‌ राष्ट्रीय एकता के 


लिए करना। 








विचितन प्रश्न 


६.2 (>> «+ 


धर्मनिस्पेक्षता की भारत द्वार। की गई व्याख्या मे और अन्यत्र की गई व्याख्याओं में अतर बताइा। 
धर्म की शिक्षा प्रदान करने में परिवार की भपिका के बारे में अपने विचार स्पष्ट कीजिए | 
धर्मनिग्पेक्षता का भाव पोषित करने पे विद्यालय विद्याधथियों के मन पर किस प्रकार छाप डाल सकते 


है? विद्यालयों में आयोजित किए जाने वाले कछ अभ्यासों/कार्यक्रमों का सुझाव दीजिए। 





इकाई ,2.4 स्वतंत्र 
के अधिकार और कर्तव्य 


स्वतंत्र भारत ने राष्ट्रीय उद्देश्यों के रूप में 
लोकतांत्रिक, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष आदर्शो 
की केवल अभिव्यक्ति ही नहीं की, बल्कि इन 
आदर्शों को व्यावहारिक रूप देने के लिए संवि धान 
में नागरिकों के मूल अधिकारों तथा कतंव्यों का 
और साथ ही राज्य की नीति के निदेशक सिद्धान्तो 
का निर्धारण भी किया, जिससे एक ओर शासित 


जनो के आचरण का मार्ग-दर्शन हो सके और 
दूसरी ओर उनके कल्याण की सुरक्षा के लिए 
सरकार के व्यवहार पर नियंत्रण रखा जा सके। इन 
विषयों पर यहाँ चर्चा की गई है। 

पहले हम 'नागरिक' शब्द पर विचार करें। 
'नागरिक' का शाब्दिक अर्थ है नगर में वास 
करनेवाला व्यक्ति । समाज- शास्त्रों के अध्येता के 
लिए इस शब्द का अर्थ राजनैतिक समुदाय के उस 
सदस्य से है जो अपने राज्य के प्रति निष्ठावान है 
और नागरिक एवं राजनैतिक अधिकारो का 
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कक 


उपभोग करता है। ' ये अधिकार तीन प्रकार के 
होते हैं नागरिक अधिकार, राजनैतिक अधिकार 
और नैतिक अधिकार। नागरिक एवं राजनैतिक 
अधिकार राज्य द्वारा आश्वस्त तथा सर्रक्षित होते 
हैं किन्‍त्‌ नैतिक अधिकार ऐसे नहीं होते। ऐसे 
अधिकारो की रूपरेखा समाज के सामाजिक एवं 
सास्कृतिक लोकाचार से बनाई गई आचार-संहिता 
से मिलती है। 
भारत के संविधान मे सात मूल अधिकारों की 

सूची दी गई है। अधिकार सामाजिक जीवन के वे 
अनुबंध है जो मानव व्यक्तित्व के विकास के लिए 
अत्यावश्यक और महत्वपूर्ण होते है। ये अन॒बंध 
मनृष्य के सामाजिक स्वभाव से जन्म लेते हैं तथा 
समाज में अच्छा जीवन क्या है 'है' और कैसा 'होना 
चाहिए -इसके संकेत है। सभी अधिकारों मे कछ 
अधिकार अधिक महत्वपूर्ण और मलभत होते है, 
अतः उन्हें संविधान में समाविष्ट कर दिया गया 
है। मल विधि, अर्थात्‌ संविधान का अंग होने के 
नाते इन अधिकारो की एक विशेष स्थिति है। जैसा 
पहले उल्लेख किया जा चुका है, सविधान 
व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से सभी नागरिकों 
को मल अधिकारों के रूप में सात व्यापक 
स्वतत्रताएँ प्रदान करता है, जिनके उल्लघन पर 
न्यायालय की शरण ली जा सकती है। 
स्वतत्रताएँ निम्न लिखित है' 

समता का अधिकार, स्वतत्रता का अधिकार, 

शोषण के विरूद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतत्रता 

का अधिकार, संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी 

अधिकार, संपत्ति का अधिकार और 

स्वैधानिक उपचारों का अधिकार। 
इन अधिकारों का मूल अधिकारो के रूप में स्पष्ट 
उल्लेख होने के बाद अब न्यायालय का कर्तव्य है 
कि वह उनकी मर्यादा की रक्षा करे और उनके 
अभिभावक की भ्रमिका निभाए। संक्षेप मे मल 
अधिकार राज्य द्वारा की गई किसी काररवाई के प्रति 


उभरते भारतीय समाज मे शिक्षक और शिक्षा 


संरक्षण प्रदान करते हैं। व्यक्ति को इन मल 
स्वतत्रताओं के सवैधानिक आश्वासन के दो 
तात्पर्य हैं। पहला, कानून की सीमा के अंदर 
स्वतत्रता का अधिकार और दूसरा, स्वतंत्रता का 
वह अधिकार जो व्यक्ति को उसके व्यक्तित्व के 
सर्वागीण विकास में सहायक हो। 

कानन की दृष्टि में समानता और हमारे मूल 
भूत अधिकारों का संरक्षण संविधान मे समाविष्ट 
मल अधिकारों से सुनिश्चित किया गया है। उनमे 
कहा गया है कि राज्य किसी व्यक्ति को विधि की 
दृष्टि में समता के अधिकार से वचित नही करेगा 
और राज्य, धर्म, वर्ण, जाति, लिंग अथवा जन्म 
स्थान के आधार पर किसी नागरिक से भेद भाव 
नहीं बरतेगा। ये मूल अधिकार रोजगार, सपत्ति, 
सस्कृति और श'शक्षा के सबंध मे भी स्वतत्रता एव 
समता का आश्वासन देते है। 

इन सभी बातो का लक्ष्य स्वतंत्र भाग्त को एक 
समतावादी समाज बनाना है। इस प्रकार का 
समाज, जो समतावाद (समत्ता के आदर्श) में 
विश्वास करता है, अपने सभी सदस्यों के लिए 
सभी मामलों में समता की कल्पना करता है। 

फिर संविधान ने विभिन्‍न संस्थाओं (अर्थात 
ससद, राज्य सरकारों और सभी स्थानीय 
प्रशासनिक निकायो) के द्वारा इन विचारों की मर्त 
रूप देने के लिए राज्य की नीति के कछ निदेशक 
सिद्धात भी निर्धारित किए है। इन सिद्धातों के 
विषय में कहा गया है कि यद्यपि न्यायालय 
शासन को इन पर अमल के लिए बाध्य नहीं कर 
सकता, तथापि देश के शासन के लिए वे मल भत 
समझे जाते है। संघीय तथा राज्य सरकारों, 
कार्यपालिका और विधायिका को इन निदेशक 
सिद्धांतों में निर्धारित आदर्शों का पालन करना है 
जिससे राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था के निर्माण 
और संरक्षण में अपनी पूरी शक्ति लगा सके जहाँ 
सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक न्याय राष्ट्रीय 


स्वतत्र भारत उभरता भारतीय समाज 


जीवन की सभी संस्थाओं में उपलब्ध हो। इस 
प्रकार संविधान जनता के कल्याण के कार्य को 
आगे बढाने का प्रयास करे। 
राज्य की नीति के निदेशक तत्वों में सरकारों 

को आदेश दिया गया है कि राज्य अपनी नीति का 
सुनिश्चित रूप से ऐसे संचालन करेगा कि - (क) 
समान रूप से नर और नारी-सभी नागरिकों को 
जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का 
अधिकार हो; (ख) समुदाय की भौतिक सम्पत्ति 
का स्वामित्व और नियत्रण इस प्रकार बँटा हो कि 
जिससे सामहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन 
हो; (ग) आ्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले कि 
जिससे धन और उत्पादन साधनों का 
सर्वसा धारण के लिए अहितकारी केन्‍्द्रण न हो; 
और (घ) परूषो और स्त्रियों-दोनों का समान 
कार्य के लिए समान वेतन हो। दसरे शब्दों में कहा 
जा सकता है कि 

राज्य की नीति के निदेशक सिद्धात हमारे 

संविधान के एक विशेष तत्व हैं जो जन 

कल्याण की वद्धि के लिए राज्य को एक नई 

समाज व्यवस्था स्थापित करने का आदेश दवते 

है और राजनैतिक, आथिक तथा सामाजिक 

न्याय पर आधारित समाज में फलने-फलने के 

लिए मसार्ग-दर्शन करते है। ' 

सभी सरकारी कार्यकलापो की सावधानी से 

जाँच करने पर आप पायेंगे कि सरकार ने अपनी 
पंचवर्षीय योजना ओ के द्वारा राज्य की इन नीतियों 
को कार्यान्वित करने का प्रयास किया है। पहली 
पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य सभी को समान 
सुअवसर प्रदान करना था, दूसरी योजना में आय 
एवं संपति की असमताओ को कम करने और 
आर्थिक स्रोतो के अधिक सम वितरण का प्रयास 
किया गया, तीसरी योजना में समानता के 
उत्तरोत्तर आधिक स॒अवसर प्रदान करने और 
आय तथा सर्पात की असमताओ की कम करने का 
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प्रयास था; चौथी योजना मे आर्थिक स्थायित्व के 
साथ वृद्धि की अपेक्षा की गई; पाँचवी योजना में 
व॒द्धि और सामाजिक न्याय-दोनो प्राप्त करने का 
प्रयास रहा और छठी योजना का लक्ष्य जनता की 
न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करना था। 
वर्तमान सातवीं पंचवर्षीय योजना में सभी को 
भोजन, कार्य और गेजगार देने का प्रस्ताव है। 
इसके अतिरिक्त केन्द्रीय और राज्य सरकारे 
योजना लाग करने की प्रक्रिया का विकेन्द्रीकरण 
एव लोकतंत्रीकरण करके जन समर्थन प्राप्त करने 
का भरसक प्रयत्न कर रही हैं। अधिकांश राज्यों मे 
पंचायती गज है, उनके विधान-मडल हैं और 
जेनपद-स्तर पर स्थानीय निकायों को अधिक 
अधिकार दिए जा रहे है। 

इस स्थिति से हमारे लिए यह जानना उपयुक्त 
होगा कि संविधान में उल्लिखित मूल अधिकारों 
और राज्य की नीति के निदेशक सिद्धातो के बीच 
क्या सम्बन्ध है। 976 के 42 वें सशोधन 
अधिनियम के पहले राज्य की नीति के निदेशक 
सिद्धातों की स्थिति ऐसी थी कि वे मल अधिकारों 
की किचित अवहेलना नहीं कर सकते थे। वस्तृत: 
इन सिद्धातों को मूल अधिकारों का अनुमोदन ही 
करना होता था और ये हमेशा उनके अनुप्रक ही 
बने रहते थे। इस संबध मे यह बात भी लाग होती 
थी कि मल अधिकारों का क्षेत्र निर्धारित करते 
समय न्यायालयों को निदेशक सिद्धांतों की प्री 
तरह से उपेक्षा नहीं करनी है बल्कि सुसामंजस्य' 
का सिद्धांत अपनाकर यथा -सम्भव दोनो को लागू 
करने का प्रयास करना है। मूल अधिकारों और 
राज्य की नीति के निदेशक सिद्धान्तो के बीच 
असमाधानकारी टकराव की दशा में ही मल 
अधिकारों को निदेशक सिद्धातों पर वरीयता 
मिलती है। राज्य की नीति के निदेशक सिद्धातों की 
उल्लेखनीय विशेषता यह है कि न्यायालय द्वारा 
उन्हे लागू नहीं कराया जा सकता। फिर भी 
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सर्विधान ने यह व्यवस्था की है कि देश के शासन 
में राज्य की नीति के निदेशक सिद्धान्तो को मूल के 
रूप में समझा जाएगा और राज्य का यह कर्तव्य 
होगा कि विधि बनाते समय वह इन सिद्धान्तो को 
लागू करे। 

अनेक देशों के सविधानों मे मूल अधिकारों 

और कर्तव्यों को साथ-साथ एक ही संची में रखा 
गया है। भारतीय सविधान में प्रारम्भ में मूल 
कर्तव्यों की एक अलग सूची में नहीं रखा गया था। 
कर्तव्यों का अनमान केवल साधारण कानूनो से 
अथवा मल अधिकारों में लगाए गए अक॒शो से ही 
मिल सकता था। इस बात को अस्वीकार नहीं 
किया जा सकता कि अधिकार कर्तव्यो में निहित हैं 
और कर्तव्य अधिकारों मे। दूसरे शब्दों में इसका 
अर्थ यह है कि कोई व्यक्ति ऐसे निरंकश 
अधिकारो का उपभोग नहीं कर सकता जो दूसरो 
के अधिकारों का अतिक्रमण करते हो। अत राज्य 
की भूमिका इन दोनो के बीच संत्लन बनाए रखने 
की है। राज्य यह कार्य कानून बनाकर तथा उन्हें 
लागू करके करता है। 

पर्वॉल्िखित 42 वे संशो धन अधिनियम से 
संविधान मे कछ महत्वपर्ण बाते जोड़ी गई। इनमे 
सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात भारतीय नागरिको 
के कछ कर्तव्यो को उसमे समाविष्ट करना है। 
भारतीय नागरिकों के इन दस मूल कर्तव्यों को 
जानना रूचिकर होगा। ये कर्तव्य निम्नलिखित 
हैं 

] संविधान को स्वीकार करना और उसके 
आदर्शों तथा संस्थाओं, रास्ट्रीय ध्वज 
और राष्ट्रीय गान का सम्मान करना: 

2. उन महान आदर्शों का अनुसरण तथा 
पालन करना जो राष्ट्रीय स्वतत्रता सग्राम 
के प्रेरक थे: 

3, भारत की प्रभुस॒त्ता, स॒रक्षा और अखंडता 
का समर्थन एवं सरक्षण करना: 
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4. देश की रक्षा करना और आवश्यकता 
पडने पर राष्ट्रीय सेवा के लिए स्वयं को 
अर्पित करना: 

5 धर्म, भाषा, जाति और क्षेत्रीयता आदि से 
परे रहकर भारत के सभी लोगों मे 
भाईचारे और मित्रता की भावना को 
बढ़ावा देना। महिलाओ की प्रतिष्ठा के 
लिए अपमानजनक रीतियों को त्यागना: 

6, अपनी मिली-जुली संस्कृति की समृद्ध 
परंपरा का संरक्षण करना तथा उन्हें 
सम्मान देना: 

7. राष्ट्रीय पर्यावरण, जिसमे झील, नदियाँ 
और जगली जानवर सम्मिलित है, का 
सरक्षण एवं सधार करता और जीव- 
जन्तुओ के प्रति प्रेम भाव प्रदर्शित करना; 

8. वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और 
जाँच एव स॒धार करने की भावना 
विकसित करना: 

9. जन-संपत्ति का संरक्षण करना और हिंसा 
त्यागना; और 

[0 व्यक्तित्व एवं सामृहिक क्रियाकलाप के 
सभी क्षेत्रों मे उत्कृष्टता प्राप्त करने के 
लिए प्रयत्न करते रहना जिससे कि राष्ट्र 
निरंतर रूप से उद्यम एवं सफलता के 
उच्च स्तर की ओर अग्रसर होता रहे। 


फिर 42 वें संशो धन अधिनियम के द्वारा राज्य 
की नीति के निदेशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों 
पर वरीयता दे दी गई। इसका अर्थ यह हुआ कि 
निदेशक सिद्धांतों को लागू करने के लिए पारित 
किए गए कानुनो का इस आधार पर विरोध नहीं 
किया जा सकता कि वे भारतीय नागरिकों के मूल 
अधिकारों का उललधन करते है। स्वास्थ्य, 
समाज कल्याण, शिक्षा, श्रम, रोजगार, कृषि, 
ग्रामीण विकास, उद्योग और वाणिज्य आदि के 
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लिए योजना बनाते और कार्यक्रम तैयार करते 
समय इन लक्ष्यों को दृष्टि से ओझल नहीं करना 
चाहिए, वरन प्रगति के मार्ग पर बढ़ने के लिए इन्हें 
सार्गदर्शक समझना चाहिए। 

अब प्रश्न उठता है कि शिक्षक के रूप में 
हमारी भूमिका क्या होनी चाहिए? शिक्षक होने के 
नाते हमें शिक्षा के लिए इन नागरिक अधिकारों 
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और कर्तव्यों के निहितार्थों की समझना चाहिए। 
हमें इस बात का पता लगाना चाहिए कि किस 
प्रकार अकेले और एक साथ मिलकर ये सामाजिक 
शक्तियाँ साधारणत : शिक्षा द्वारा पूरे किए जाने 
वाले कार्य को प्रभावित करती हैं और विशेषकर 
अध्यापन-अधिगम्म की प्रक्रिया पर इन सामाजिक 
शक्तियों का क्‍या प्रभाव पड़ता है। 


!. संविधान के मल अधिकारों में व्यक्ति की प्रतिष्ठता और उसके व्यक्तित्व के 


आत्मसम्मान को स्वीकार किया गया है। 
2. राज्य की नीति के निदेशक सिद्धांतों के रूप में विभिन्‍न संस्थाओं को मार्ग-निर्देश दिए 
गए हैं कि वे इन अधिकारों और जनता के हितों के लिए काम करें और उनका सम्मान 


करें। 


3, 976 के 42 वें संशो धन अधिनियम के द्वारा संविधान में दस मूल कर्तव्य समाविष्ट 
किए गए हैं। राज्य से लाभ उठाने वाले लोगों से अपना कर्तव्य पालन करने की भी 
अपेक्षा की जाती है, अर्थात्‌ अधिकार, विशेषाधिकार और कर्तव्य साथ-साथ चलते 
हैं। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि कर्तव्यों के बिना अधिकार नहीं हो सकते। 

4, राज्य की नीति के निदेशक सिद्धांतों को मल अधिकारों पर वरीयता दी गई है। 








विचिंतन प्रश्न 


!. भारतीय नागरिकों के आर्थिक एवं सामाजिक अधिकार, जो मूल अधिकारो मे सम्मिलित हैं, क्या-क्या 


हैं? 


2. भारतीय नागरिकों के मल कर्तव्य जिन्हें 42 वें संशो धन अधिनियम के द्वारा संवि धान मे सम्मिलित कर 


लिया गया है, क्या-क्या हैं? 


3. लोकतंत्र में नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों के बीच संबंधों “की व्याख्या कीजिए। 
4. राज्य की नीति के निदेशक सिद्धांतों से आप क्या समझते हैं? क्‍या उन्हें न्यायालय में चुनौती दी जा 
सकती है? इस संबध में 42 वें संशो धन अधिनियम से क्या कोई अंतर आया है? यदि हाँ, तो वह अंतर 


क्या है? 


८06 


इकाई .3 स्वतंत्र भार्त के 
पोधित मूल्य 


भारतीय समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और 
लोकतांतिक गणराज्य के नागरिकों के लिए कछ 
सल्यों को स्थापित करना आवश्यक है जिससे बे 
अपने निर्धारित आदर्शों के अनसार उत्कृष्ट 
जीवन जी सकें। इन मलयों का उल्लेख पिछली 
इकाइयों में हो चुका है जिनसे अब तक आप अच्छी 
तरह परिचित हो चके होगे। इस इकाई में इन 
मल्यो पर अधिक विस्तार से चर्चा की गई है कि ये 
मल्य क्या हैं, इनके वर्गीकरण और विशेषताओं 
को किस प्रकार दर्शाया जा सकता है, उनके संबंध 
और सत्र की व्याख्या किस प्रकार की जानी चाहिए 
तथा इनकी शिक्षण-विधि क्या हो ” 

मूल्यों को मनष्य की वरीयताएँ (प्रैफरैनसिज) 
समझा जाता है। एक ओर उन पर इच्छा की छाप 
हो सकती है और दूसरी ओर वे न्याय और सत्य के 
प्रति प्रतिबद्धता पर आधारित हो सकते है। प्रत्येक 
मानव के लिए कछ ध्येय और मूल्य चाहिए जिनसे 
वह अपनी दैनिक जीवन -चर्या के मार्ग-दर्शन के 
लिए आचार संहिता बना सके। इसी प्रकार सभी 
सामाजिक समूहो को भी अपने सामूहिक जीवन के 
मार्गदर्शन के लिए तथा अपने समवेत जीवन को 
भ्राति और विसंगति की बेडिया से मकत करने के 
लिए ध्येयों तथा मलयों की आवश्यकता होती है। 

मल्यो को विभिन्‍न प्रकार से वर्गीकृत किया जा 
सकता है। इनका सबंध व्यक्ति अथवा सम॒दाय के 
भौतिक, सामाजिक, बौद्धिक, भावनात्मक, 
आर्थिक, सौन्दर्यपरक, मैतिक और अध्यात्मिक 
जीवन से है। अलग-अलग प्रकार के इन मल्यो की 
अपनी निजी विशेषताएँ है जिनकी व्याख्या इस 
प्रकार की जा सकती है 

भौतिक मलयों का संबध अच्छे स्वास्थ्य से 
होता है; आर्थिक गृल्य व्यक्ति एवं समहों को 
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भोजन, कपड़ा और आश्रय प्रदान कर उनके 
भौतिक आस्तित्व को बढ़ाते हैं; सामाजिक मुल्य 
व्यक्ति और समहों के बीच संतोषजनक आपसी 
संबंधों से जन्म लेते है: सत्य मल्यो का निर्माण 
बौद्धिक खोज के क्षेत्र में होता है; सौन्दर्यपरक 
मल्य सत्य, सौन्दर्य और अच्छाई के क्षेत्र में पैदा 
होते हैं; नैतिक मल्यों का सबध ठीक चुनाव अथवा 
निर्णय करने की कसौटी से हैं; और आध्यात्मिक 
मूल्य व्यापक जीवन-पद्चति को प्रतिबिंवित करते 
है। 

अभी तक आपको विभिन्‍न प्रकार के मल्यों के 
बारे में बताया गया है। अब हम इस दृष्टिकोण से 
विचार करे कि यद्यपि प्रत्येक प्रकार के मल्यो की 
अपनी निजी विशेषताएँ हैं तथापि ये सभी मूल्य 
एक-दूसरे से संबंधित और एक-दूसरे पर निर्भर है 
जिससे उनमें कछ परिवर्तन लाना सम्भव है। इस 
प्रक्रिया में व्यक्तियों या समुहो के अदर मल्यों की 
एक प्रणाली या मुल्यो का प्रतिमान विकसित होता 
है। यहाँ मूल्यो के अत: सबंधो के उदाहरण दिए 
जा सकते हैं। व्यक्तियों अथवा समूहो के भौतिक व 
दैहिक मल्यो | को उनके बौद्धिक, नैतिक 
सौन्दर्पपरक, भावनात्मक और आध्यात्मिक 
मल्यों के संदर्भ में समझा जा सकता है। फिर यह 
भी देखा जा सकता है कि भावनात्मक मल्य व्यक्ति 

भौतिक स्वास्थ्य पर निर्भर करते हैं, साथ ही 
भीतिक म॒ल्यों के लिए व्यक्ति की भावनात्मक 
शक्ति की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार यह 
भी देखा जा सकता है कि व्यक्ति का अच्छा 
आचरण उसकी बंद्धि का और विवेकपर्ण निर्णय 
उसके नैतिक मल्यों का सचक है। 

इन मल्यों के अनुरूप विभिन्‍न प्रक्तार की 
करीतियाँ या अपमल्य होते हैं।उदाहरणार्थ कछ 
ऐसी भौतिक करीतियाँ हैं जो भौतिक भजाई के 
मार्ग में बाधा डालती है। करीतियाँ अच्छे मानवीय 
सम्बन्धों के अभाव में कलह का रूप ले लेती हैं। 
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अपने आस-पास की वस्तओं का भली-भाँति ज्ञान 
न होने पर बौद्धिक करीतियों से बेईमानी और 
अविश्वास पैदा होता है। 

अब हमें इस बात पर विचार करना है कि इन 
मल्यों के सत्र क्या है? इन सत्रों का पता लगाना 
कठिन नहीं है। पहले, हमारे मूल्य उन सभी 
संस्थाओं में, जो समाज और संस्कृति की मूल 
उपलब्धियाँ हैं, सन्निहित हैं। अत: मूल्य कोई 
ऐसी चीज नहीं हैं जो असम्भव और दर्लभ हो। 
फिर इन मूल्यों को हमारी आकांक्षाओं और प्रयासों 
की अभिव्यक्ति में और हमारी उपलब्धियों में 
पहचाना जा सकता है। दूसरे, ये मूल्य व्यक्त में 
उसके अनुभवजनित विश्वासों के रूप में विद्यमान 
रहते हैं। तीसरे, शाश्वत मूल्य सम्पूर्ण मानव 
जाति के शाशवत आदर्शों की अभिव्यक्ति होते 
हैं। यही कारण है कि जितनी सामाजिक संस्थाएँ 
है, उतनी ही मल्य प्रणालियाँ पैदा हो जाती है और 
विद्यमान रहती हैं। 

अब आप इस बात को समझ सकते हैं कि 
शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण करने की समस्या 
वरीयताओं और दिशा के चयन की समस्या है। 
इस बात को और अधिक स्पष्ट करने के लिए यह 
कहा जा सकता है कि पाठ्यचर्या तैयार करना, 
शैक्षिक सामग्री को नियोजित करना तथा उसे 
क़मबद्ध करना, शैक्षिक परिणामों का पता लगाना 


है ह। 


और शैक्षिक कार्यक्रेमों का मूल्यांकन करना तथा 
छात्रों की संख्या में वृद्धि और उनका विकास 
करना--ये सभी मूल्यों से संबद्ध शैक्षिक समस्याएँ 
हैं। यदि शिक्षा मानवीय उद्यम है, तो आप और 
हम जैसे शिक्षा-व्यवसायियों को मूल्य विकसित 
करने में शिक्षा की प्रक्रिया को समझने का प्रयास 
करना चाहिए। अब तक की चर्चाओं से पृष्ट होता 
है कि मूल्यों के विकास को व्यक्तित्व और 
आजीवन चलती रहने वाली प्रक्रिया समझा जाता 
है। यदि यह बात सही है तो मूल्यों का शिक्षण 
शिक्षा का एक अभिन्‍न अंग बन जाता है। अत: 
शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण मानवीय विकास 
को दिशा-निर्देश देने एवं मार्ग-दर्शन करने वाले 
सर्वाधिक महत्वपूर्ण मूल्यों पर निर्भर है। इन 
म॒ल्यों की प्राप्ति के अतिरिक्त शिक्षा का एक और 
दायित्व भी है। शिक्षा का उपयोग अपमूल्यों को 
दूर करने के लिए साधन के छूप मे भी किया जाता 
है। मूल्यों के संबंध में शिक्षा की दोहरी भूमिका है, 
मल्यों की प्राप्ति की तथा साथ ही अपमल्यो को दर 
करने की। 

यह बात दहराई जा सकती है कि यदि शिक्षा 
का संबंध मानव-कल्याण से है तो शिक्षक को 
मूल्यों का शिक्षण करना ही होगा। तभी हमारे 
बच्चों में किसी व्यक्ति की भलाई और समाज के 
कल्याण के लिए मल्यों का निर्माण हो सकेगा। 





साराश 
!. मूल्य वरीयताएँ ही हैं। 


2. मल्यों की आवश्यकता लोकतंत्र, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता के आदर्शों के अनुसार 


उत्कृष्ट जीवन जीने के लिए है। 


3. मूल्य या तो इच्छामलक हो सकते हैं या न्‍्याय और सत्य के प्रति प्रतिबद्ध हो सकते हैं। 
4. किसी भी समाज के मूल्यों को भौतिक, सामाजिक, आर्थिक, भावनात्मक, 
सौन्दर्यपरक, नैतिक और आध्यात्मिक म॒ल्यों में वर्गीकृत किया जा सकता है। इन 
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उभरते भारतीय समाज मे शिक्षक और शिक्षा 


भलयों की विम्वंगति मे अपमल्य अथवा करीतियाँ होती हैं, जैसे-भौतिक करीतियाँ 
सामाजिक करीतियाँ आर्थिक करीतियाँ, भावनात्मक करीतियाँ, सीन्दर्यपरक करीतियाँ 
नैतिक करीतियाँ और आध्यात्मिक करीतियाँ। 


 झस्यों के सत्र सांस्कतिक उपलब्धियों सामाजिक संस्थाओं और व्यक्तियों में सन्निह्वित 


होते हैं। अत: जितने व्यक्ति, संस्थाएँ और सामाजिक प्रणालियाँ होगीं, उतनी ही म॒ल्य 
प्रणालियाँ भी होंगी। 


, प्रत्येक मुल्य की अपनी निजी विशेषता होती है किन्तु अन्य मूल्यों के साथ अंतः:संबंधों 


से उसकी मान्यता में परिवर्तन आ सकता है। 


, इन सभी मह्यों को लोकतांत्रिक, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष समाज में विकसित 


करना चाहिए और अपमल्‍यों का उन्‍्मलन कर देना चाहिए 








विधचितन प्रश्न 


. मूल्य क्या हैं? 


कलननाहलन। 


2. मूल्य कितने प्रकार के होते है और इन मृल्यों का वर्गीकरण हम किस प्रकार कर सकते है? उदाहरण 


दीजिए ! 
3, मल्यो के सत्र कौन-कौन से हैं? 


4, क्‍या आप यह कह सकते है कि यद्यपि मुल्य एक दूसरे से संबंधित होते है फिर भी प्रत्येक मूल्य की अपनी 
निजी विशेषता होती है? इसके उदाहरण दीजिए। 

5. मलयों के शिक्षण में और अपमुल्यों को दूर करने में शिक्षक की भूमिका पर प्रकाश डालिए। 

6. एक शिक्षक के रूप में आप बच्चो मे मल्य पैदा-करने में तथा परिवर्धित करने में क्रिस प्रकार सहायक 


हो सकते हैं? 


भारतीय समाज पर प्रभाव 





का उभ्तस्ते 


महात्मा गांधी की विचारधारा तीन मुख्य स्रोतों 
अर्थात्‌ सत्य, अहिंसा और प्रेम से जीवन-रस ग्रहण 
करती है। ये स्रोत स्वतंत्र भारत के भी आधारभत 
सिद्धांत रहे हैं। महात्मा गांधी ने एक बार इस 
प्रसंग में लिखा था 

“हमारे सभी क्रियाकलाप सत्य पर केंन्द्रित 
होने चाहिएँ। सत्य के बिना जीवन के किसी 
सिद्धान्त अथवा नियम का पालन कर पाना 
असम्भव है। अहिंसा के बिना सत्य की खोज 


सम्भव नहीं है.... अहिंसा हमें अपने धर्म की भाँति 
ही अन्य धर्मों का सम्मान करने की शिक्षा देती है। 
इससे हम स्वीकार करते हैं कि हमारा धर्म पूर्ण नहीं 
है। यह बात प्रेम के नियम का अनुसरण करनेवाले 
सत्य के जिज्ञास सरलता से मान जाएँगे। 
अस्पृश्यता हटाने का अर्थ है- परे विश्व की सेवा 
से प्रेम होना और अहिंसा का पालन करना। 
अस्पृश्यता का हटाना मनुष्य - मनष्य के बीच की 
दीवार तोड़ना है।..... नैतिकता विश्व के सभी 
धर्मों का एक अनिवार्य अंग है किन्त धर्म के 
अतिरिक्त भी हमारी सहज ब॒द्धि नैतिक नियम का 
पालन करने की आवश्यकता बताती है।” 


स्वतत्र भारत , उभरता भारतीय सप्राज 


गाधीजी साध्य से साधन को अधिक प्रहल्य 
देते थे। उनका कहना था कि यदि साध्य सही भी 
हो पर साधन गलत हो तो यह सा ध्य को दषित कर 
देगा और उसे गलत दिशा में मोड ठेगा। गांधी जी 
के अनूसार साधन और साध्य का अन्योन्याथय 
सम्बन्ध है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि ये 
लोकतांत्रिक म॒ल्यो की स्वीकार करते थे। 

वे अधिकारों म॑ अधिक कर्तव्यों को प्रह््वता 
देते थे। उनका कहना था कि “यदि सभी लोग 
केवल अपने अधिकारों पर ही बल दे, कर्तव्यों पर 
नहीं तो चारो ओर ज्ञांति तथा अगजकता व्याप्त 
हो जाएगी। यदि हर व्यक्ति अधिकारे पर बल देने 
के स्थान पर अपना कर्तव्य निभाए तो 
सानव-मानव के बीच तत्काल व्यवस्था का 
शासन स्थापित हो जाएगा।” 

गाधीजी के इस आग्रह के बावजूद यह देखकर 
आश्चर्य होता है कि |950 में भारतीय सवि धान मे 
नागरिकों के कर्तव्य समाविष्ठ नहीं का गए, 
किन्‍्त्‌ इस भूल को 976 के 42 वे सशोधन 
अधिनियम द्वारा सुधार लिया गया। 

इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए गांधीजी ने 
साम्प्रदायिक सौहार्द स्थापित करने, वर्ज-भेद 
समाप्त करने, मद्यपान पर रोक लगाने, कंटीर 
उद्योगों को बढावा देने, गॉवो की सफाई में सधार 
लाने, पुरूषों और महिला ओ-दोनों को समान पद 
और अधिकार दिलाने के लिए कार्य करने, कृषि का 
विकास करने, कष्ठ रोगियों की सेवा करने, 
आर्थिक असमानता दर करने और श्रम्तिक कल्याण 
कार्य आयोजित करने आदि जैसे रचनात्मक 
कार्यक्रमों का सझाव दिया था। 

राजनीति के क्षेत्र में वे शासक और शासित के 
बीच मधुर संबंधों के पक्ष में थे। देश की 
स्वाधीनता के लिए वे रक्‍्तपात वाली क्रांति नहीं 
चाहते थे। उन्होंने सत्याग्रह से ही देश को 
स्वतंत्रता दिलाई। अग्रेजी शामन ये भारतीय 


है 


जनता को सत्ता हस्तातरण करने मे संघर्ष टालने 
के लिए उन्होंने बातवीत और समझौते का मार्ग 
अपनाया। इस प्रकार स्वगत्र भारत का जन्म इस 
बातचीत और राजनैतिक समझौते के फलस्वरूप 
हआ न कि रक्‍तपात वाली क्राति से। इस प्रसग मे 
हमायूँ कबीर ने लिखा है-- “शारत के गष्ट्रीय 
स्वतंत्रता संग्राम से अहिंसा की विशेष भूमिका रही 
है। यही सम्भवत भारत को और विश्व को 
गाधीजी की सबसे बडी देन है। समाज शास्त्र के 
भ्षेत्र म ते जाति-धर्म के कारण समाज में विद्यमान 
गरबंदी के विगेधी थे। वे इन्हे समाप्त करने के 
लिए कटिबद्ध थे। सांप्रदायिकता के सकीर्ण 
वियागें के लिए उत्तरदायी अनेक लोगो के मन से 
पर्वाग्रह और अधविश्वास का पर्दा हटाकर उन्होंने 
मम्ाज के भिन्‍न -भिन्‍न वर्गों के बीच मेलजोल के 
द्वार खोल दिए। अपने सभी सहयोगियो के प्रति 
गांधीजी के इस बूनियादी रवैये ने स्वतंत्रता मिलने 
से पर्व तथा उसके त्रन्त बाद स्वतंत्र भारत की 
नियति का मार्गदर्शन करने मे और उसे रूप प्रदान 
करने में प्रेरणा का काम किया। स्वतत्र भारत ने 
धर्म-निरपेक्षत को अपना एक शष्ट्रीय लक्ष्य 
स्वीकार कर उचित ही किया है। आर्थिक धगतल 
पर उन्होने सभी परिवारों को आत्मनिर्भर बनाने 
के लिए कार्य किया जिससे वे आर्थिक शोषण की 
लपेट में न आएँ। इसे ध्यान मे रखकर उन्होंने 
कटीर उद्योग और ग्रामोद्योग का विचार मामने 
रखा। स्वतत्न भारत अपनी आर्थिक नीति के 
प्रार्गदर्शन के लिए सघाजवाद के अतिरिक्त कछ 
और सोच भी नहीं गकता था। 

इसी पृष्ठभूमि में हमे शिक्षा में गांधीवादी 
मूल्यों को परखना और विश्लेषण करना है। 
गांधीजी का विश्वास था कि शिक्षा के द्वारा 
सामदाध्रिक जीवन के सभी क्षेत्रों मे सुधार के लिए 
एक मसौन सामाजिक क्रांति लाई जा सकती है। 
उन्हांने शिक्षा की मामाजिक म्रहत्ता को ठीक 
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अर्थों में समझा । क्योंकि इसका व्यक्तियों के मन 
एवं चरित्र पर प्रभाव पड़ता है। गहात्मा गांधी 
पेशेवर शिक्षाविद नहीं थे। वे वकील थे। 
आंदर्शवादी और मानवतावादी होने के नाते वे 
मनण्य के आदर्शों की प्राप्ति में, उसकी बड्ि, 
सृजनशक्ति और सामाजिक तथा नैतिक मूल्यो के 
विकास में तथा उसके भौतिक तथा साम्ताजिक 
कल्याण मे वड्धि के लिए मानव को सबसे अधिक 
महत्व प्रदान करते थे। इसलिए उन्होंने उदधोषित 
किया कि “शिक्षा से मेश आशय सर्वागीण 
विकास से है- यानि मस्तिष्क, हृदय और हाथ की 
शिक्षा के लिए बच्चे और मनष्य के शरीर, मन 
तथा आत्मा का सर्वोत्तम विकास। 
.. ज्ञानात्मक, भावनात्मक और मनो -प्रेरणात्मक 
क्षेत्रो की इस सर्मान्वित शिक्षा का उद्देश्य बच्चों 
के चरित्र के विकाम से है। दूसरे शब्दों मे इस 
शिक्षा का आशय बुद्धि की शिक्षा, इच्छा अथवा 
भावना की शशक्षा और शारीरिक दक्षता की शिक्षा 
से है जो व्यक्ति को सही अर्थों मे मनृष्य बनाने के 
लिए साथ-साथ दी जानी चाहिये। 

शिक्षा के सबध मे गाधीजी का दूसरा बल 
'विद्धता' के बजाय 'सेवा' पर था जिससे शिक्षार्थी 
आत्मनिर्भर बनना और शारीरिक श्रम का 
सम्मान करना सीखे। वे व्यक्ति को महान विद्वान 
बनाने की अपेक्षा मानवीय गणो से यकक्‍त बनाने के 
पक्ष में थे। ऐसा नहीं था कि उनमें बौद्धिकता के 
लिए आदरभाव नहीं था, किन्त वह उसका आदर 
वही तक करते थे जहाँ तक व्यक्ति उसका उपयोग 
अपने सहजनों और परे समाज के कल्याण में करे। 

शिक्षा के सबंध मे उनैका तीसरा बल इस 
बात पर था कि उसकी जड़ें जनता की सस्कुति मे 
होनी चाहिएँ। इसके लिए उन्होने ब॒नियादी शिक्षा 
पर बल दिया जिसे वे व्यवहार में भी लाा। उन्होने 
उसे जीवन के लिए अनिवार्य शिक्षा माना। उनके 
अनसार- 'शेसी शिक्षा से एक ऐसे समाज की 


उभरते भारतीय समाज म॑ शिक्षक और शिक्षा 


व्यवस्था की जा सकती है जो शोपण और हिंसा से 
म॒क्‍त हो। 
बनियादी शिक्षा में 

(क) अवलोकन, कार्यकलाप और व्यावहारिक 
अनभव से ज्ञान प्राप्त किया जाता है। 
विद्यालय और समदाय में घनिष्ठ सबध 
रहता है जिससे शिक्षा समाज-मलक 
और बच्चे सामाजिक रूप से सहयोगी 
बनते हैं। 

(ग) उत्पादक कार्यों और शिल्प पर बल देने 
का अर्थ यह नहीं है कि पुस्तकीय 
अध्ययन की उपेक्षा की जाए। 

(घ) बनियादी शिल्प का प्रभावपूर्ण शिक्षण 
शिक्षा का अनिवार्य अग बन जाता है। 

(ड) शिक्षा मातृभाषा के माध्यम से दी जाती 
है। 


इस प्रकार उन्होंने ऐसी शिक्षा-पद्धति को 
अधिक महत्व दिया है जो सभी बच्चों को 
बुनियादी शिक्षा पाने के लिए विद्यालय जाने को 
प्रोत्साहित करे तथा जिसके द्वारा उनकी ब॒नियादी 
आवश्यकताएँ पूरी हों। 


(स) 


भारत की सामाजिक एवं सांस्कृतिक 
विविधता को अतीत की विरासत मानकर उन्होंने 
बुनियादी शिक्षा के कार्यक्रम में विभिन्‍न 
सांस्कृतिक योजनाओं का समावेश कर वर्तमान 
और भविष्य की माँगों की पूर्ति के लिए हल 
निकालने का प्रयास किया। 


यहाँ यह कहना अनचित न होगा कि 
आधुनिक भारतीय विचारकों में गांधी ही अकेले 
ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने आधुनिक प्रौद्योगिक 
सभ्यता के विरूद्ध चेतावनी दी क्योंकि उसमें 
मनुष्य को मशीन बनाने की क्षमता और सामर्थ्य 
है। प्रौद्योगिक सभ्यता मनष्य को यंत्रवत जीवन 


स्वतत्र भारत उभरता भारतीय समाज 


जीने को विवश करती है। व्यक्ति रचनात्मक 
चिंतन- शक्ति खो बैठता है और उसके व्यवितत्व 
की वृद्धि और विकास रूक जाते है। 

गाधीजी का एछात्रो और शिक्षकों के आचार के 
बारे में एक निश्चित मत था। वे छात्रों और 
शिक्षकों-दोनों के लिए एक आत्तार संहिता बनाने 
के पक्ष में थे। उनका सझाव था कि छात्र अपने 
अंदर राष्ट्रीय एकता और धर्मनिरपेक्षता की सही 
भावना के विकास के लिए गाँवो मे जाएँ और 
रचनात्मक कार्य कर निरक्षरता तथा अम्पश्यता 
दर करे और विभिन्‍न धर्मों, भाषाओं, जातियों और 
समुदायों के लोगो के साथ मित्रता बढ़ाएँ। उन्होंने 
यह मत भी प्रकट किया कि सच्चा लोकतंत्र तब 
तक नहीं पनप सकता जब तक उसके नागरिकों 
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सारांश 


| गांधीजी के जीवन दर्शन का स्वतंत्र भारत के साष्टीय ध्येयों 


प्रभाव है। 


3] 


की चरित्र विकास की शिक्षा ने भिले। 

गाधीजी समाज घ शिए्र० - प्गवसाथ को कम 
प्रतिष्ण गिलते से पे। उनका कहेगा था कि 
सगाज में शिक्षकों की एतिष्ठा उनके वेतन के 
आधार पर नहीं, बअनिकि उनके कार्य के रूप से 
आकनी चाहिए। शिक्षको को 'रा्ट निर्गाता' कहा 
करते थे। गध्यापकों को ही बच्चो के चरित्र का 
निर्गाण इस ढ़ग से करना है कि बयस्क होने पर वे 
सामाजिक पुनर्तिाण करने मे अच्छे और 
उपयोगी नागरिकों की भूमिका निभा सकें। 
उन्होंने राज्य को चेवाबनी देते हुए यह भी 
कहा-“असतुष्ट शिक्षक लोकतांजिक एव 
समाजवादी सम्माज के लिए संकट पैदा कर सकते 


भा । 


ह। 
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निर्धाग्ण पर बहत 


(0, 


_ राजनैनिक क्षेत्र में व शासक और शासित के बीच मधर संबंध बनाए रखने के पक्ष में 


थे। इस साधन से ही उन्होंने भारत को स्वतत्रता दिलाने में सहायता की। 


 मसमाज- शास्त्र के क्षेत्र में वे जाति- धर्म के कार्ण समाज मे विद्यमान गटबन्दी के 


विरोधी थे। 


आर्थिक क्षेत्र मे उन्होंने सभी परिवारों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कार्य किया जिससे 


वे आर्थिक शोषण के शिकार न हों। 


, शिक्षा-सबधी गाधीवादी दर्शन की व्यूत्पत्ति सत्य, अहिंसा और विश्वप्रेम पर 


आधारित गाधीवादी जीवन-दर्शन से हई है। 
गाधीजी के अनसार शिक्षा का प्रथम उद्देश्य मनष्य का चरित्र निर्माण है जिसकी 
अभिव्यक्ति हृदय के गणो से होती है। 


 सर्जात्मक एवं उत्पादक कार्यकलापों द्वारा तथा उनमें आत्म-विश्वास और 


आत्म-सहायता की भावना जगाकर वे बच्चों को सर्वागीण शिक्षा देने के पक्ष में थे। 
उन्होंने वर्तमान पाठ्यचर्या में आमलचल परिवर्तन के लिए शख फूका जिससे छात्र 
अपने भौतिक एवं सामाजिक पर्यावरण के बारे मे और समाज की मिली जुली क्षेत्रीय 
तथा राष्ट्रीय सस्कृति के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकें। 


57 


उभरते भारतीय समाज में शिक्षक और शिक्षा 


9 अति-राष्टीयता अथवा संकीर्ण-राष्ट्रीयता में उनका विश्वास नहीं था। वे चाहते थे कि 


| 


सि्श्चितन प्रश्म 


विद्यालयों मे शिक्षा इस प्रकार से दी जाए जिससे बच्चों का मानसिक दृष्टिकोण आधक 
व्यापक हो, वे अन्य देशों की संस्कतियों के सर्वोत्तम गणों को ग्रह्मनण कर सके और इस 
प्रकार बह्नतर विश्व समदाय मे अपनी भमिका समझ सकें। 
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(निनगीतत...-.+फमी-+++-+० ८ 
नन्‍नीनीीीण स्‍क्‍: 





स्वतत्र भारत के आधारभत सिद्धातो का संबध गॉधीजी के सत्य, अहिसा और प्रम की धारणाओं से 
किस प्रकार स्थापित कर सकती हैं? 

लोकतांतिक प्रक्रिया मे साधन और साध्य-दोनों को किस प्रकार एक साथ लागू किया जा सकता है” 
लोकतांत्रिक राज्य में आधिकार और कर्तव्य एक दसरे पर निर्भर है, गाधीजी द्वारा बताए गए 
नागरिको के बनियादी कार्यों के संदर्भ में इसकी व्याख्या कीजिए | 

सहकारी जीवन से गांधीजी का क्‍या अभिप्राय था? 

बच्चे के व्यक्तित्व को विकसित करने मे कार्योच्मख शिक्षा किस प्रकार सहायक हो सकती है? 
शिक्षा के माध्यम के बारे मे गाधीजी के विचार कया थे? 

'समर्वधर्म समभावब' की संकल्पना से क्‍या तात्पर्य है? 

शिक्षा से साप्रदायिकता हटाने के बारे मे गाधीजी के विचार वया थे? 

छात्रों को गाँधीजी राष्ट्र का नमक क्यों मानते थे” 


]0 गाधीजी के निम्नलिखित शब्दों में व्यक्त विचारो की व्याख्या कीजिए 


मैं नहीं चाहता कि मेरे घर के चारो ओर दीवारों का घेरा हो और खिडकियां बंद हो। मै चाहता ह 


कि सभी देशों की सस्कृति की हवा पूरी शुद्धता से मेरे धर के चारो ओर बहे। किन्त्‌ तै किसी झोके के 
साथ बह जाने को तैयार नहीं। 


बसरा अध्याय 
प्र 


्‌ "ए5७ए है/76 प््न 8 मल पम्प रे श्र, 
ता लान ४ 


उभरते भारतीय समाज के स्वरूप का कछ संकेत 
पिछले अध्याय मे किया जा चुका है। यह तो आप 
जानते ही हैं कि किसी भी समाज का उदभव शून्य 
मे नहीं होता। समाज का विकास उसके विद्यमान 
रूप से ही होता है। अतः यदि हम विद्यमान समाज 
में परिवर्तन लाना चाहते है तो उसकी ठीक-ठीक 
जानकारी होना आवश्यक है। 

इस अध्याय के प्रारम्भ में इकाई 2 में 
सामाजिक-सास्कृतिक परपरा के संदर्भ में वर्तमान 
भारतीय समाज का विश्लेषण किया गया है। इस 
इकाई मे यह बताया गया है कि अपने मुल्यों के 
लिए किन-किन परपराओं को सर्राक्षत रखा गया 
है और वे कौन-कौन मी परंपराएँ है जो समाज की 
अन्य मांगों के बावजद अभी भी समाप्त होने में 
नहीं आ रही। इकाई 22, 23 और 24 में 
वास्तविक आथिक, सामाजिक-राजनैतिक और 
शैक्षिक परिदृश्य का और उनके साथ ही यरकार 
के उन कार्यकलापों का उल्लेख किया गया है जो 
उसके आदर्शों को दिशा प्रदान करते हैं। कल 
मिलाकर इस अध्याय में समकालीन भारतीय 
संमाज की सामाजिक मांगों की तलना में उसकी 
वास्तविक सामाजिक प्रथाओं का एक चित्र प्रस्तुत 
किया गया है। 

वर्तमान समाज के बारे में आपकी कछ 
धारणाएँ होगी। किन्‍्त्‌ आपकी ये धार्णाएँ 
सम्भवत' अपयप्ति ज्ञान पर आधारित होने के 
कारण आशिक रूप से ही सत्य हो सकती है। हो सकता 
है कि आपकी जानकारी दश के एक क्षेत्र विशेष या 


(तीय धग्माज 


वर्ग-विशेष तक सीमित हो। ऐसी स्थिति में 
आपका दृष्टिकोण भारतीय समाज का व्यापक 
तथा प्रतिनिधि चित्र प्रस्तृत नहीं कर सकता। 
वस्तृत इतिहास की दृष्टि से भारत के 
अलग-अलग क्षेत्रो का विकास अलग-अलग 
परिस्थितियों में अपने-अपने ढ़ग से हुआ है। 
इसलिए आज हमे देश मे समाज के भिन्‍न-भिन्‍न 
स्वरूप देखने को मिलते है। फिर भी यह कहना 
गलत होगा कि उनमे समान तत्व नहीं है। हमारे 
देश के सामाजिक संगठन में यगो से कछ समान 
लक्षण या विशेषताएँ विकसित होती रही हैं। 
इकाई 2,। भारतीय पश्रधाज की 
सामाजिक- सांस्कृतिक परंपराएँ 


कहा जाता है कि भारतीय सपाज में एक ऐसी 
अद्वितीय संस्कृति का विकास हुआ हे जो 
विविधता में एकता का एक अनपम उदाहरण है। 
भारतीय सस्कृति हजारों वर्षों के विकास का फल 
है। इसे विकास की निरंतर प्रक्रिया से गुजरना पड़ा 
है। इतिहास साक्षी है कि विश्व के अलग-अलग 
भागों से अनेक जन-समृह भारत मे आकर बसे 
और अपने साथ वे अपनी सांस्कृतिक परंपराएँ भी 
लाए। भारतीय मसस्कृति के विकास में उनका भी 
योगदान रहा है। आपको स्मरण होगा कि भारत में 
सबसे पहले आने वाले आर्य लोग थे। वे मध्य 
एशिया से आए थे। इसके बाद विश्व के अन्य 
भागो से भी भारत में लोगों का आना प्रारम्भ हो 
गया और वे यहीं स्थायी रूप से बस गए। 


| 


भस्कति संक्षमण की प्रक्रिया से इनकी सास्फंतिक 
परम्पराएँ भारत की अपनी सरकृति भे घल-मिल 
गटर 

अन्य देशों से आने बाले लीनों के साथ ग फेवल 
वाणिज्य की वस्तजों का लेन-देन हुआ बल्कि 
विचारों, आस्थाओं, अनष्छानों और रीति-रिवाजों 
जैसे सास्कृतिक घटकीं का भी आदान-प्रदान 
हुआ। इस प्रकार भारत में एक ऐसी मिली-जुली 
संस्कृति विकसित हुई जिसमें अनेक संस्कृतियों का 
वैभव एवं विविधता रच -खप भरई है। 

आप तो जानते है कि भारत एक उपभहाद्वीप 
जैसा विशाल देश है। इसमें अपना विशेष रूप 
लिए विविध प्रादेशिक सस्कृतिययाँ हैं। आपने स्वयं 
यह अनुभव किया होगा कि भारत में हर प्रदेश की 
अपनी-अपनी अलग-अलग संस्कृतियां है। भारत 
के लोगों में भाषा, जाति, धर्म, आस्थाएँ, परंपराएँ 
जैसे सांस्कृतिक घटक इतने अलग-अलग हैं कि 
कभी-कभी ये खले संघर्ष और हिंसा तक का कारण 
बन जाते है। फिर भी दीर्घकाल तक विविध 
संस्कृतियों में आदान-प्रदान होते रहने से 
तथाकथित भारतीय संस्कृति क॑ सदभव तथा 
विकास में पहायता मिली है। 

भारत की प्राचीन संस्कृति इतनी लचीली रही 
है कि इसमें भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार की परस्पर- 
विरोधी आस्थाएँ एवं परंपराएँ घुलती -मिलती रही 
हैं। साथ हो यह इतनी अन॑मत रही है कि इसने 
संस्कृति की विविध लड़ियों का साथ-साथ विकास 
होने दिया है। भारतीय संस्कृति का एक विशेष 
गण अन्य धर्मों का सम्मान करना तथा उनके प्रति 
सहिणाुता बरतना रहा है। अशोक के राजादेश 

नये धर्मों के प्रति भारतीय संस्कृति के 

विश्वव्यापी दृष्टिकोण के प्राण हैं। 

यूगों से प्रचलित भारतीय भाषाओं और 
साहित्य, कला और शिल्प, दर्शन, विज्ञान और 
संगीत के विकास में हमें संश्लेषण का क॒छ अंश 
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मिलता है। बौद्ध धर्म ने पाली और सगधी जैसी 
धाकत भाषाएँ विकसित की। जिन क्षेत्रों में बौद्ध 
धर्म का प्रसार हुआ, वहाँ ये भाषाएं जनसाधारण 
की बोली रही हैं। ये भाषाएँ बाद में कछ आधनिक 
भारतीय भाषाओं का आधार बनी हैं। गप्तकाल मे 
संस्कत साहित्य में उल्लेखनीय रचना कार्य हुआ। 
इसी यग में विश्व प्रसिद्ध नाटक अभिनज्ञान 
शाकन्तलभ' जैसी महान साहित्यिक कृतियों की 
रखना हई। 

आपने ग्‌रु नानक, ख्वाजा मईनट्रीन चिंश्ती 
और कबीर के बारे में थोडा बहुत अवश्य पढ़ा 
होगा। ये महाल परुष सध्य यग में भक्ति और 
सफी आंदोलन से जड़े थे। उनकी शिक्षाओं ने 
भारत में विभिन्‍न धर्मावलम्ब्यों को जीडने में बड़ी 
भमिका निभाई। ये आंदोलन भारत में तर्को 
प्रवेश के बाद और भगल काल में फले-फले थे। 
नागक और कबीर ने धार्मिक कटंटरता और 
जांति-पाँति के भेद-भाव के विरुद्ध आवाज 
उठाई। 

न्होंने प्रेम और भा३-चारे का सदेश दिया। 

इसके पहले छ्वाजा मईनहीन चिशत्ती और हजरत्त 
लिजामट्रीन औलिया ने भाई-चारे और एकता के 
संदेश को फैलाया। विभिन्‍न धर्मों के लोग बडी 
संख्या में इनके सदेश से प्रभावित हुए। 

सध्यकाल में भी प्रादेशिक भाषाओं और 
साहित्य, शिल्प, चित्रकला और संगीत का 
उल्लेखनीय विकास हुआ। शिल्प में भारत की 
प्राचीन परंपराओं के साथ फारस और मध्य 
एशिया की परपराओं का मेल हुआ जिससे एक नई 
शैली को जन्म मिला। इसी प्रकार सगीत में सितार 
जैसे कछ नए वबाद्यों का विकास हआ और साथ ही 
संगीत की कछ नई विधाएँ भी सामने आईं। 

मगलो के समय में सांस्कृतिक संश्लेषण की 
प्रक्रिय॑ परी हो चक्की थी। उस समय भारत- 
इस्लामी शिल्प अपने चरमोत्कर्ष पर पहँचा हुआ 
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था। भारत के लोगों में, विशेष रूप से शहर में 
रहने वाले लोगो मे सवाद के माध्यम के रूप में एक 
नई भाषा उर्द' का विकास हुआ। 

किन्त्‌ ये सभी विकास अति प्रभुत्व संपन्न 
सामनन्‍्ती संरचना वाले म ध्ययगीन समाज के ढाँचे 
में हए। इस बात के काफी प्रगाण है कि एक ओर 
जहाँ सामंती संरचना थी वहाँ उसके साथ ही कछ 
क्षेत्रों में आदिम कबीलाई जनजातीय और दांध 
प्रथा वाली सामाजिक संरचना के पूर्व रूप भी 
विद्यमान थे। 

देश के कछ क्षेत्रों में ये संबंध दीर्घकाल तक 
बने रहे। भोजन जैसी जीवन की आधारभूत 
आवश्यकताओं को जूटाने के लिए लोग सामूहिक 
श्रम करते थे, जैसे शिकार करना, आदिम खेती 
करना आदि। फिर सभी आपस में मिलकर इन 
उत्पादनों का उपभोग करते थे। इसी को आदिम 
कबीलाई सामाजिक संबंध कहा गया है जो मानव 
इतिहास में सामाजिक संगठन के आदि रूप को 
प्रकट करते हैं। संभवत: आज भारत का कोई भाग 
ऐसा नहीं है जहाँ इस प्रकार की सामाजिक संरचना 
मिलती हो। किन्‍्त्‌ अन्य रूपों अर्थात्‌ सामन्‍्ती, 
जनजातीय और दासप्रथा वाले उत्पादन-परक 
संबंधों के अवशेष अब भी मिल जाते हैं, यद्यपि 
बहत छोटे स्तर पर। उदाहरणार्थ आपने कछ 
ग्रामीण क्षेत्रों में मिलने वाले बन्ध्‌आ मंजदरी 
रूप में दास प्रथा वाले सबंधों के बारे में सना ही 
होगा। 

मध्ययगीन भारत में सामंतवाद के विभिन्‍न 
प्रकार और विभिन्‍न रूप प्रचलित्न थे। सामंतवाद 
भू-स्वाभियों और कृषि-उत्पादको के बीच के 
संबंधों को प्रकट करता है। यह भी प्राय' निश्चित 
जान पड़ता है कि उस काल मे कछ शहरी क्षेत्रों में 
जहाँ शिल्प उद्योग पनप रहे थे, पूजीवादी 
सबधो के प्रारंभिक लक्षण भी प्रकट होने लगे 
थे। उदाहरणार्थ कछ नगरों में दस्तकार स्वय, 
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और उंपना सय बनाकर भी, महीन सती और 
रेशमी वस्त्र तैयार करते थे। कभी -कंभी वे छोटे 
पैमाने पर वेतन-मजदूरों को भी अपने काम में 
लगा लेते तथा उनसे माल तेयार कराकर उसे 
मुनाफे से बेचते। इसे भारत में पूँजीवादी उद्योग 
की श्रूआत भाना जा सकता है। 

हम इस बात के भहत्व से इकार नहीं कर 
सकते कि विविधता मे एकता वाली भारतीय 
संस्कृति के अनेक लाभ हैं, ,किन्तु उपर्यक्त 
समाज-व्यवस्था के नकारात्मक परिणामों की 
उपेक्षा कश्ना भी गलत होगा। भारतीय समाज पर 
दीर्घकाल तक छाए रहे सामंतवाद ने जनता के एक 
विशाल बहमत को अशिक्षित और गरीब बनाए 
रखा और उसे अमानवीय जीवन जीना पडा। उसे 
हर प्रकार के अध-विश्वास और भाग्यवाद का 
सहारा लेना ५ड़ा और उसकी अपनी सामाजिक 
तथा आर्थिक स्थिति सुधारने की ललक मर गई। 
यहाँ तक कि जिटिश शासन के दौरान परिवहन, 
संचार, उद्योग, आयुर्विज्ञान आदि जीवन के 
विभिन्‍न क्षेत्रों में विज्ञान का प्रयोग होने के बावजूद 
भारतीय संस्कृति के इस पक्ष में अधिक परिवर्तन 
नही लाथा जा सका। 

पारंपरिक भारतीय समाज के दो स्पष्ट लक्षण 
हैं- जाति-प्रथा और संयक्‍्त परिवार प्रणाली। 
आइए, अब हम इनकी वर्तमान स्थिति पर 
दृष्टिपात करे। 

पारंपरिक जाति-प्रथा बहत ही कठोर और 
कष्टकारी रही है। स्वतंत्रता के बाद सामाजिक 
मामलों मे ऊँची जातियों और नीची जातियो के 
बीच के आपत्तिजनक भेद-भाव दर करने के 
अनेक उपाय लाग किए गए हैं। अस्पश्यता पर 
कानूनी रोक लगा दी गई है और इसका व्यवहार 
घोर अपराध माना गया है। इस संबंध में भारतीय 
संविधान मे स्वीकृत एक मूल अधिकार में यह 
उल्लेख है कि ' राज्याधीन नौकरियों या पदों पर 
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नियद्ित के समंध मे सन सागरिकों के लिए अवसर 
की समता होगी। केवल धर्म, मलवश, जांतिं 
लिंग, सदभव, जन्म स्थाव, नियास अथवा इनमें से 
किसी एक के आधार पर किसी नागरिक के लिए 
रा्याधीन किसी नौकरी या पद के विषय में न 
अपाजता होगी और न विभेद किया जाएगा। 

अनसूचित जातियों और अनुसूचित 
जनजातियो को भारतीय सभाज के अन्य बगों के 
समकक्ष लाने के लिए उन्हें व्यायमायिक एवं 
शैक्षिक सस्थाओ में दाखिला देने तथा सरकारी 
नौकरी देने के मामले में कछ विशेष रियायते दी 
गई हैं। इसके अलावा उन्हें लि' शुल्क शिक्षा और 
छात्रवृत्तियाँ देने की व्यवस्था की गई है जिससे वे 
अपनी शिक्षा जारी रख सके और अच्छी नौकरी 
पाने के अधिक अवसर पा सके। 

इन उपायो के बावजूद सामान्‍य रूप से छोटी 
जातियो का सामाजिक और आर्थिक रतर अब भी 
साधारणत, संतोषजनक नहीं हो पाया है। उन्हें 
प्राय, सामाजिक भेदभाव का और कभी -कभी 
दमन का शिकार बनाया जाता है, कभी-कभी 
ऊँची जाति के लोग उनके साथ हिंसा भी बरतते 
हैं। इन सधारक उपायों का लाभ अधिकांशत 
अनूसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के 
सपन्‍न और राजनैतिक दृष्टि से प्रभावशाली वर्ग 
हड़प जाते हैं और जिन्हें इन उपायों का वास्तव में 
लाभ मिलना चाहिए वे उससे वचित रह जाते हैं। 


निस्संदेह पिछले कछ दशकों मे जाति-प्रथा में 
कछ कारणो से कछ अशों में हलचल पैदा हुई है 
इसका अनुभव आपने स्वयं किया होगा। वयस्क 
मताधिकार और पचायती शज के कारण गांव, 
जनपद और राज्य स्तर की राजनीति में बहु 
संख्यावाली जातियों को अपना दबाव डालने के 
नए अवसर मिले हैं। कछ क्षेत्रों में कई छोटी 
जातियाँ अब अपने शजनैतिक अथवा आर्थिक 
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भहत्व के कारण क्रम - परम्परा मे ऊँची उठ गयी 
हैं। 

गह आशा की गई थी कि नगरीकरण और 
आऔशोगिक्वीकरण की प्रक्रिया से जाति-प्रथा अपने 
आप सभाप्त हो जाएगी, किन्‍्त अभी तक इस 
दिशा में मामूली सी सफलता ही मिल पाई है। शहरी 
जीवन की गुमनामी से जाति-प्रथा की पकड़ क॒छ 
ढीली अवश्य पड़ गई है, फिर भी भारतीय समाज 
की जाति-संरचना अभी भी बरकरार है। 

जैसी स्थिति है उसमें जाति और वर्ग 
साथ-साथ चलते रहे हैं। जाति जितनी ऊंची 
होगी, उसके उतने ही अधिक संपन्न होने की 
सभावना होती है। छोटी जातियाँ अधिकतर 
निचले आय वर्ग में होती हैं। अतः अधिक 
सम्भावना यहीं है कि जब ऊँची जातियों का 
प्रभत्व बनाए रखते वाला पुराना आर्थिक ढाँचा 
ध्वस्त हो जाएगा तो जातीय भेदभाव भी मिट 
जाएगा। 

जाति-प्रथा की ही भाँति पारपरिक भारतीय 
समाज में आज तक विद्यमान एक अन्य विशेषता 
संयकत परिवार प्रणाली रही है। वस्तत 
स्मरणातीत काल से ही परम्परागत गैर यांजिक 
कृषि के संदर्भ में जो भारतीय जनता का मख्य 
जीवनाधार रही, संयक्त परिवार प्रणाली एक आवश्यकता 
थी, किन्तु कृषि की आधुनिक तकनीकें लाग॒ होने, 
गाँवों में जीवन-यापन के मख्य सत्रों के रूप में अन्य 
व्यवसायों के पनपने और साथ ही शहरी क्षेत्रों में 
आधुनिक उद्योगो के विकास से संयक्त परिवारों के 
रूपातरण की प्रव॒त्ति स्पष्ट दिखाई पड़ रही है और 
उनका स्थान अब एकल परिवार ले रहे हैं, जिनमें 
केवल पति-पत्नी और उनके बच्चे ही होते हैं। 

परिवार की सरचना में परिवर्तन आ जाने से 
पश्वार के सदस्यों के आपसी संबंधों पर प्रभाव 
पड़ा है। परिवार-व्यवस्था गाँवों और जाति-प्रथा 
के पारंपरिक दबाबों से धीरे-धीरे अधिक मुक्त 
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होती जा रही है। इसके साथ ही भारतीय समाज में. प्रकार जो परिवर्तन आ रहे हैं, उनकी.पुष्टि आपको 
अन्य परिवर्तन ला रही व्यावसायिक विविधता ने अपने निजी अवलोकनों से हो जाएगी। 

स्वयं पारिवारिक प्रणाली में घर करना प्रारम्भ कर परिवार के पारंपरिक व्यवसाय में इस प्रकार 
दिया है। उदाहरणार्थ पारिवारिक व्यवसाय में एक के परिवर्तनों से नए-नए तनाव उत्पन्न हो सकते हैं 
पीढ़ी से दसरी पीढ़ी में बदलाव आने की अब क्योंकि पारंपरिक भारतीय परिवार अभी उनके 
अधिक सभावना है। न केबल परिवार की दो लिए तैयार नहीं है। किन्तु भारतीय परिवार की 
पीढियों के व्यवसाय में अधिक तेजी से परिवर्तन संरचना में इन परिवर्तनों के एक बार स्थिर हो 
आ रहा है वरन्‌ एक ही पीढी के सदस्य भी विभिन्‍न जाने पर वर्तमान तनावों में कमी होने की आशा की 
व्यवसाय अपना रहे हैं। भारतीय परिवार में इस जा सकती है। 


साराश 


[. 


भारत में एक मिली -जुली संस्कृति विकसित हुई जिसमें अनेक संस्कृतियों का वैभव 
और विविधता घुल-मिल गई है। 


. मुगल शासन के दौरान सांस्कृतिक संश्लेषण की प्रक्रिया प्री हो गई थी। 
. ये सभी विकास प्रभुत्व संपन्न सामंतवादी संरचना वाले मध्ययगीन समाज के ढाँचे के 


अंदर ही हए। 


. सामतवाद के कारण, जिसका भारतीय समाज पर दीर्घकाल तक प्रभत्व रहा, जनता 


का विशाल बहमत अशिक्षित और गरीब बना रहा और उसे अमानवीय जीवन जीना 
पड़ा। यहाँ तक कि ब्रिटिश शासन के दौरान लागू किए गए वैज्ञानिक साधन भी 
भारतीय संस्कृति के इस रूप को बदलने में विशेष सहायता नहीं कर सके। 


. पारपरिक भारतीय समाज की दो मुख्य विशेषताएँ हैं- जाति-प्रथा और संयुक्त 


परिवार प्रणाली। 


, सामाजिक मामलों में ऊँची जाति और छोटी जाति की भावना दर करने के लिए 


स्वतंत्रता के बाद अनेक उपाय किए गये हैं। उदाहरणार्थ अस्पृश्यता' पर कानूनी रोक 
लगा दी गई है। पर जो भी सधारक उपाय अपनाए गए हैं उनका लाभ अधिकांशत: 
छोटी जातियों के सम्पन्न एवं राजनैतिक दृष्टि से प्रभावशाली व्यक्तियों ने ही उठाया 
है। 


. पारंपरिक गैर-यांत्रिक खेती के संदर्भ में सयक्त परिवार व्यवस्था एक आवश्यकता 


थी। खेती की आधनिक तकनीकों के आ जाने और आधुनिक उद्योगों का विकास हो 
जाने से संयक्‍्त परिवार के एकल परिवार में रूपातरण की प्रवृति परिलक्षित हो रही है। 
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उभरते भारतीय समाज मे शिक्षक और शिक्षा 


विधिंतन प्रश्न 


वे कौन से सास्कतिक तत्व है जो मलत विशेष धर्म-समहों की विशेषता थे और जो अब आपकी 
बस्ती में सामान्य संस्कृति के अभिन्‍न अंग बच गए है? 
विभिन्‍न भाषाओं के उन शब्दों और महावरों का पता लगाई जो आपके पडोस मे लोगो की आम 


बोलचाल के अग बन गए है। 


(5 (| >> +.+ 


कछ ऐसे अधविश्वासों और भाग्यवाद के उदाहरण सोचिए जो जनता के लिए हानिकारक है। 
भारतीय सस्कति मे 'विविधता में एकता' से आप क्या ममझते हैं” 

आदिम कबीलाई साधाजिक परपरा के अर्थ की व्याख्या अपने शब्दों में कीजिए । 

अपनी बस्ती मे तथाकथित ऊँची जातियो और छोटी जातियो के बीच के सबंधो पर प्रकाश डालिए | 


ये सबंध परी जनता की शांति और प्रगति पर किस तरह प्रभाव डाल रहे हैं 

7 अनसचित जातियों, विशेष रूप से तथाकथित अस्पश्यो के प्रति किस प्रकार के भेद भाव अभी भी बरते 
जा रहे हैं? इन भेदभावों को कम करने के लिए क्‍या कोई सामुहिक प्रयास किया जा रहा है? 
यदि हाँ, तो इस प्रयास का क्‍या रूप है और उसके क्या परिणाम सामने आ रह है? 

४. पारपरिक परिवार की सरचना मे आपने कौन -कौन से परिवर्तन देखे है ? क्या परिवार के व्यावसायिक 
रूप मे कोई परिवर्तन हआ है? यदि हाँ, तो इस परिवर्तन का क्या रूप है और उसका क्या प्रभाव हुआ 


है” 
इकाई 2.2 वर्तमान आश्थिक परिदृश्य 


आप इस बात से परिचित हो चुके है कि भारत में 
ब्रिटिश शासन स्थापित होने से पहले देश में एक 
प्रभाव संपन्न सामंती समाज व्यवस्था विद्यमान थी 
जिससे भारतीय संस्कृति में कछ दुर्बलताएँ आ 
गईं। भारत में अपनी जड़ें जमा लेने के बाद सामंती 
समाज ब्रिटेन के उद्योगों के हित-सांधन के लिए 
अपनी आर्थिक नीति को एक नई दिशा देने लगा। 

उसने जानबूझ कर देशी उद्योगों की, विशेष रूप 
से कपड़ा-उद्योग को नष्ट करने की नीति अपनाई 
जिससे भारंत ब्रिटिश-माल की खपत के लिए एक 
विशाल बाजार बन जाए। इस नीति को लागू 
करते समय भारतीय कृषि को भी एक व्यापारिक 
दिशा दी गई जिससे ब्रिटिश उद्योगों के लिए 
कच्चा माल मिल सके। खाद्य -फसलों को कम कर 
कपास, जूट और तिलहन जैसी व्यापारिक फसलों 
को उगाने पर बल दिया जाने लगा। इस नीति ने 


यगों प्रानी भारत की आधिक संरचना की नीव को 
झकझोर दिया। कृषि और कटीर उद्योगों के बीच 
तालमेल पर आधारित ग्राम-समदायों की 
आत्म-निर्भरता को मशीन से बने सस्ते ज्रिटिश 
माल से पाटकर चौपट कर दिया गया जिससे 
भारतीय बाजार को बहत क्षति पहेंची। ब्रिटिश 
शासक भारतीय सीमा-शल्क, मद्रा तथा ऋण 
और विदेशी मद्रा को अपने हिंत मे मोड देकर ऐसा 
करने मे सक्षम थे। इस प्रक्रिया को उन्होने देश में 
रेलों और सड़कों का जाल बिछाकर तथा परिवहन 
के द्रत साधनों से देश को जोडकर और भी तेज कर 
दिया | 

कटीर उद्योगों के विनाश के व्यापक 
सामाजिक परिणाम हुए। चौपट हए दस्तकार 
कृषि के क्षेत्र मे घसने लगे। इससे भमि पर 
जनसख्या का दबाव बढ़ गया जिससे किसानों की 
आर्थिक स्थिति, जो पहले भी अधिक अच्छी नहीं 
थी, और भी बिगड़ गई। 
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कृषि का वाणिज्यीकरण होने के साथ-साथ 
बिचौलियों, थीक तथा फटकर विक्रेताओ, कच्चे 
माल के नियतिकों, सटोरियों आदि की एक सेना 
अस्तित्व में आ गई। उन्होंने किसानों की अज्ञानता 
और गरीबी का लाभ उठाकर अपने व्यापार को 
चमकाया। किसान अपनी फसल इन बिचौलियो 
के हाथो बहुत कम मल्यों पर बेचने के लिए बाध्य 
हो गए। परिणामस्वरूप उन्हे अपनी 
आवश्यकताओ की पूर्ति के लिए बिचौलियों से 
ब्याज पर पैसा लेना पड़ता था। इस प्रकार ब्याज 
पर पैसा उ6ाना गाँवों में एक बहत लाभप्रद 
व्यापार बन गया और साहकार इतने 
शक्तिशाली बन गए कि किसानों की आर्थिक 
व्यवस्था उनके हाथों में आ गई। आपको भी 
सम्भवत' इसकी कछ जानकारी होगी। 

जहाँ तक ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में 
आधुनिक उद्योगों के विकास का प्रश्न है, ज्िटिश 
अर्थ-व्यवस्था के हित में इनकी योजनाबद्ध रूप से 
उपेक्षा ही की जाती रही । देश के औद्योगिकीकरण 
की ओर ज्िटिश शासकों का थोडा-बह॒त ध्यान 
तब गया जब ब्रिटेन अपने निजी उद्योगों से इतने 
अधिक माल का उत्पादन करने में अपने को 
असमर्थ पाने लगा जो स्थिति के अनुरूप माँगों की 
पूर्ति कर सकता। उदाहरणार्थ दो विश्व युद्धो के 
दौयन जब ब्रिटिश उद्योगों पर बहुत अधिक भार 
था तब भारतीय उद्योग के कछ क्षेत्रों को कछ 
प्रोत्साहन मिला। इसके पहले भारत में 
औद्योगिकीकरण की सदा उपेक्षा ही होती रही। 
इस बात की पृष्टि स्वतंत्रता मिलने के समय 
भारतीय उद्योगों की स्थिति से हो जाती है, जिनमें 
उत्पादन बहुत कम होता था और बहुत कम्म लोग 
काम करते थे। उद्योग से होते वाली कल आय का 
60 प्रतिशत भाग सहायक कटीर उद्योगों, स्वतत्र 
दस्तकारी के माल और शारीरिक श्रम से 
चलनेवाले प्रतिष्ठानों से प्राप्त होता था और इन्हीं 
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प्रतिष्ठानों में उद्योग मे लगी कल जन शर्वित का 75 
प्रतिशत भाग काम करता था। शेष का श्रेय 
आधुनिक उद्योगों को दिया जा सकता है। 

अतीत की स्थिति की बजाय वर्तमान आ्थिक 
स्थिति को जानने में आपकी सहज रुचि होगी। 
वर्तमान को समझने के लिए अतीत को, विशेषकर 
हाल के अतीत को समझना आवश्यक है, क्योंकि 
अतीत से अकस्मात सम्बन्ध-विच्छेद नहीं होता, 
क्रांति की दशा में भी नहीं। उसे भी परिणाम 
दिखाने में कछ समय लगता है। 

भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत के 
सम्रस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और 
राजनैतिक न्याय प्राप्त कराने का विशेष रूप से 
उल्लेख है। आर्शिक न्याय से यह आशय है फ़ि 
प्रत्येक नागरिक को राष्ट्रीय सम्पत्ति से उसका 
अपना उचित भाग अवश्य मिलना चाहिए और 

वितरण न्याय का भी यही अर्थ है। 

'गज्या धीन नौकरियो मे नियत के संबंध में 
सभी नागरिकों को समान स॒अवसर प्राप्त होने' को 
एक मल अधिकार मानकर और राज्य के 
मार्गदर्शन के लिए इससे सबद्ध अनेक सिद्धांतों को 
राज्य की नीति के निदेशक सिद्धांतों में सम्मिलित 
कर संविधान ने प्रस्तावना के इस अंश की महत्ता 
पर बल दिया है। उदाहरणार्थ अनच्छेद 39 में कहा 
गया है' ' राज्य अपनी नीति का विशेषतया ऐसे 
संचालन करेगा कि सनिश्चित रूप से - 

(क) सभी नागरिकों को चाहे वे स्त्री हों या 
पुरुष जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त 
करने का समान रूप से अधिकार हो : 

(ख) समदाय की भौतिक सम्पत्ति का 
स्वामित्व और नियत्रण इस प्रकार बँटा 
हो कि जिससे सामृहिक हित को सर्वोत्तम 
रूप से साधा जा सके; 

(ग) आर्थिक्ष व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे 
धन और उत्पादन-साधनों का 
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न हो: 

पुरूषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य 
के लिए समान वेतन हो; 

(ड) श्रमिक पुरूषों और स्त्रियों के स्वास्थ्य 
और शक्ति का और बालको की सुकमार 
अवस्था का दुरूपयोग न हो तथा आर्थिक 
अवस्था से विवश होकर नागरिकों को 
ऐसे रोजगारों मे न जाना पड़े जो उनकी 
आय या शक्ति के अनुकूल न हो ; और 
शैशव और किशोर अवस्था का शोषण 
से तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से 
संरक्षण हो। 


हर 
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इस संबंध मे अनच्छेद 43 और अधिक स्पष्ट 
है। इसमें कहा गया है- राज्य उपयुक्त विधान या 
आर्थिक संघटन द्वारा, अथवा किसी दूसरे प्रकार से 
कृषि के, उद्योग के या अन्य प्रकार के सब श्रमिकों 
को काम, निवहि-मजदरी, शिष्ट-जीवन- स्तर 
तथा अवकाश का संपूर्ण उपभोग सनिश्चित करने 
वाली काम की दशाएँ तथा सामाजिक और 
सास्कृतिक अवसर प्राप्त कराने का प्रयास करेगा 
तथा विशेष रूप से ग्रामों में कटीर-उद्योगों को 
वैयक्तिक अथवा सहकारी आधार पर बढ़ाने का 
प्रयास करेगा। 

समाज के दुर्बल वर्गों के लिए अनच्छेद 46 में 
एक विशेष प्रावधान है, जो निम्नलिखित है: 

राज्य जनता के दुर्बल वर्गों के, विशेषतया 
अनुसूचित जातियों तथा अनसृचित जनजातियो के 
शिक्षा तथा अर्थ संबधी हितों की विशेष साव धानी 
से उन्नति करेगा तथा सामाजिक अन्याय तथा सब 
प्रकारों के शोषण से उनका सरक्षण करेगा। 

राज्य ने उपयुर्वत प्राव धानो को लागू करने की 
दिशा में थोडी-बह॒त प्रगति की हैं। उदाहरणार्थ 
कानूनों को बनाते समय उसने यह सावधानी 
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बरती है कि समृदाय के भौतिक साधनों के 
स्वामित्व और नियंत्रण का उपयोग समान हित में 
किया जाए, आर्थिक व्यवस्था का संचालन इस 
तरह से हो कि संपत्ति तथा उत्पादन के सा धनो के 
जमाव से आम जनता का अहित न हो, श्रमजीवी 
वर्ग के साथ अधिक अच्छा व्यवहार हो, महिला 
मजदूरों के लिए कार्य की मानवोचित दशाएँ 
सुनिश्चित हों, आदि-आदिं। 

स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद भारत की आर्थिक 
नीति का उद्देश्य जनता के जीवन-स्तर को ऊपर 
उठाना रहा है। इसकी प्राप्ति के लिए 
औद्योगिकीकरण मे तेजी से वृद्धि लाकर अर्थ-तंत्र 
की संरचना मे परिवर्तन लाने का प्रयास किया 
गया। इसके लिए नीति-निर्माताओं ने एक 
स॒योजित आर्थिक विकास का मार्ग चुना क्योकि 
उनका यह विश्वास था कि भारत में स्वछन्द 
उद्यम व्यवस्था (फ्री एनटरप्राइज सिस्टम) 
में उपलब्ध संसा धनों के एक बड़े भाग का उपयोग 
आम लोगों के लाभ के लिए नहीं,बल्कि 
उत्पादन-सा धनों के स्वामी थोड़े-से लोगों के लिए 
होना निश्चित है। प्रत्येक योजना के दस्तावेज में 
आय और सपत्ति में अधिक से अधिक समानता 
लाने, आय, सम्पत्ति और आर्थिक शक्ति के 
जमाव में क्रमश: कमी लाने और विकास के लाभ 
समाज के अपेक्षाकृत पिछडे वर्गों को अधिकाधिक 
प्रदान कराने पर बल दिया गया है। 

लेकिन इन अच्छे उद्देश्यों के बावजूद 
योजना से वास्तव में जो परिणाम प्राप्त हुए हैं वे 
अधिक उत्साहवर्धक नहीं हैं। सभी योजनाओं में 
प्रतिवर्ष 5 से 6 प्रतिशत तक की वृद्धि दर का 
अनुमान लगाया गया जबकि वास्तव में अभी तक 
किसी भी योजना में 3.7 प्रतिशत से अधिक वद्धि 
दर प्राप्त नहीं हुई है। जनसंख्या में वृद्धि दर 
(लगभग 2.5 प्रतिशत प्रति वर्ष) को ध्यान में रखा 
जाए तो प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि एक से डेढ़ 


समकालीन भारतीय समाज 


प्रतिशत के बीच ही रही है। गरीबी हटाने जैसे 
उद्देश्यो की पूर्ति में आर्थिक विकास की भूमिका 
ही सबसे महत्वपूर्ण रही है, परन्तु इस दिशा में 
कोई विशेष प्रगति नहीं हो पाई है। 

उस अर्थ-व्यवस्था मे जहाँ लगभग 76 
प्रतिशत लोग गाँवों में रहते हैं और जहाँ लगभग 
आधी जनसख्या गरीबी की रेखा से नीचे का जीवन 
व्यतीत करती है, केवल एक प्रतिशत की वृद्धि दर 
कोई मायने नही रखती। वरन्‌ यह व्यवस्था जनता 
के इन वर्गों के लिए सुधार की कोई आशा दिलाए 
बिना उनके कष्टों को स्थायी बनाती जा रही है। 

इसके विपरीत एकाधिकारी पँजीवादियों की 
शक्ति बढ़ी है, अर्थात बड़े-बड़े औद्योगिक घरानों 
में संपत्ति का जमाव अधिकाधिक बढ़ने की 
प्रवत्ति रही है। 

मजदूरों को जितनी मजदूरी मिलनी चाहिए 
उससे कम मजदूरी उन्हें मिलती है। यह बात 
केवल इस संदर्भ में नही कही गई है कि दूसरी 
पचवर्षीय योजना से मजदूरों की मजद्री बढ़ाने की 
बात बार-बार कही गई है , बल्कि उत्पादकता मे, 
विशेष रूप से निर्माण क्षेत्र मे अधिक तेजी से हो 
रही वृद्धि के संदर्भ मे भी कही गई है। उदाहरणार्थ 
कारखाना मजदूरों की यथार्थ आय में |95]-7] के 
दौरान लगभग ॥2 प्रतिशत की ही वृद्धि हुई जबकि 
इस अवधि मे उत्पादकता में 60 प्रतिशत से 
अधिक की वृद्धि हुई। 

मजदूरी से संबद्ध 798] तक उपलब्ध 
ऑकडों से यह पता चलता है कि ग्रामीण क्षेत्रो में 
98। में यथार्थ मजदरी दर 95] की दर से कम 
थी। केवल पजाब अपवाद रहा जहाँ 50 प्रतिशत 
की वृद्धि हुई। 

इस शताब्दी के सातवे दशक में कानूनी रूप 
से न्यूनतम मजदरी नियत कर देने जैसे उपायों से 
अपेक्षित परिणाम निकलने की आशा थी। किन्तु 
इन उपायों के प्रभावी अमल में भारी कमियाँ रहीं। 
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ग्रामीण मजदूरों की आय में वृद्धि लाने के लिए 
अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्हें आज की 
अपेक्षा रोजगार के अधिक अवसर मिलते रहें। 
भारत की विद्यमान आर्थिक व्यवस्था के अतर्गत 
इस समस्या को हल करना अत्यधिक कठिन है। 

स्वतत्रता के बाद सरकार ने ग्रामीण लोगों की 
आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए कछ कदम 
उठाये हैं। इनमें से कछ कदमों से आप परिचित भी 
होंगे। भूमि-सुधार के लिए अपनाए गए कानूनी 
उपायों और ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था पर इनके 
प्रभावों की चर्चा पहले की जा चुकी है। 
सामुदायिक विकास और कृषि-विस्तार कार्यक्रम 
छठे दशक में ही भारी उत्साह और व्यापक प्रचार 
के साथ प्रारम्भ हो चके थे। ग्रामीण क्षेत्रों के लाभ 
के लिए सिंचाई एवं बिजली की परियोजनाएँ 
चलाई गईं । किसानों को आसान किश्तों पर ऋण 
उपलब्ध कराने के लिए बैंकों का जाल बिछाया 
गया। उर्वरक, अधिक उपज देनेवाले बीज और 
पैदावार बढाने की आधनिक तकनीकें उन्हें 
सरलता से उपलब्ध कराई गईं । कृषि पदार्थो को 
खरीदने और बेचने के लिए सहकारी समितियों की 
स्थापना में सरकारी स्तर पर प्रोत्साहन दिया 
गया। 

पर आप जानते ही हैं कि भूमि -सुधार की तरह 
इन उपायो का भी गाँव के गरीब लोगों के 
जीवन-स्तर पर कोई लाभकारी प्रभाव नहीं पड़ा। 
इसके विपरीत भूमिहीन मजदूरों की संख्या में वृद्धि 
हुई और उनकी दशा और भी बिगडती चली गई। 
गाँव के कमजोर वर्गों के सधार के लिए चलाए गए 
इन सभी कार्यक्रमों से हुए लाभ का एक बड़ा अंश 
थोड़े से बड़े और धनी किसान जर्बदस्ती हड़पने में 
सफल हो गए। सम्पन्न किसानों के वर्ग के 
अतिरिक्त गाँवों में व्यापारी-साहुकार वर्ग भी 
फल-फल रहा है। ये लोग किसानों की अतिरिक्त 
पैदावार को हडप लेते हैं। अभी तक बडे पैमाने पर 
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बँटाई पर खेती, और बधुआ मजदूरी व्यापत होने 
के कारण गाँव के गरीब लोगो के कष्ट और भी बढ 
गए है। 

यहाँ आपके मन में यह प्रश्न उठ सकता है 
स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की अवधि में भारतीय 
समाज की आर्थिक दशा में कछ महत्वपूर्ण 
परिवर्तन हए भी हैं या नहीं? यदि हाँ, तो ये 
परिवर्तन कौन-कौन से हैं? 

इस मामले में मोटे तौर पर सामान्यीकरण की 
आवश्यकता नहीं है। हमारे देश में इतनी 
विविधता है कि सांडियिकीय औसत से निवहि- 
स्थिति का ही पता नहीं लग सकता। फिर भी इस 
बात से आप अधिकांशत: सहमत तो होंगे ही कि 
स्वतंत्रता के बाद अभी तक कोई क्रांतिकारी 
परिवर्तन नहीं हुआ है। हाँ, औद्योगिक समाज की 
वर्ग-रचना में कछ सीमा तक आधुनिकता अवश्य 
आई है। इधर स्थायी औद्योगिक मज़दरों की 
संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। अधिक-से-अधिक 
मज़दर इस्पात उत्पादन, खनन और धातुकर्म जैसे 
नए-नए स्थापित आधुनिक उद्योगों में पहुँच रहे 
हैं। पूँजीवादी वर्ग को भारतीय अर्थ-व्यवस्था में 
एक प्रभावशाली भूमिका मिल गई है। 

जहाँ तक कृषि के क्षेत्र में हुए परिवर्तनों का 
संबंध हैं, इस शताब्दी के सातवें दशक में ही 
आधुनिक उद्योग ने कृषि उत्पादन के माल-बाजार 
पर धावा बोलना प्रारम्भ कर दिया। उसने पंजाब 


और हरियाणा जैसे अधिक विकसित क्षेत्रों मे जो 


तथाकथित हरित क्रांति” की पटटी में आते हैं-- 
जहाँ बड़े पैमाने पर कृषि की नई तकनीको, खेती 
की मशीनों, उर्वरकों और उन्नत बीजों से काम 
लिया गया, वहाँ सम्पन्न किसानो और समद्ध 
जमींदारों की माँगें भी परी करनी शरू कर दीं। 
भारतीय अर्थ व्यवस्था में कछ गतिरो धों के 
बावजूद वास्तविकता यह है कि स्वतंत्रता के बाद 
भारत को क॒छ क्षेत्रों में सफलता मिली है। अब 
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देश में इस्पात, कोयला, तेल, भारी इंजीनियरी 
और भारी विद्युत यंत्रों जैसे सभी बुनियादी और 
भारी उद्योग पनपने लगे हैं। 

अआधिक महत्वपर्ण बात यह है कि भारत मे 
अब उद्योग का एक प्रबल सार्वजनिक क्षेत्र 
विकसित हो चका है जो देश को आशथिक 
विकास की दिशा में एक स्वतत्र मार्ग पर ले जा 
सकता है। देश की अखंडता और स्वतंत्रता बनाए 
रखने के लिए यह मार्ग अपरिहार्य है। फिर भी 
सरकार ने देश के औद्योगिक विकास के 
सार्वजनिक क्षेत्र के साथ-साथ निजी क्षेत्रों को भी 
बढ़ने की अनुमति दी है। इस प्रकार भारत मे 
तथाकथित मिलीजुली अर्थ व्यवस्था' का 
परीक्षण किया जा रहा है जो देश के विकास में एक 
वास्तविक समाजवादी मार्ग अपनाने में समस्या 
खडी कर रही है। इनमे से कछ समस्याओं का 
उल्लेख पहले हो चुका है और कछ का उल्लेख 
आगे चलकर होगा। 

औद्योगिक उत्पादन में सरकार के हिस्से मे 
भारी वृद्धि हुई है तथा अब वह आर्थिक मामलो मे 
प्रभावशाली ढंग से हस्तक्षेप कर सकती है। 
बडे-बड़े निजी व्यापारिक बैको का राष्ट्रीयकरण 
हो जाने से ऋण के लेन-देन तथा म॒द्रा के संचालन 
में सार्वजनिक क्षेत्र की पकड़ मजबूत हो गई है। 


कृषि के क्षेत्र में सरकार ने सामती -उत्पादन - 
सबधो के मुख्य रूपों को दर करने का प्रयास किया 
है। इसके लिए सरकार ने जमीदारी उन्‍्म्‌लन, जोत 
पर उच्चतम सीमा लगाना , काश्तकारी में सधार 
जोत की चकबन्दी आदि भमि सधार के अनेक 
उपाय लागू किए हैं। इसके अतिरिक्त सरकार ने 
आधुनिक तकनीक, आधुनिक यंत्र और रासायनिक 
उर्वरक जैसे निवेशों से कृषि-उत्पादन की अधिक 
प्रभावी विधियों को प्रयोग में लाने के लिए 
प्रोत्साहित करने के प्रयास किए हैं। ये सभी उपाय 
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भारत को खाद्य के मामले में आत्मनिर्भर बनाने में 
सफल रहे हैं। 

ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था में सधार लाने के लिए 
कछ स्थानों पर कटीर उद्योगो और लघ उद्योगों को 
भी बढावा देने के लिए कदम उठाए गए है। इसके 
लिए बिजली की और कारीगरों तथा छोटे-छोटे 
उद्यमियों को आसान किस्तों पर ऋण आदि दिलाने 
की सविधाएँ भी उपलब्ध कराई गई हैं। 

जिन उपलब्धियों का ऊपर उल्लेख हुआ है वे 
वास्तव में प्रशंसनीय हैं। फिर भी देश के आर्थिक 
विकास में कछ गंभीर कमियाँ बनी हुई हैं। 

भारतीय औद्योगिकीकरण की वर्तमान 
सामाजिक - आर्थिक व्यवस्था मे औद्योगिक 
कामगार की यथार्थ आय इतनी कम है कि वह 
अत्यंत कठिनाई से अपना जीवन निर्वाह कर पाता 
है। परे-का-परा अतिरिक्त उत्पादन अथवा लाभ 
उसे काम देने वाला हडप लेता है। 

इससे भी बरी बात यह है कि भारत में 
पूँजीवादी विकास के फलस्वरूप अन्य देशों की ही 
भाँति एकाधिकारी बढ़ते जा रहे है और उसी 
अन॒पात में जनता की गरीबी बढ़ रही है। सरकारी 
रिपोर्टो के अनसार 963-64 में निजी गैर-बैंकिग 
कम्पनी क्षेत्र की कल संपत्ति का लगभग 47 
प्रतिशत भाग 75 बड़े व्यावसायिक घरानों के हाथ 
में था। इसके बाद एकाधिकारी घरानों की संपत्ति 
में काफी तेजी से वृद्धि हुई है। अनुमान है कि 
964-68 के दौरान उनकी संपत्ति में लगभग 55 
प्रतिशत की वृद्धि हुई है। 

एकाधिकारियों की वृद्धि पर रोक के लिए जो 
अंकश और नियंत्रण लगाए गए, वे सफल नहीं 
रहे। अनुभव ऐसा रहा है कि जब भी सरकार ने 
वहत्तर राष्ट्र-हित में किसी विशेष वस्तु का 
उत्पादन-कोटा नियत करने का प्रयास किया, तभी 
एकाधिकारियों ने नियत कोटा पूरा करने के बजाय 
जुर्माना देना बेहतर समझा है। आम जनता की 
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खपत के लिए निर्मित मोटे कपडे के मामले मे यही ही 
हआ। उनके स्थान पर वे महीन कपड़ों 
उत्पादन में व॒द्धि करते रहे जिससे उन्‍हें अधिक 
लाभ होता रहे। 

देश में काले धन का कारोबार किस तरह चल 
रहा है, इससे भी आप परिचित होगे। यह अवैध 
रूप से कमाया गया धन है जिसे आयकर तथा अन्य 
करो के भुगतान मे शामिल नही किया जाता। देश 
में काला धन इतना अधिक बढ़ गया है कि इसने 
एक सम्तानातर अर्थ-व्यवम्था का रूप ले लिया है। 
इससे राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था के सामान्य 
कार्यकलाप के लिए सकट पैदा हो गया है और देश 
के आर्थिक आयोजन मे बाधा पड रही है। जब तक 
यह स्थिति चलती रहेगी तब तक जमाखोरी, 
तस्करी, भ्रष्टाचार, सम्पत्ति का गैर-काननी 
हस्तान्तरण और कर-अपवचन जैसे वित्तीय 
अपराधो को नहीं रोका जा सकता, और आम 
उपयोग की वस्तुओं के भाव में बढ़ोतरी होती 
रहेगी। काला धन अधिकांशत. एकाधिकारियों 
की देन है और वे ही लोग गैर -सरकारी समानांतर 
अर्थ व्यवस्था के मख्य लाभ-भोगी है। 

भारत की वर्तमान अर्थव्यवस्था की एक अन्य 
द.खद वास्तविकता बेरोजगारों की सख्या में तेजी 
से हो रही वृद्धि है | प्रत्येक पचवर्षीय योजना के अंत 
मे बेरोजगारों तथा अल्पगोजगारों की सख्या बढ़ 
जाती है। आपको ज्ञात होना चाहिए कि बेरोजगारी 
की समस्या केवल अकशल अथवा निरक्षर लोगों की 
ही नहीं है, बल्कि बडी संख्या में वैज्ञानिक, 
इंजीनियर, डाक्टर और शिक्षक जैसे योग्य व्यक्ति 
भी बेरोजगार हैं। 

भारतीय औद्योगिकीकरण में एक अन्य की 
पह है कि यह अब भी उपकरणों और तकनीकी 
जानकारी के आयात पर निर्भर है। इस व्यवस्था 
का देश में हो रहे अनुसंधान कार्य और विकास पर 
हानिकारक प्रभाव पडता है। इसने आम तौर रू 
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स्थानीय उद्योगों में विदेशी वस्तुओं और निर्माण 
तकनीकों को अपनाने तथा उनके अनुसार कार्य 
करने का वातावरण पैदा कर दिया है, साथ ही 
इसने राष्ट्र में नए उत्पादों और बुनियादी 
प्रौद्योगिकी पर हो रहे अनुसंधान-कार्य में रोडा 
अटकाने का काम भी किया है। 

कृषि क्षेत्र के विकास के संबंध में भी बहुत कुछ 
करना अपेक्षित है। भूमि-सुधार के बावजूद अभी 
भी सामंतवाद के अवशेष विद्यमान हैं। इसका एक 
ज्वलन्त उदाहरण बँटाई पर खेती कराना है। आप 
इससे अवश्य परिचित होंगे क्योंकि भारत के गाँवों 
में यह प्रथा व्यापक रूप से प्रचलित है। भूमि सधार 
के लिए लागू किए गए सभी उपाय अधिकांश 
किसानों के हित में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने मे 
सफल नही रहे है। ऐसा होने का कारण यह है कि 
एक ओर तो इन उपायों से संबद्ध कानून बिल्कल 
सही और सुस्पष्ट नहीं है जिससे जमीन जोतने 
वाले को लाभ हो और दूसरी ओर इन काननों पर 
दोषपूर्ण ढहग से तथा आधे मन से अमल हुआ है। 
परिणामत:ः इन कानूनों से अधिकतर लाभ 
बड़े-बड़े किसानो को ही पहुँचा है। इससे अधिक 
दुखदायी बात यह रही है कि यह स्थिति अकस्मात 
पैदा नही हुई है। सम्पन्न किसानों और पूँजीपति 
जमींदारो के वर्ग को विकसित करने तथा आगे 
बढाने का प्रयास उत्पादन में वृद्धि की आशा से 
जानबूझ कर किया गया है। ऐसा सोच लिया गया 
कि केवल यही एक ऐसा वर्ग है जो पैदावार बढ़ाने 
के लिए उत्पादन की आधनिक तकनीकों को 
अपना सकता है और उन्नत निवेशो का प्रबंध कर 
सकता है। +- 

भूमि सुधार लागू करने के प्रश्न पर निरंतर 
ढिलाई बरती जाती रही है। विधायिका के अदर 
और बाहर एक शक्तिशाली जमींदार लॉवी तथा 
प्रशासन हैं जो ग्रमीण समाज, में क्रांतिकारी 
संरचनात्मक परिवर्तन लाने की दिशा में किए जा 
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रहे सभी प्रयासों को निष्फल करने में सक्रिय रूप से 
सलग्न है। उदाहरणार्थ जमीन जोतनेवाले की 
होगी का सिद्धांत अभी भी सपना ही बना हुआ है। 
इसके विपरीत भूमिहीन खेतिहार मजदूरों की 
संख्या में लगातार वृद्धि होती जा रही है जो उन 
ग्रामीण क्षेत्रों में नए-नाए तनाव पैदा कर रही है। 
जहाँ वर्ष-प्रतिवर्ष बेरोजगारी की समस्या गंभीर 
होती जा रही है। 

संभव है कि जिस क्षेत्र के आप हैं, वहाँ ऐसी 
स्थिति न हो। पर पूरे भारत के लिए तैयार किए 
गए सरकारी आकँंडो से पता चलता है कि केवल 4 
प्रतिशत धनी ग्राम-घरानों के पास कल 
कृषि-भूमि का 43 प्रतिशत भाग है, जबकि 60 
प्रतिशत घरानों के पास केवल 7 प्रतिशत भृमि है। 

अत: हरित क्रांति के बावजूद गाँव की गरीब 
जनता अभी भी इस चमत्कारी विकास का लाभ 
नहीं उठा पा रही है। 

गाँवों मे तकनीकी प्रगति का प्रभाव अभी 
अपेक्षाकृत एक बहुत छोटे वर्ग पर, प्रधानतः 
सम्पन्न भू-स्वामियों पर ही पडा है। ग्राम पचायत 
और सहकारी समितियों जैसी नई-नई ग्राम 
संस्थाओ के मुख्य पदों को हथियाकर उन्होंने गाँवों 
में पहुँचने वाले उत्पादन के आधुनिक साधनों का 
अनुपात से बहत अधिक भाग अपने हाथों में कर 
लिया है। आप संभवत: इस बात से परिचित हों कि 
पैदावार बढ़ाने के आधुनिक साधनों को कम म॒ल्यों 
पर उपलब्ध कराने की सरकार की नीति का 
अधिकांश लाभ बड़े-बड़े किसान ही उठाते हैं। 

आपने यह भी अनुभव किया होगा कि 
जातिगत शजत्रुताएँ और अत्यधिक दफतरशाही 
इन नई ग्राम संस्थाओं को प्रभावहीन बना रही है। 
स्थिति के और बिगडने का एक और कारण गाँव में 
गूटबन्दी का होना है। ये गुट सामंतवादी संरचना 
के कानूनी उन्मूलन के बाद भी उसे बनाए रखना 
चाहते हैं। यदि भूमि-सुधार संबंधी कोई 
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प्रगतिशील आदोलन चल रहा हो उमके विरूद्ध वे 
एक सशक्त मोर्च खडा कर देते टै। आप तो जानते 
ही है कि हर गाँव में दो ऐसे गट होते है जो परे गाँव 
पर प्रभुत्व जमाए रखते हैं। ये गूट अधिका शत' 
धनी किसानो के होने है। ये ही गाँव के नेता होते है 
क्योकि जिसके पास जितनी अधिक भृमि होती है 
वह प्राय: उतना ही प्रभावशाली होता है। 
अत' ये लोग सहकारी खेती, जोत की 
उच्चतम सीमा, भूमि-वितरण आदि जैसे भूमि- 
सुधार के सभी उपायों के विरुद्ध संघर्ष मे गाँव के 
सभी- समहों के लोगों को खडा कर लेते हैं। यह 
हमारा दर्भाग्य है कि चोटी के कछ लोग गाँव के 
इन्ही लोगों के समर्थन से अपने स्वार्थपूर्ण 
अधिकारों मे कटौती का सफलतापूर्वक विरोध 
करने मे समर्थ हो जाते है जिन अधिकारों के कारण 
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उन्हें काए उठाने पड़ते हैं। 

ऐसा प्रतीत होता है कि सर्वत्ति, सत्ता और 
जाति के गठबंधन पर आधारित मम -रागाज की 
गूटत॑बात्मक संरचना को केलल ग्राम पचायत 
जैसी आधारभूत लोकतात्रिक संस्थाएँ स्थापित 
करके अथवा भूमि-सुधार जैसे आधे मन से लाग 
किए गए उपायो से नहीं बदला जा सकता। स्थिति 
की माँग है कि सम्पूर्ण सरचना में आमल-चल 
परिवर्तन लाया जाए। ऐसा करने के लिए 
आवश्यक है कि व्यापक स्तर पर भ-स्वामित्व को 
समाप्त किया जाए और खेतीहर गजदरों तथा छोटे 
किसानों में भूमि का पृनवितरण कर दिया याए। 
यह भू- स्वामित्व ही ग्रामीण महाप्रभुओं के 
सबसे शक्तिशाली दल के चिर-अस्तित्व का 
आधार बना हुआ है। 


--++--' #ीनपना-५---क्‍«-+० वे, पक कान--- टन ब्याज“ *०७-५०कननननाान-जन के “टन ननननननमन-मननयान» ३०७७ “जलाना लय बा लनअध्ता। 


|. ब्रिटिश शासको ने एक ऐसी आथिक नीति अपनाई थी जिसने भारत के देशी उद्योगों 


को नष्ट कर दिया। 


सामतवादी व्यवस्था बनी हुई है। 


2. भारतीय अर्थ-ब्यवस्था मे कछ अवरोध होने के बावजूद इस बात से इकार नहीं किया 
जा सकता कि भारत ने कृषि और उद्योग के क्षेत्र मे सफलता प्राप्त की है। सरकार ने 
भूमि-सुधार लागू किए हैं तथा खेती के लिए प्रभावी उपकरणों और तकनीकों को काम 
में लाया गया है, जिसके फलस्वरूप देश खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बन गया 
है। ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था में सुधार लाने के लिए कटीर उद्योगो और लघ उद्योगो को 
प्रोत्साहित किया गया है। आज भारत में हर प्रकार के बुनियादी और भारी उद्योग, जैसे 
इस्पात, कोयला, तेल, भारी इंजीनियरी और भारी विद्य॒त यंत्र स्थापित हैं। 
. विकास का एक समाजवादी मार्ग अपनाने के लिए भारत में मिलीजुली अर्थव्यवस्था' 
पर परीक्षण चल रहा है। 
, थे उपलब्धियाँ महत्वपूर्ण हैं, फिर भी आर्थिक मोर्चे पर कछ गभीर कमियाँ आ गई हैं, 
उदाहरणार्थ एकाधिकारियों की शक्ति बढी है, काले धन का प्रचलन इतना अधिक 
बढ गया है कि इसने एक समानातर अर्थव्यवस्था का रूप ले लिया है, बेरोजगारों की 
संख्या मे तेजी से वद्धि हुई है, भारत में औद्योगिक उपकरणों का सुसंवालन तकनीकी 
जानकारी के आयात पर निर्भर है और भूमि स॒धार लाग होने के बावजूद अभी भी 
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उभरते भारतीय समाज में शिक्षक और शिक्षा 


विज्वितन प्रश्न 


[. 


स्वतत्रता के बाद आर्थिक कठिनाइयो को दर करने के लिए कौन-कौन से उपाय अपनाए गए और 
किन-किन उपायों से अधिक-से-अधिक लोगो को अधिक-से-अधिक लाभ पहुँचा हैं” 

उन उपायो को बताइए जिन्होंने अधिकाशत' समाज के उच्च वर्गों को लाभ पहुँचाया है। 

आपके क्षेत्र मे जन-साधारण को किन-किन आर्थिक कठिनाइयो का सामना करना पडता है? इनका 
भारत की नीति से कहाँ तक सबंध है? 

आपके पड़ोस मे बेरोजगारी और अल्प-रोजगारी की समस्या का समाधान किस प्रकार किया जा 
सकता है? का ु 

अपने क्षेत्र मे वितरण-न्याय के सचालन पर विचार कीजिए। किन-किन वर्गों को सबसे अधिक और 
किन-किन वर्गों को सबसे कम लाभ मिलता है? वितरण-न्याय के उचित सचालन मे कौन-कौन -सी 
रुकावढें हैं? ः े 

आम जनता के हित मे संपत्ति और उत्पादन के साधनों के केन्द्रण पर अकश लगाने में हमारी 
अर्थ-व्यवस्था कहाँ तक सफल रही है? 

आपके क्षेत्र मे विकास कार्यक्रम किस प्रकार चल रहे है? इन कार्यक्रमों से वास्तविक लाभ किनको 


मिलता है” 





इकाई 2.3 वर्तमान साथाजिक 
राजनैतिक परिदृश्य 


आइए, अब हम वर्तमान भारतीय समाज के 
राजनैतिक पक्ष पर विचार करें। महत्व के क्रम में 
इसका स्थान आर्थिक पक्ष के बाद ही है। किसी ने 
ठीक ही कहा है कि राजनीति अर्थ-नीति को छोड़ 
अन्य सभी बातों पर शासन करती है और 
अर्थ-नीति राजनीति पर शासन करती है।' यदि 
आपने भारत के स्वाधीनता आंदोलन के इतिहास 
का अध्ययन किया है तो आपने समझ लिया होगा 
कि ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारतीय जनता की 
लडाई लोकतंत्र, समाजवाद और धर्म-निरपेक्षता 
के आदर्शों द्वारा संचालित थी। आज भी ये ही 
आदर्श भारतीय समाज के पनर्निमाण के प्रयास में 
निर्देशन-सृत्र का काम कर रहे हैं। यही कारण है 
कि लोकतंत्र, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता के 
आदर्शों को हमारे देश के संविधान में समाविष्ट 
कर लिया गया है। 


वर्तमान स्थिति का लेखा -जोखा करने पर हम 
पाते हैं कि भारत के सभी राजनैतिक दलों ने इन 
आदर्शों को विधिवत राष्ट्रीय लक्ष्य के रूप में 
स्वीकार किया है। व्यवहार मे भी संघ सरकार की 
सरचना के पॉच स्तरो पर सदृढ़ राजनैतिक संस्थाएँ 
स्थापित की गई है। ये स्तर हैं-संघ, राज्य और 
जिला, ब्लाक तथा गाँव के स्तरों पर काम कर रहा 
त्रिचरणी पंचायती राज। 

देश के विभिन्‍न भागों को राजनैतिक दृष्टि से 
एक प्रभुसत्ता-संपन्‍्न राज्य में एकीकृत कर दिया 
गया है। देश की रक्षा के लिए एक प्रभावशाली 
संरचना का निर्माण किया गया है। सरकार के 
सैनिक और असैनिक समूहो के बीच सावधानी से 
अंतर रखा गया है। एक बडी सीमा तक प्रेस की 
स्वतंत्रता रक्षित है। राजनैतिक स्वतंत्रता भी बडी 
सीमा तक सरक्षित है। विदेश नीति पचशील और 
गूट-निरपेक्षता के सिद्धांत पर बनाई गई है। इस 
प्रकार विश्व शांति के पक्ष में भारत ने अपना 
महत्वपूर्ण सहयोग दिया है। 


सप्रकालीन भारतीय समाज 


संक्षेप में भारत दक्षिण एशिया में एक स्थायी 
शक्ति के रूप में उभर कर आया है। यह बात 
बिना हिचक कही जा सकती है कि इस परे क्षेत्र की 
शांति एक बड़ी सीमा तक भारत में लोकतांत्रिक 
सरकार के परीक्षण की सफलता पर निर्भर है। 
किन्तु इस राजनैतिक परिदश्य का एक 
अंधकारमय पक्ष भी है। भारत में लोकतंत्र प्रत्यक्ष 
अधिक और यथार्थ कम है। यह बात औपचारिक 
रूप से राजनैतिक स्तर पर अधिकां शत: स्पष्ट हो 
जाती है। अभिजात वर्ग के लिए जन-समर्थन 
प्राप्त करने के साधन के रूप में लोकतंत्र का 
उपयोग किया जाता है। 

जो बात लोकतत्र के बारे मे लाग॒ होती है, वही 
बात समाजवाद और धम॑निरपेक्षता पर भी लाग 
होती है। ये शब्द अब केवल एक नारा बनकर रह 
गए हैं। समाजवाद का प्रयोग सभी प्रकार के 
कार्यकलापो को ढकने के लिए एक आवरण के रूप 
मे किया जाता है। यहाँ तक कि कभी-कभी 
मिली -जुली अर्थव्यवस्था के संचालन को भी 
देश मे समाजवाद स्थापित करने की दिशा मे एक 
निश्चित कदम माना जाता है। 

भारत की इस मिली-जुली अर्थव्यवस्था की 
वर्तमान स्थिति की जानकारी आपको होनी 
चाहिए। पब्लिक सैक्टर अर्थात्‌ सार्वजनिक क्षेत्र 
की मात्रा मे यद्यपि निरंतर वृद्धि हो रही है और वह 
बुनियादी उद्योगो का स्वामी तथा संचालक भी है 
तथापि प्राइवेट सैक्टर अर्थात निजी क्षेत्र की 
भूमिका अभी भी प्रमख बनी हुई है। समाजवाद 
का मल सिद्धांत यह है कि उत्पादन और वितरण के 
सभी साधनों पर राज्य का स्वामित्व हो और इस 
क्षेत्र में निजी संपत्ति को प्रवेश की अनुमति न दी 
जाए। इससे अधिक महत्वपूर्ण यह है कि 
समाजवाद सभी प्रकार के शोषण का निषेध करता 
है। पर आप अपने चारों ओर क्या देखते हैं? 
भूमिहीन खेतिहर मजदूरों और औद्योगिक 
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कामगारों का अप्तानवीय ढग से शोषण हो रहा है। 
अपनी मेहनत के बदले मे उन्हें इतनी दी धनराशि 
मिल पाती है जिससे वे जीवित रह सके। उनकी 
मेहनत के फल का बडा भाग खेतो और कारखानों 
के मालिक हड़प जाते है। स्वतंत्रता के बाद धनी 
और धनी होते गए हैं तथा गरीब और गरीब। 
आज देश की आधी जनता के लिए एक जून की 
रोटी जटाना भी कठिन है। यह सम्राजवाद के नाम 
पर कलक जैसा है। 

जहां तक धर्मनिरपेक्षता के आदर्श का प्रश्न 
है, व्यवहार में इस शब्द का गलत अर्थ लिया जाता 
है, भले ही ऐसा जानबुझकर नहीं किया जाता। 
धर्मनिरपेक्षता का अर्थ मानव के कार्यकलापों और 
सामाजिक परिवेश को वैज्ञानिक एवं विवेकपूर्ण 
दृष्टि से देखने के लिए विशेष मनोव॒ृत्ति और 
जीवन-पद्धति अपनाना है। एक धर्मनिरपेक्षवादी 
उपलब्ध प्रमाण की निष्पक्ष जाँच करके अपना 
निर्णय देगा न कि किसी विशेष सामाजिक वर्ग, 
जाति, धर्म अथवा क्षेत्र के साथ अपने सबधों के 
कारण बने पूर्वाग्रहों के आधार पर। 

पर भारत में धर्मनिस्पेक्षता पर जिस रूप से 
अमल किया जाता है, वह विभिन्‍न समदायों, 
विशेषकर धार्मिक समुहो के राजनैतिक समझौते 
से अधिक कछ नहीं है। अतः धर्मनिरपेक्षता का 
एक आवश्यक अंग यह माना जाता रहा है कि 
लोगों के मन में सभी धर्मो के प्रति सहिष्णुता और 
समान आदर का भाव हो। इसके लिए सार्वजनिक 
अवसरों पर विभिन्‍न धर्म ग्रन्थों का एक साथ पाठ 
किया जाता है। इसे धर्मनिरपेक्षता की पहचान 
और उससे राष्ट्रीय एकता का साधन समझा जाता 
है। 

स्वतंत्रता मिलने के बाद से ही भारत 
धर्मनिरपेक्षता के संबंध में इस नीति का पालन 
करता आ रहा है। इसे महात्मा गाँधी द्वारा 
विकसित और प्रचारित धार्मिक धर्मनिरपेक्षता 
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कह सकते है। आप अनभव करेंगे कि धर्मनिरपेक्षता 
की जो व्याख्या पहले की जा चुकी है, उससे यह 
प्याख्या बिल्कुल भिन्‍न है। यदि इस व्याख्या पर 
आधारित नीति भारत के विभिन्‍न धामिक 
समुदायों के बीच व्यावहारिक सामजस्य नेठाने में 
भी सफल नहीं रही तो इसका कारण यह नहीं है कि 
गीति स्वयं मे बरी है बल्कि यह इतनी अधिक 
एकागी और आदश्वादी है कि इसका कोई 
व्यावहारिक मल्य नहीं है। 

धर्मनिस्पेक्षता की माग है कि सभी राष्ट्रीय 
प्रयास मानव-कल्याण के लिए होने चाहिए। 
इसका अर्थ यह हआ कि व्यक्ति चाहे किसी भी 
जाति, वर्ण अथवा धर्म का क्यों न हो, उसे विकास 
के लिए समान अवसर प्राप्त होने चाहिए और 
व्यक्त को उसकी योग्यता और सिद्ध उपलब्धियों 
के आधार पर उत्तरदायित्व सौपा जाता चाहिए। 
राज्य के सभी कार्य धर्म को नीच मे लाए बिना 
संपादित होने चाहिए और सभी सामाजिक तथा 
राजनैतिक सस्थाएँ केवल सामाजिक उपयोगिता 
के धर्मनिरपेक्ष एवं विवेकपर्ण विचारों पर 
आधारित होनी चाहिए। तब धर्म व्यक्ति का 
बिल्कल निजी मामला हो जाएगा, जिसमें राज्य के 
किसी भी रूप में हस्तक्षेप का प्रश्न ही नहीं रह 
जाएगा। ु 

भारत के संविधान मे इस देश को एक 
कल्याणकारी राज्य बनाने के ध्येय की अवधारणा 
है। अत' ग़ज्य को यह सुनिश्चित करना है कि 
प्रूष और महिला सजदूरों तथा कोमल आय के 
बच्चो के स्वास्थ्य तथा शक्ति का दुरूपयोग न हो 
और आधिक आवश्यकता ओ के कारण नागरिक 
अपनी आग और शक्ति के प्रतिकल काम करने के 
लिए बाध्य न हों। साथ ही शोषण और नैतिक एवं 
आध्थिक परित्याग के प्रति बच्चों तथा क्रिशोरो को 
सरक्षण मिले। इस प्रकार स्वतत्र्ती के संभय से ही 
समाज कल्याण के कार्यक्रमों का उद्देश्य समाज 
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के कम्मजोर वर्गों, विशेष रूप से शारीरिप्क और 
सामाजिक रूप से अपंग व्यक्तियों तथा ग्रामीण , 
जनजातिय क्षेत्रों और शहर की गदी बस्तियों के 
असरक्षित वर्गों की महिलाओं और बच्चों की 
विकास तथा पुनर्वास संबंधी आवश्यकताओं की 
पूर्ति करना रहा है। 

अब हम अनुसूचित जातियो ओर अनसू चित्त 
जनजातियों के अधिकारों के समर्थन तथा रक्षणा 
और उनकी सागाजिक अशक्‍्तताओं के विराकरण 
की सभस्या पर विचार करेंगे। 

98] की जनगणना के अनुप्तार अवसू चित 
जातियों और अनुसूचित जनजातियों व्की जब संख्या 
क्राश: 5.98 प्रतिशत और 7.53 फज़तिशल थी। 
इसका अर्थ है कि परे देश की एक-चौंधाई 
जनसख्या इन दो श्रेणियों की है। आध मानेंगे विउ 
हमारे देश की जनसंख्या का यह एक बहत बड़ा 
भाग है। आप जानते हैं कि शताब्दियों से इन लोगो 
के साथ सभी प्रकार के सामाजिक, ताछ्कृतिक और 
आर्थिक भेदभाव बरते जाते रहे हैं। भारतीय 
समाज के निम्नतम स्तर पर होने के कारण बे 
अपना सांस्कृतिक और आर्थिक स्तरा सुधारने के 
लिए उपलब्ध शिक्षा सविधाओं का कभी प्रा 
लाभ नहीं उठा सके। 

स्वतंत्रता के बाद समाज के कझजोर वर्गों, 
विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुझ्विता 
जनजातियो की दशा में स धार लाने के लिए अनेक 
कदम उठाए गए हैं। इन समदायों के हिल में 
प्रतिप्रक भेदभाव की नीति अपनाई गई है। 
जैसा कि पहले उल्लेख किया जा चुका है, शिक्षा 
संस्थाओं में इनके प्रवेश के लिए आरक्षित कोग' 
निश्चित कर दिया गया है और शिक्षा की प्राप्ति केः 
लिए उन्हें वित्तीय सहायता सलभ कराई गई है। 
इन सभी उपायो को लागू करने के पीछे उद्धदेश्य' 
यह रहा है कि ये लोग अस्य समदायों के समकक्ष 
लडे हो स्यें। 


समकालीन भारतीय समाज 


देखने मे आया है कि इन सभी प्रयार। फे 
बावजूद अनुसचित जाति और अदगाचित 
जनजाति के चोटी के गटो को एड्लोडकर अन्य जोओं 
की स्थिति मे कोई विशेष अतर नहीं आधा है। प्रीट 
शिक्षा, सभी स्तर की शिक्षा, रोजगार और 
आधिक प्रगति की दृष्टि से इन समदायों की स्थिति 
मे आज किचित ही स॒ धार हो पाया है। अपने क्षेत्रों 
में अन्य समदायो की तलना में इनकी स्थित्ति 
निराशाजनक रूप से नीचे है। जनता के इन वर्गों 
में शिक्षा के प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर 
अपव्यय और अवरोधन अन्य वर्गों की अपेक्षा कहीं 
अधिक है। उच्च शिक्षा के स्तर पर उनकी स्थिति 
और भी बदतर है। जनसंख्या में अनपात की दृष्टि 
से उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाल अनुसूचित जाति 
और अनस॒चित जनजाति के छात्रों की संख्या बहत 
ही कम है। 

यही स्थिति शहरों की गंदी बस्तियों में रहने 
वालो की है। 97। की जनगणना के अनुसार 
भारत में 2.2 करोड लोग शहरो की गंदी बस्तियों 
में रह रहे थे। यह भी हमारी जनसख्या का एक 
बडा भाग है। इन लोगो की औपचारिक शिक्षा 
तही के बगबर होती है। इन बस्तियों में विद्यालय 
शिक्षा सस्था के नाम पर बस बट्टा ही है। उनमें 
छात्रो की भारी भीड रहती है, शिक्षकों की संख्या 
कम होती है और वे गदे स्थानों पर बने होते है। 
इसमे आश्चर्य ही क्या है कि कोई भी योग्य शिक्षक 
गंदी बस्ती के विद्यालय में जाना नहीं चाहता। 
अच्छे - अच्छे विद्यालय न तो इन बच्चों के लिए 
खले हे और न उनमे ऐसी संस्थाओं मे प्रवेश पाने 
की सामर्थ्य है। अधिकांश बच्चे मुख्यत आर्थिक 
कारणों से प्राथमिक शिक्षा प्री किए बिना ही बीच 
में पढ़ाई छोड देते है। कछ शिक्षकों का इन बच्ची 
के प्रति ठीक व्यवहार नही होता जिसके कारण भी 
वे बीच मे पढाई छोड़ देते हैं। मध्यम वर्गीय भावना 
वाले शिक्षक शारीरिक सफाई और क॒शाग्रता पर 


ई।ए 


आवश्रुफतों से जातक बल देते है और इम बच्चों 
के याभाजक १७ भूमि को सहन भृति पूर्ण ढग से 
देख था समन नहीं पाते। 

, जहाँ तक कमजोर वर्ग के लोगो की नौकरी के 
सवसर प्रद्मन करने का प्रश्न है, सरकारी 
नकिरियों में उसका कोटा आरक्षित होने के 
नीवजद राज्यों की और केन्द्र की नौकरियों मे उनका 
प्रतिनिधित्व नितांत कम है। आर्थिक अवसेर की 
समानता लाना अभी भी सपना बना हुआ है। 
अनुसूचित जातिथो और अनुसूचित जनजातियों के 
लोगों के विशाल बहमत के लिए व्यावसायिक 
सरचना पहले की ही भांतिं परंपरागत और सीमित 
बनी हुई है। 

शिक्षा को ऊपर उठाने की एक सीढी माना 
गया है। आपके मन मे यह प्रश्न उठ सकता है कि 
कमजोर वर्ग के लोगों पर यह बात पूरी क्यो नहीं 
उतर रही है। इस प्रश्न का उत्तर ढूँढ़ने के लिए 
आपको बहुत दर नहीं जाना पडेगा। पहला कारण 
यह है कि इन लोगों को शिक्षा प्रदान करने के लिए 
सरकार ने अभी तक प्रोत्साहन के जो भी उपाय 
लागू किए वे सभी असफल रहे हैं और ये वर्ग 
शैक्षिक प्रगति के लिए अवसरों का लाभ नही उठा 
पाए। अधिकाश बच्चों की सामाजिक पृष्ठभूमि 
और घरेल वातावरण ऐसा होता है कि विद्यालय में 
प्रवेश लेने के पहले ही वे शैक्षिक प्रगति की लडाइ 
हारने लगते है। बहत अधिक गरीबी के कारण इन 
वर्गों के बहुसख्यक बच्चों को मानसिक विकास के 
लिए आवश्यक पोषण नहीं भिल पाता। अतः 
इसमे आश्चर्य नहीं कि वे पढ़ाई मे पिछड़ जाते हैं 
और सरकार द्वारा विशेष सूविधाएँ उपलब्ध 
कराए जाने के बावजूद वे संपन्न वर्गो के बच्चों के 
मुकाबले पर नही ठहर पाते। 

दसरे, शैक्षिक सफलता में योगदान करनेवाला 
सबसे महत्वपूर्ण अकेला कारक धर और परिवार 
से मिलने वाला प्रोत्साहन है। कमजोर वर्गों के 


0 


बच्चों की सामान्यतः यह पहली शिक्षार्थी पीढ़ी 
है। अत: उनके घर का वातावरण इतना अनुकेल 
नहीं होता जो औपचारिक शिक्षा के लिए उन्हें 
उचित प्रोत्साहन दे सके। 

तीसरे, अधिकांश बच्चों के लिए विद्यालय का 
वातावरण अनजाना होता है। शिक्षा शब्द से वे 
इतने अधिक अनभिन्न होते हैं कि अपनी बात को 
खुलकर कहने में डरते हैं। इन बच्चों के प्रति 
शिक्षकों का बरताव भी आम तौर से बहुत अच्छा 
नहीं होता। ये सभी कारक भारतीय समाज के 
कमजीर वर्गों की शैक्षिक उन्‍नति के लिए सरकार 
द्वारा उपलब्ध कराई गई विशेष सुविधाओं का 
लाभ उठाने में अधिकाश लोगों के सामने अलंघ्य 
दीवार बने हुए हैं। 

आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में समान 
सअवसर प्रदान करना भारतीय समाज की एक 
बनियादी और जटिल समस्या है। अभी तक इस 
समस्या के जो हल परखे गए हैं वे केवल उसकी 
कोर को ही छ पाए हैं। प्रतिप्रक शिक्षा की 
व्यवस्था और सर्वसामान्य विद्यालय जैसे कछ 
अन्य हल भी हैं। इन हलों की सिफारिश शिक्षा 
आयोग (964-66) ने की थी। इन हलों का 
परीक्षण अमरीका और ब्विटेन जैसे अधिक सा धन 
सम्पन्न देशों में किया भी जा चुका है। किन्त्‌ उनमें 
भी कमियाँ पाई गईं। 

अमरीका के सर्वसाभान्य विद्यालय सुविधा 
वंचित बच्चो की कमियों को शायद ही दर कर पाए 
हैं और उनके सामाजिक स्तर को ऊपर उठाने में 
भी कोई योगदान नहीं दे पाए हैं। यही बात ब्रिटेन 
में चलाए गए प्रतिप्रक शिक्षा कार्यक्रमों पर भी 
लागू होती है जिनके अंतर्गत सुविधा वंचित घरों के 
होनहार बच्चों और किशोरों को सरकारी खर्चे पर 
संपन्‍न घरों के बच्चो के साथ 'स्वतंत्र विद्यालय' 
नाम के सुसज्जित विद्यालयों में रखा जाता है। ऐसा 
करने पर प्रतिप्रक शिक्षा वाले छात्र न केवल 


उभरते भारतीय समाज मे शिक्षक और शिक्षा 


शिक्षा में उपयकत स्तर प्राप्त करने में विफल रहे हैं 
वरन्‌ आगे चलकर अपने परिवार से भी दूर होते 
रहे हैं। 

इन परीक्षणों से हमारी आँखे खुल जानी 
चाहिए और यगों से सम्मानपूर्ण जीवन जीने के 
अधिकार से वबॉचित लोगो की आवश्यकताओं की 
पूर्ति के लिए उन्हें शिक्षा के समान सुअवसर 
उपलब्ध कराने के कार्यक्रमो अथवा सर्वसामान्य 
शिक्षा व्यवस्था की सम्भावनाओं से इतनी आशा 
नहीं रखनी चाहिए। हमे मानव4-मानव के बीच 
सच्ची समानता लाने में शिक्षा की शक्ति के बारे में 
अपने आदर्शवादी सत्रो का प्रदर्शन सावधानी 
पूर्वक करना चाहि!।। विद्यालय से बाहर शिक्षा 
से अधिक प्रभावशाली कुछ ऐसी शक्तियाँ 
हैं जो वर्तमान अन्यायपूर्ण समाज-व्यवस्था को 
बनाए रखना चाहती हैं। शिक्षा अपनी भमिका को 
व्यापक सदर्भ में परस्पर क्रियारत सामाजिक, 
राजनैतिक और आध्िक शक्तियों द्वारा निर्धारित 


'सीमा के अदर ही निभा सकती है। अंतिम निष्कर्ष 


के रूप में शैक्षिक रूपांतरण सामाजिक रूपान्तरण 
पर अवलंबित है। अनुकूल परिस्थितियों मे 
शैक्षिक रूपांतरण और सामाजिक छझरूपांतरण 
साथ-साथ चलते हैं। 
इस सब ध में कम-से-कम् एक ऐसा बुनियादी 
परिवर्तन होना आवश्यक है जिससे एक ओर उच्च 
वर्ग तथा मध्यम वर्ग की जीवन शैली और 
जीवन॑-स्तर के बीच की चौड़ी खाई को पाटा जा 
सके और दूसरी ओर निम्नवर्ग की। ऐसा परिवर्तन 
सामाजिक कार्यों से लाया जा सकता है। इन कार्यों 
के निम्नलिखित उद्देश्य होने चाहिएं 
. मनष्य द्वारा मनष्य के प्रत्यक्ष और परोक्ष 
शोषण के सभी रूपो को कम-से-कम 
करना: 
2. विद्यमान निरकश और असमान वेतन- 
ढांचे में उपयुक्त सशोधन कर धनी एवं 


समकालीन भारतीय समाज 


सम्पन्न बगों के व्यय पर सीमा और अंकश 
लगाना; और द 

3. जन-साधारण के वास्ते एक आधारभत्त 
निम्नतम जीवन-स्तर सननिश्चित करने के 
लिए 

(क) आवश्यक वस्तओं के उत्पादन में 
वृद्धि करने और सबके लिए सेवाएँ 
उपलब्ध कराने पर बल देना; 

(ख) सभी स्वस्थ व्यक्तियों को उचित 
वेतन पर रोजगार की सरक्षा देना; 
और 

(ग) खाद्य-सामग्री तथा अन्य आवश्यक 
वस्तुओं की उचित एव. कशल 
सार्वजनिक वितरण प्रणाली की 
व्यवस्था करना। 

ऊपर बताए गए सामाजिक कार्यो का आशय 
एक बड़ा राष्ट्रीय अभियान चलाने अथवा कछ 
तीव्र उपाय लागू करने से भी है। 

यह तो स्पष्ट है कि आवश्यक परिवर्तन लाने 
में हमारे जैसे लोकतांजिक राज्य को एक बड़ी 
भूमिका निभानी है। राज्य को अल्पसुविधा प्राप्त 
वर्गो के पक्ष में हस्तक्षेप करना होगा और उन्हें 
गरीबी तथा अशिक्षा की आधारभूत बाधा से 
मक्ति दिलाने में कम-से-कम आंशिक रूप से 


सारांश 


5] 


आवश्यक समर्थन और संरक्षण प्रदान करना 
होगा। किन्तु अभी तक इस दिशा में राज्य का कार्य 
भरीसेमंद नहीं रहा है। अतः अपेक्षित परिवर्तत 
लाने के पक्ष मे एक राष्टव्यापी लोकप्रिय आदोलन 
चलाने की और भी अधिक आवश्यकता है जिससे 
राज्य को आवश्यक कदम उठाने के लिए चेताया 
जा सके। 


इस संबंध में सी धा लोकप्रिय संगठन, जिसका 
उल्लेख ऊपर किया जा चुका है, होना अनिवार्य है 
क्योंकि इसके बिना न तो समाज की संरचना में 
और न शिक्षा प्रणाली मे क्रान्तिकारी परिवर्तन 
लाया जा सकता है। अपेक्षित परिवर्तन को एक 
वास्तविकता बनाने के लिए समप्रमाज सेवको, 
राजनैतिक कार्यकर्ताओं, मजदूर सधो, किसान 
सगठनो, इस कार्य मे रच लेने वाले जन-सेवकों , 
शिक्षा प्राप्त कर चुके युवकों, शिक्षक संधों और 
विद्यालयों तथा कालेजो सहित सभी समाजसेवी 
संस्थाओं को विशाल राष्ट्रीय अभियान के लिए 
तैयार करना होगा। केवल ऐसे आदोलन से ही 
लोकतात्रिक, सामाजवादी और धर्मनिरपेक्ष 
समाज की स्थापना के गष्ट्रीय ध्येय के अनुरूप 
सामाजिक तथा शैक्षिक रूपातरण लाने में 
सफलता का मार्ग प्रशस्त हा सकता है। 


।. दक्षिण एशिया में भारत एक स्थायी राजनैतिक शक्ति के रूप में उभरा है। 

2. किन्त राजनैतिक परिदृश्य का एक अंधकारमय पक्ष भी है। भारत में लोकतंत्र प्रत्यक्ष 
अधिक, यथार्थ कम है। समाजवाद केवल एक नारा बनकर रह गया है। व्यवहार में 
धर्मनिरपेक्षता के आदर्श का गलत अर्थ लगाया जाता है। 

3, स्वतंत्रता के तुरंत बाद और इस बीच की अवधि में समाज के कमजोर वर्गों, विशेषकर 
अनुसूचित जातियों और अनसचित जनजातियों की अवस्था में सधार लाने के लिए 


व्यापक उपाय किए गए हैं। 


उभरते भारतीय समाज में शिक्षक और शिक्षा 


4. ऐसा देयने में आया है कि समाज के केमजोर वर्ग अपनी सामाजिक और आर्थिक दशा 


मम नल लक नल लल__॒॒अन अं आाााुाााअाामराााा ४४४ ेौेनाणणां#ए# एन“ 


सधारने के लिए उपलब्ध कराए गए सुअवसरों का पूरी तरह से लाभ नहीं उठा रहे हैं। 
समाज में ऐसे अनेक विघटनकारी तत्व सक्रिय हैं जो सामाजिक सामंजस्य और राष्ट्रीय 
एकता प्राप्त करने के मार्ग में बाधक है। 
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लोकतत्र की भावना आपके आग-पास के समाज मे कहाँ तक विद्यमान है? लोकतत्र के स्थानीय अंगों 
की कार्यप्रणाली मे क्‍या दोष है” 

आपके मत से समाजवाद लाने की दिशा में सरत्गर ने कौन-कौन से कदम उठाए हैं ? कौन से कदम 
समाजवाद को नकारते है? 

उन रीति-रिवाजो का पता लगाइए जो धर्मनिरपेक्षता के प्रतिकल पडते है। 

समाज के कमजोर वर्गों , विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को शिक्षा के 
समान सुअवसर प्रदान करने के लिए आपके क्षेत्र मे कौन-कौन से कदम उठाए गए है? इन सृअवसरो 
का सद॒पयोग किस सीमा तक हो रहा है और इसके क्या परिणाम रहे हैं? 


. सरकारी नौकरियों मे अनस्‌चित जातियों और/या अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित कोटे का जो 


प्रावधान है, उससे आपके क्षेत्र के इन सम॒दायो की आर्थिक स्थिति मे कहाँ तक सुधार हुआ है? 
समाज के कमजोर वर्गों की शैक्षिक एव आर्थिक उन्नति के लिए जो विशेष सुअवसर प्रदान करने का 
प्रावधान है, उसके प्रति अन्य समुदायों के लोगो की क्या प्रतिक्रियाएँ है? ऐसी प्रतिक्रियाएँ क्यो हैं? 


, लोकतत्र, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता के राष्ट्रीय ध्येयो को प्राप्त करने के लिए जिस लोकप्रिय 


आदोलन को चलाने के सबध मे ऊपर सुझाव दिए गए हैं उन्हें लाग करने मे आपके विचार से 
कौन-कीन सी कठिनाइयाँ आ सकती है” 


इकाई : 2.4 वर्तमान शैक्षिक परिदृश्य. यह असगगति जनसख्या विस्फोट के कारण है। फिर 


आइए, अब हम अपना ध्यान भारत मे शिक्षा के 


परुपो और महिलाओ मे साक्षरता क्रमश: 46.89 


वर्तगात परिदेश्य की ओर कंन्द्रित करे। आप 
जानत ही है कि हमार देश मे अभी भी बड़ी सख्या 
में लोग निरक्षर है। ॥98] की जनगण्ना के 
अनमार साक्षरता का प्रतिशत 36 23 था। 95 
मे साक्षरता के प्रतिशत से, जो 6 6 था, इसकी 
तुलना करने पर हम क॒छ चैन की साँस ले सकते 
है। पर वस्तत 30 वर्षो की यह प्रगति बहत ही 
कम है। आधिक चौकाने वाली बात यह है कि 
साक्षरता का प्रतिशत बढ़ने के बावजद निरक्षर 
लोगो की विशुद्ध सख्या में बुद्धि होती जा रही है। 


प्रतिशत और 24.82 प्रतिशत है। इन आंकड़ों से 
स्पष्ट होता है कि साक्षरता के मामले में महिलाएँ 
परुषो से काफी पीछे हैं और देश में 50 प्रतिशत से 
अधिक प्रुष अभी भी निरक्षर हैं। इसी प्रकार देश 
के विभिन्‍न क्षेत्रों और राज्यों में साक्षरता में काफी 
भिन्‍नता है। जहाँ केरल में साक्षरता सबसे अधिक 
यानी 70.42 प्रतिशत है, वहाँ अरुणाचल प्रदेश में 
सबसे कम यानी 20.79 प्रतिशत ही है। 


आप इस बात से अच्छी तरह परिचित हैं कि 
।978 में पूरे देश मे बड़े जोर-शोर के साथ प्रौढ़ 


प्रधकाणीग सारतीय संझाउ। 


परता अभियान शरू किया शा यो! ५४ | 
वार्य के लि! जन- धन के समाधन बडी शात्रा थे 
जैशा) आए | । पर शंशा प्रतोत छोता 9 
निरशरता की लिशशाजनके स्थिति में इस 
अभियान मे कोई उल्लेखनीय सधार नहीं हजा। 
आप सम्भवत' इस असंतोषजनक स्थिति के कछ 
कारणों से परिचित होगे। उन्तर्भ सबसे गंभीर 
कार्ण प्रौड़ो के मन में साक्षरता के लिए उत्साह क। 
अभाव है। यदि प्रीढ़ों के मन में यह बात गैठा दी 
जाए कि साक्षरता का सम्बन्ध उनके जीवन से है 
तो उनमे वास्तविक उत्साह पैसा हो सकता है। 
गाक्षरता कार्यक्रम यदि ऐसे की कि से प्रोछी दी 
नित्यप्रति की रामध्याज। से [ शा है| और 
टुग समस्थाया के साग शाग के लिए उचित सम से 
परित किया जाए तो वे साक्षर सगे के लिए तल्पः 
का 5]।| 
जन शिक्षा की एफ अन्य 
वर्रधक शिक्षा । स्मकी गहता दस बात थे 
जागी जा सकती ह कि इसका उल्लेख भरत 
माविधान मे गज्य की वीति के निर्देशक सिद्धांतों वे 
अताति किया गया है। स्विधान के अनच्॒छेद 45 ये: 
अनमार 
ए्ज्य इस संविधान के प्रारभ से देश व 
कालावधि के भीतर सब बालक दे। जादह बष का 
अवस्था समाप्ति तके निशुल्क और अभिवार्थ 
शिक्षा उपबन्ध करने का प्रयास करेंगा। 
प्रार्रभिक शिक्षा को विशेष दर्जा देना न केवल 
इस कारण से न्यायसंगत है कि यह आधुनिक 
समाज की एक सांस्कतिक आवश्यकता है, बल्कि 
यह इसलिए भी आवश्यक है कि देश के आर्थिक: 
विकास भें इसका महत्व है। 
सर्वैधानिक निदेश के अनसार सार्वभीभिक, 
नि शल्क और अनिवार्य शिक्षा का लक्ष्य ॥060 
तेंक प्राप्त हो जाना चाहिए था। पर संविधान में 
गई व्यवस्था अपने मे सशक्त नहीं है क्योकि इसे 
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पे [६ लं तक ४. | ० (व ज2 है! न दत ही रू १०८ 'ब हा है रद थक; हे: हि का 
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१-2 5 (2४5 ने 
कि शिक्षा की गलये अधिक आवश्यकता हैं, 
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(77 पे सर चगीे छा पा ४। जिशर्वता। 
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(मी के लग भा। 290 गति घरों शिक्यातय का 
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जपल्ला जरा दा। ॥8। ॥ पर्व 
यिशाजश मे पतण ले तंतव है ठत॥ है जग भा। / 


तिशत काजयी कहा तके सात- आते और 


8) रलतशआत शव दा तक्त आत- आते 
बीच मे ही ५पछा४ होड देते है। एवल | 5 प्रति१।० 


0गे भागशाली होते है जो बाहियी कक्षा तके 
व थाते है और एशक्कत प्रतिशत से भी कंग छात्र 
विभ्वविद्याजय से ब्नातक की पहली डिप्नी पाप्त 
कश्ने | सफल हो पाते है। यह बाल तो संर्व॑ंयिदित 
_कियी नंच्च बीच मे ही पढ़ाई 9 ६ देते है उनर 
में ग़क बहत छोड़ा अनपात निम्न सामाजिक- 
आशिक वर्गों क बच्यों का होता ह8ै। फिंए भी यह 
संतोष का विधग हू कि प्राग्भिक शिक्षा 
गार्बवजनीकरण सब्धी स्थिति में सधभार लाने 4॑ 
लिए अब कछ व्यावहारिक उपाय अपनाए जा रहे 
ह्ै। 


रा 


ै 


इतनी आधिक संख्या | बीच ५ ही, वि 
हप से प्रारंभिक शिक्षा के स्तर पर ही पढ़ाई छो 
देने से राष्ट्रीय मसाधनों का जो भार 
अपव्यय ह्वाता है उसका कारम्ण है-शिक्षा की 
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अनपयकत विषय-वस्त, तकनीक और कार्यक्रम । 
वस्तत' शिक्षा के परे ताम्ज्ञाम में विद्यमाः 
सामाजिक व्यवस्था की विषमताओं को ध्यान में 
नहीं रखा गया है। इन विषमताओं को दर करने के 
लिए आवश्यक कदम उठाने की तो बात ही अलग 
ह्ै। 

उपर्यक्त वर्तमान शिक्षा प्रणाली मे सार्वजनीन 
शिक्षा यानी प्रोढ़ शिक्षा और प्रार्रभक शिक्षा के 
कार्यक्रमां को कम महत्व दिया गया है। इसके 
विपरीत भा ध्यप्रिक और उच्च शिक्षा के कार्यक्रम 
को अधिक महत्व दिया गया है जिसका लाभ 
आअधिकाशतः देश के 30 प्रतिशत उच्च वर्गीय 
लोगों को मिल रहा है। इसका प्रमाण इस तथ्य से 
मिलता है कि शिक्षा के लिए निर्धारित कल राशि 
का लगभग 60 प्रतिशत भाध्यमिक और उच्च 
शिक्षा पर व्यय होता है। इससे प्रकट होता है कि 
भारत मे शिक्षा का विकास अभी तक एकागी है। 
यह शिक्षा हमे ब्रिटिश शासन से विशयत के छूप 
में मिली है जिसका प्रयास भारत के उच्च वर्गों को 
आगे बढ़ाना तथा शक्तिशाली बनाना था। देश के 
सामाजिक और आशिक विकास में शिक्षा का कोई 
योगदान नहीं था। एक ओर शिक्षा पहले से 
विद्यमात सामाजिक विषम्ताओं को और अधिक 
बढ़ाती है और दसरी ओर प्रधानत सैद्धातिक होने 
और राष्टीय आवश्यकताओं के लिए सगत न होने 
के कारण यह देश के भौतिक संसा धनी का विकास 
करने में निष्फल रही है। 

आप जानते है कि स्वतत्रता के बाद की अवधि 
मे उत्पादन-म्‌लक शिक्षा, शिक्षा के अभिन्‍न अंग 
के रूप में कार्य-अनुभव अथवा समाजोपयोगी 
उत्पादक-कार्य, उच्च माध्यमिक शिक्षा का 
व्यवसायीकरण, तकनीकी शिक्षा आदि की काफी 
चर्चा रही है। इन नेक विंचारो को व्यावहारिक रूप 
देने के लिए बड़ी-बडी योजनाएँ भी बनाई गई 


उभरते भारतीय समाज मे शिक्षक और शिक्षा 


तथा सरकारी स्तर पर उनका अनुभोदन और 
प्राग्म्भ भी किया गया। पर अमल के चरण में इन 
योजनाओ का कोई फल नहीं निकला। हाथ गंदे 
करने वाले व्यावाहारिक कार्य के प्रति सामंती 
दृष्टिकोण सम्पर्ण भारतीय समाज मे आज तके 
व्याप्त है। यही कारण है कि ऐसी योजनाएँ आगे 
नही बढ़ पाती । 
हाल में शिक्षा के सभी स्तरों पर विज्ञान एवं 
ग्रौद्योगिकी के बहअपेक्षित तत्व पर बल दिया गया 
। ऐसा दावा किया जाता है कि अधविश्वास, 
भाग्यवाद और अविवेकशील भय जैसी सामाजिक 
करीतियो से मकति मे, और आधनिक समाज के 
भोतिक तथा सांस्कृतिक विकास के लिए 
आवश्यक विवेकशील मन स्थिति तैयार करने में 
विज्ञान काफी सहायक हो सकता है। इसी प्रकार 
यदि प्रौद्योगिकी का उचित प्रयोग किया जाए तो 
इससे गरीबी और अस्वास्थ्य समाप्त हो स्षकेगा 
तेंथा लोगो का जीवन-स्तर ऊपर उठाने मे मदद 
मिल सकेगी । 
विज्ञान को विद्यालय पाठ्यचर्चा में यद्यपि एक 
अभिन्‍न अग के रूप में सम्मिलित किया गया है, 
फिर भी इसका शिक्षण कछ इस ढ़ग से किया जा 
रहा है कि इसका उद्देश्य ही विफल हो गया है 
विद्यालय में पढ़ाए जाने वाले अन्य विषयों की तरहः 
विज्ञान के शिक्षण में भी तथ्यों को रटने पर बेर 
दिया जाता है न कि जिज्ञासा और छानबीन की 
प्रवत्ति जगाने पर। इस प्रकार की विधि से 
विवेकशील चितन की बढावा नहीं मिलता। 
अभी तक विद्यालय पाठयचर्या में प्रौद्योगिकी 
को बहत सीमित स्थान मिला है। इसके अतिरिक्‍त 
प्रौद्योगिकी की शिक्षा आधे मन से दी जाती है। 
परिणाम यह होता है कि इससे लोगों के जीवन स्तर 
को ऊपर उठाने का कथित उद्देश्य पूरा होने की 
संभावना बहुत कमर रह जाती है। 


समकालीन भारतीय सभाज 
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, जनसंख्या विस्फोट के कारण साक्षरता का प्रतिशत बढ़ते जाने के बावजुद निरक्षर 


लोगों की विशुद्ध संख्या में वृद्धि होती जा रही है। 


, पुरुषों और महिलाओं, शहरी और देहाती क्षेत्रों, विभिन्‍न वर्ग के लोगो और देश के 


विभिन्‍न क्षेत्रों में साक्षरता के प्रतिशत में भारी असमानता है। 


, विभिन्‍न प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों के बावजूद प्रौढ़ों की साक्षरता के प्रतिशत में और उनकी 


सामाजिक चेतना में आशानुकल सुधार नहीं हुआ है। 


' सार्वजनीन अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा के लिए किए गए प्रावधान का लक्ष्य अभी तक 


प्राप्त नहीं हो पाया है। 


. प्रारंभिक और माध्यमिक विद्यालयों में बच्चों के बीच में ही पढ़ाई छोड़ देने से राष्ट्रीय 


संसाधनों का भारी अपव्यय हो रहा है। 
समाज के कमजोर वर्गों की लड़कियाँ और लड़के विद्यालयी शिक्षा का पूरा लाभ नहीं 
उठ पा रहे हैं। 


, शिक्षा के सभी चरणों में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के बह-अपेक्षित तत्व पर बल दिया गया 


है। ऐसा दावा किया जाता है कि हमारी पारंपरिक सामाजिक करीतियों से मक्ति तथा 
आधुनिक समाज के भौतिक तथा सांस्कृतिक विकास के लिए आवश्यक वैज्ञानिक 
वातावरण के निर्माण में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी काफी सहायक हो सकती है। 
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विचिंतन प्रश्न 


है आल लंबी 
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[(ऊ 


. उन संभावित कारणो को सोचिए जिनसे आपके क्षेत्र के निरक्षर प्रौढ़ सरकार द्वारा चलाए गए प्रौढ़ 


शिक्षा कार्यक्रम का लाभ नहीं उठाते। 


. आपके गाँव अथवा मोहल्ले के (क) प्राथमिक विद्यालय और (ख) माध्यमिक विद्यालय मे कितने बच्चे 


पढ़ रहे हैं! 


, कछ बच्चे विद्यालय में प्रवेश क्‍यों नहीं लेते? 
, बच्चे किस सीमा तक पहुँच कर बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं? किस सामाजिक-आर्थिक वर्ग के बच्चे 


बीच में पढ़ाई छोड़ते हैं? 


यह स्पष्ट है कि सभी शिक्षकों को उभरते भारतीय 


समाज के रूप में स्वतंत्र भारत के ध्येयों तथा मृल्यों 
की जानकारी होना आवश्यक है जिससे कि 
जीवन-यापन की नई परिस्थितियो के अनुकल 
शिक्षा कार्यक्रमों को बनाने में उन्हें सहायता मिल 
सके। शिक्षा पर सदा ही काल, स्थान और 
परिस्थितियों का प्रभाव रहा है और भविष्य में भी 
रहेगा। उदाहरणार्थ किसी समय-विशेष के राष्ट्रीय 
लक्ष्य और समाज द्वारा पोषित मूल्य शिक्षा-संब धी 
निर्णयों और कार्यक्रमों के लिए मार्गदर्शन का काम 
करते हैं। ऐसा न होने पर उस विशेष समय में उस 
स्थान के सामाजिक आदर्शों और शैक्षिक 
व्यवहारों के बीच विषमता आ जाती है। ऐसी 
स्थिति में समाज को स्थायित्व प्रदान करने के लिए 
शिक्षा संरक्षण-शक्ति के रूप में अपनी भूमिका 
निभाने में परी सरह असफल हो जाती है और इस 
प्रकार वह व्यक्ति के सुधार और समाज की प्रगति 
में न तो उपयोगी सिद्ध होती है और न अर्थपूर्ण । 
शिक्षा का कार्य समाज की आदर्श 
आवश्यकताओं की पूर्ति करने का है, तथापि उन्हें 
प्राप्त करने के लिए शिक्षा को समाज की 
वास्तविक आवश्यकताओं के दावों और तकाजों 
के अनुसार अपने को ढालना होता है।शिक्षा के 
लिए यह आसान काम नहीं है। समकालीन 
भारतीय समाज के अध्ययन से आपको स्पष्ट हो 
गया होगा कि हमारे समाज में सत्ता, प्रतिष्ठा और 
भौतिक पदार्थों के संबंध में कछ आधारभूत 
असमानताएँ हैं। अतः हमें सामाजिक समता लाने 
के लिए कार्य करना है। दूसरे, आज के समाज के 
सामने युवकों की बेरोजगारी का संकट भी मुँह 
बाएं ख़ड़ा है। इस समस्या के समाधान पर 
तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। तीसरे, 
यदि हमें सांस्कृतिक विविधता में एकता के यगो 





पराने सिद्धांत पर चलना है तो समाज के जातिगत 
अल्पसंख्यकों को उनकी सांस्कृतिक पहचान 
बनाए रखने में सहायता करनी होगी और 
साथ ही, उन्हें भारतीय जीवन की मुख्य धाग में 
अपने को परी तरह से ढालने के योग्य बनाना 
होगा। चौथे, हमारे जैसे जटिल समाज की एक 
समग्र संस्कृति है जिसमें सभी भारतीय समभागी 
हैं। साथ ही जातिगत और भौगोलिक अंतर भी हैं 
जैसे शहरी और देहाती क्षेत्रों का अंतर तथा देश के 
विभिन्‍ल क्षेत्रों का अंतर। इन अंतरों पर आधारित 
बडी संख्या में उप-संस्कृतियाँ है। इन विभिन्‍न 
उप-सांस्कृतिक समूहों में आथिक और सामाजिक 
विषमताएँ हैं। इन विभेदों को हमें कम करना है। 
अंत में, सभी भाषायी, धार्मिक और जातिगत 
समूहों के अपने भिन्‍न सामाजिक वर्ग हैं। उच्च, 
उच्च-मध्यम, निम्न-भध्यम, उच्च मजदूर, निम्न 
मजदूर वर्ग जैसे विभिन्‍न सामाजिक वर्ग एक समग्र 
सोपानी सामाजिक संरचना में गँथे हुए हैं। इस 
सामाजिक सोपान में हमें निम्न वर्ग से उच्च वर्ग 
की ओर सामाजिक गतिशी लता को सम्भव बनाना 
है। 

सामाजिक- आध्िक स्थिति की बेहतर बनाने 
तथा सामाजिक गतिशीलता लाने में शिक्षा को 
एक मुख्य साधन समझा जाता है। यह बात ध्यान 
मे रखने की है कि केवल शिक्षा से ही इस लक्ष्य की 
प्राप्ति नहीं की जा सकती। इसके लिए सभी 
विद्यमान सामाजिक संस्थाओ की एक जुट होकर 
कार्म करना होगा। इन रचनात्मक परिवर्तनों में 
शिक्षा अपनी भूमिका किस तरह निभाए-यह 
विद्यालयों और शिक्षकों के लिए एक विकट 
चनौती है और शिक्षक बनने का विचार करते हुए 
आपको भी इस चुनौती का सामना करना चाहिए। 








इस बात से कोई इंकार वहीं कर यकता कि प्रगतिशील दृष्टिकोण और यतिशील प्रकृति वाली 
सामाजिक व्यवस्था में समाज की परंपरा को बनाए रखना और साथ ही उसकी पनर्रचना भी 
करते रहना शिक्षा के दो अनिवार्य उत्तरदायित्व हैं। किन्त दोनों अतियों से सावधान रहना 
आवश्यक है। केवल समाज की परंपरा को बनाए रखने पर ही बल देने से समाज की प्रगति 
रुक जाएगी और वह गैर-लचीला तथा गतिहीन बन जाएगा। दसरी ओर समाज के 
परपरागत मल्यों की पर्ण उपेक्षा या तिरस्कार कर केवल परिवर्तन के लिए परिवर्तन की बात 
सोचने से वह अपने विगत से कट जाएगा और इसका अंत अराजकता और सामाजिक विघटन 
हो सकता है। 

दयरे खण्ड के उप-विषय शिक्षा के सम्मख चनौतियाँ के तीयरे और चौथे अध्याय में शिक्षा 
के इन दो पक्षों की चर्चा की गईं है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के इस यग में शिक्षा को हमारे 
बदलते भारतीय समाज की संरक्षणात्मक तथा रचनात्मक शक्ति के रूप में अपनी भमिका 
निभानी है। इसी सदर्भ में तीसरे अध्याय में शिक्षक को केन्द्र बिंद मानकर शिक्षा के उद्देश्यों 
तथा कार्यक्रमों पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है। चौथे अध्याय में शिक्षा पर प्रभाव डालने 
बाले सामाजिक परिवर्तनों की पहचान कराई गई है। साथ ही उन विविध सामाजिक 
प्रक्रियाओं का भी विश्लेषण किया गया है जो सामाजिक परिवर्तन के साधन के रूप में अति 
कर किन्त्‌ कठिन भूमिका निभाने में शिक्षा के मार्ग में सहायक होती हैं अथवा रुकावट 
जलती हैं। 


तीसरा अध्याय 








प्पापप्त्का । 
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प्रथम खण्ड के पहले और दसरे अध्याय में भारतीय 
समाज के सामाजिक परिदृश्य का-- उप्तके अतीत 
का और वर्तमान का-चित्रण किया गया है। इस 
अध्याय में हमने स्वतंत्र भारत के शैक्षिक लक्ष्यों 
की विवेचना तीन संद्भों में करने का प्रयास किया 
है-() बैयक्तिक वृद्धि एवं विकास; (2) अपनी 
सीमाओं में तथा व्यापक दायरे में समाज की 
गतिशील एवं परिवर्तनशील भूमिका; और (3) 
परिवर्तन के परिणाम एवं घटक के रूप में व्यक्ति 
एवं सम्राज के बीच होने वाली पारस्परिक अंतः 
क्रियाए। निश्चय ही इससे सामान्यतः सभी 
शिक्षकों और विशेषकर प्राथमिक विद्यालय के 
शिक्षकों की मनोवृत्ति और कार्य में प्रचुर परिवर्तन 
आएगा क्योंकि प्रत्येक शिक्षक को शैक्षिक 
समस्याओं, व्यवहारों और निर्णयों से संबद्ध प्रश्नों 
के हल मालम करने पड़ेंगे। इस बात को ध्यान में 
रखकर इस अध्याय को अनेक इकाइयों में बाँटा 
गया है। इक़ाई 3.] में शिक्षा की संकल्पना को 
स्पष्ट किया गया है। इकाई 3.2 में शिक्षा की उक्त 
संकल्पता के संबंध में शिक्षा के लक्ष्यों का उल्लेख 
है। उप-इकाइयों 3.2.., 3.2.2, 3.2.3 और 
3.24 में निम्नलिखित तथ्यों के संबंध में शिक्षा के 
इन उद्देश्यों पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है : 


!, परंपराओं की निरंतरता को बनाए रखना, 
2, राष्ट्रीय ध्येयों को प्राप्त करना, 
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3, समकालीन समाज की वास्तविक 
आवश्यकताओं को पूरा करना; और 

4. अनिश्चित भविष्य की चुनौतियों का 
सामना करना। 


ये उद्देश्य एक दूसरे से एकदम विलग नहीं हैं 
किन्तु इनकी मुख्य विशेषताओं को स्पष्ट करने के 
लिए इनका वर्णन अलग-अलग किया गया है। 

इकाई 3.3 में प्रारंभिक शिक्षा के शैक्षिक 
लक्ष्यों का उल्लेख है। शिक्षा प्रणाली की सफलता 
का मूल्यांकन सदा शैक्षिक उद्देश्यों के संदर्भ में 
होता है, अर्थात्‌ सफलता इस बात पर निर्भर करती 
है कि किस सीमा तक शिक्षा अपने उद्देश्यों की 
पूर्ति कर पाती है। इस प्रकार शिक्षा के परिणामों का 
शिक्षा के लक्ष्यों के साथ निकट का संबंध है। 
इकाई 3.4 में इन उद्देश्यों के संबंध में शिक्षा के 
परिणामों का विश्लेषण किया गया है। इकाई 3,5 
में इस बात की व्याख्या की गई है कि इन लक्ष्यों के 
अनुसार शैक्षिक समस्याओं के समाधान में 
शिक्षक अपने व्यावसायिक दर्शन और अपनी 
कार्य-योजना को क्‍यों और कैसे विकसित करता 
है। अपने व्यावसायिक दर्शन के साथ-साथ 
शिक्षक को विद्यार्थियों, माता-पिताओं, सहयोगियों 
और समृदाय तथा अपने कार्य से संबद्ध संस्थाओं के 
साथ अपने संबंध निर्धारित करने के लिए एक 
व्यावसायिक आचार-संहिता भी चाहिए। यह 
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॥हत महत्वप७ है क्योंकि शिक्ष। की सफलता 
अथया अरफलता इन संबंधों के आपसी प्रभाव थी 
गणवत्ता पर निर्भर है। 


हुआ 3.0 शिक्षा को वर्तघान संकतपवा 
शिक्षा की वर्तमान संकल्पना को समझने के लिए 


भ््. 


में इसकी कछ भहत्वपर्ण विशेषताओं से 
परिचित हो जाना चाहिए। 


पहले, शिक्षा एक मानवीय प्रयाश्त है। इसका 
संबंध मानवीय व्यक्तित्व के विभिन्‍न पक्षों -बद्धि 
भावना और विवेक से तो है ही, साथ ही यह मनष्य 
को इस योग्य भी बनाती है कि वह समाज में 
चिरकाल से पोषित परंपराओं से अपना सामंजस्य 
स्थापित कर सके। 


दूसरे, शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है। 
प्रगतिशील दृष्टिकोण वाला कोई भी समाज उस 
शिक्षा पद्धति को स्वीकार नहीं कर सकता जो 
समय के साथ बंधी हो। शिक्षा को जीवन के साथ 
जोड़कर ही देखा-समझा जा सकता है। शिक्षा 
व्यवस्था को समाज के इस योग्य बनाना होगा कि 
आवश्यकता पड़ने पर वह सामाजिक तथा आर्थिक 
असरक्षा को कम कर सके और व्यावसायिक 
गतिशलता को सुदृढ़ कर सके। शिक्षा को अवसर 
प्रशस्त करने का मार्ग समझा जाता है। फिर यदि 
शिक्षा को एक प्रक्रिया मान लिया जाए तो इसके 
तीन प्रमख कार्य होंगे। पहले, इसे “विश्वव्यापी” 
होना पड़ेगा जिससे इसके अंतर्गत सभी प्रकार की 
तथा सभी स्तर की शिक्षा आ सके। दूसरे, 
सामाजिक प्रगति के सम्रग्र प्रयास में मानव 
संसाधन विकास के एक पंजी निवे श के रूप में इसे 
अन्य सामाजिक एयं आथिक विकास में 'एकीकत' 
करना होगा। तीसरे, इसे 'आजीवन' बनाना होगा 
अर्थात्‌ हर आय में तथा सभी स्थितियों और 
परिस्थितियों में इसे कार्य व्यवहार में लाना होगा। 


उभरते भारतीय सभाज भें शिक्षक और शिक्षा 


शिक्षा का तीसरा गण विकास है, अर्थात्‌ 
पानव व्यक्तित्व का विकास जिसमें तीन बातें 
प्रभख हैं। पहले, शिक्षा को निम्नतम स्तर के 
अध्ययन से उच्चतम स्तर के अध्ययन तक 
सैद्धांतिक, प्रौद्योगिक, व्यावहारिक और शारीरिक 
श्रमयक्‍्त होना चाहिए जिससे जीवन के सभी 
चरणों पर सामाजिक योगदान में व्यवित की 
क्षमता बनी रहे। दसरे, शिक्षा का राष्ट्रीय विकास 
के अभिन्‍न अंग के झूप में देश की सामाजिक एवं 
आर्थिक वद्धि लाने में भारी महत्व है। तीसरे, राष्ट्रों 
की बढ़ती हुई परस्पर निर्भरता और प्रौद्योगिक 
विकास ने समय और स्थान की दृष्टि से विश्व को 
बहत छोटा बना दिया है और शिक्षा-विचारकों का 
विश्वास है कि आज की दुनिया में कोई राष्ट्र अलग 
रहकर जी ही नहीं सकता। अतः प्रत्येक राष्ट्र को 
शिक्षा के माध्यम से मानव-संबंध विज्ञान को आगे 
बढ़ाना चाहिए ताकि सभी देशों के लोग शांति, 
सौहाद तथा धैर्यपूर्वक इस दुनिया में एक साथ रहने 
तथा मिल-जुलकर काम करने के योग्य बन सकें। 

शिक्षा की चौथी विशेषता, जिसका मानव 
विकास से निकट का संबंध है, दिशा है अर्थात्‌ 
शिक्षा के एजेन्ट को मानव विकास के लिए दिशा 
प्रदान करनी चाहिए। एजेन्ट व्यक्ति, संस्था 
अथवा संस्था-समूह कोई भी हो सकता है। समाज 
के सभी व्यक्तियों को शिक्षा के एजेन्ट की दिशा 
मान्य होनी चाहिए। शिक्षा प्राप्त करने की 
औपचारिक और जअनौपचारिक दोनों विधियों का 
पालन करते हए, जिसमें शिक्षक, माता-पिता और 
समृदाय का सक्रिय योगदान रहेगा और अधिक 
लचीले शैक्षिक परिवेश में व्यक्तिगत विभेदों और 
आवश्यकताओं को स्वीकार करते हुए उसमें 
विविध पाठ्यचर्याओं की अधिक छूट रहनी 
चाहिए 

शिक्षा की चार मख्य विशेषताओं के सार को 
समझ लेने के बाद अर्थात्‌ (क) शिक्षा एक मानवीय 


भारतीय समाज की संरक्षणात्मक एवं सर्जनात्मक शक्ति 


प्रयास है (ख) शिक्षा एक प्रक्रिया है (ग) शिक्षा 
मानव व्यक्तित्व का विकास करती है और (घ) 
एजेन्ट के माध्यम से शिक्षा इस विकास -प्रक्रिया को 
दिशा प्रदान करती है, अब हम आज की शिक्षा की 
संकल्पना पर ध्यान दे सकते हैं। यह स्वीकार किया 
जाता है कि शिक्षा एक नैतिक प्रयास है क्योंकि 
इसका सम्बन्ध मानवमात्र से है जिनके कछ मल्य 
और आदर्श होते हैं। जिन्हें सभी मनष्य प्राप्त 
करना चाहते हैं। 

नैतिक प्रयास के रूप में शिक्षा की संकल्पना 
का लोकतंत्र की वृद्धि के लिए बहत महत्व है 
क्योकि लोकतत्र का संकेतिक शब्द उत्तरदायित्व 


हा व मी 


साराश 
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।. शिक्षा की चार विशेषताएँ निम्नलिखित हैं: 


(क) शिक्षा एक मानवीय प्रयास है; 
(ख) शिक्षा एक प्रक्रिया है; 
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है न कि स्वायत्तता। इसका उद्देश्य संतृष्टियों को 
कम करना नहीं बल्कि जो उत्कृष्ट है उसे स्थापित 
करना तथा बढ़ाना है। लोकतंत्र में सार्वभौभिकता 
और समता का आशय विशेषाधिकारों से नहीं 
बल्कि दायित्वों और न्याय दिलाने के अवसरों से 
है। लोकतांत्रिक प्रणाली हर व्यक्ति की इच्छाओं 
की अधिक-से-अधिक पूर्ति कराने की नहीं बल्कि 
स्वार्थजनित अन्यायों को कम-से-कम करने का 
साधन है। यदि शिक्षा को एक नैतिक प्रयास माना 
जाए तो इसका स्वतः निष्कर्ष पह निकलता है कि 
शिक्षक, छात्र और अध्यापन-अधिगम प्रक्रिया 
सभी म॒ल्यों से अभिष्रेरित हैं। 


(ग)शिक्षा मानव व्यक्तित्व का विकास करती है; और 
(घ) एजेन्ट के माध्यम से शिक्षा इस विकास की दिशा प्रदान करती है। 
2. शिक्षा की वर्तमान संकल्पना के अनुसार शिक्षा एक नैतिक प्रयास है। 
3. नैतिक प्रयास के रूप में शैक्षिक-संकल्पना का लोकतंत्र की वृद्धि के लिए भारी महत्व है। 


विचितन प्रश्न 
). शिक्षा की संकल्पना'' से कया तात्पर्य है? 


2. विभिन्‍न लोगों के लिए शिक्षा का अर्थ भिन्न-भिन्न हो सकता है। इस प्रकार के कम-से-कप्त तीन 


दृष्टिकोणो का उल्लेख कीजिए। 


3. शिक्षा की कछ महत्वपूर्ण विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। 
4. शिक्षा एक नैतिक प्रयास है” इससे आप सहमत हैं अथवा नहीं? अपने उत्तर के लिए कारण दीजिए। 
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इकाई 3.2 धातंत शास्त के शैक्षिक तृध्त 


भारत ने, जिसकी कि एक दीर्घकालीन सांस्कृतिक 
परंपरा रही है, सामाजिक रीति-रिवाज, 
सामाजिक व्यवहार, भाषा और धर्म के रूप में, 
आदर्शा और विचारों की अनेक सांस्कृतिक धरोएरें 
संजोई हुई हैं। इन्हें समाज के स्तम्भ के रूप परे 
जाना जाता है। समकालीन समाज के शैक्षिक 
लक्ष्यों का निर्धारण करते सम्मय हम इनकी उसपेक्ष। 
नहीं कर सकते। पर आँख मद कर इनका 
अनसरण करने से भय है कि कहीं हमारे अतीत की 
वास्तविक विरासत के रूप में अनेक समयातीत 
विश्वास तथा असंगत रीति-रिवाज हमारी 
वर्तमान शिक्षा पर हावी न हो जाएं। अतः समाज 
के आदर्शों या आकांक्षाओं की सुदृढ़ नींव डालने के 
लिए इन परपराओं की अच्छी तरह जाँच-पड़ताल 
करना आवश्यक है जिससे इनमें से सम्पन्मतम 
और सर्वोत्तम परंपराओं को स्वीकार किया जा 
सके और जो परंपराएँ अनपयोगी हों उन्हें 
अस्वीकार कर दिया जाए 
दूसरे, राष्ट्रीय लक्ष्यों को भी शैक्षिक लक्ष्यों में 
उतारा जाना चाहिए। यदि ऐसा न किया गया तो 
इन लक्ष्यों से रहित हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों में 
असंतलन और कमियाँ आ जाएँगी तथा सामाजिक 
लक्ष्यों का अनसरण करने वाली मल्य प्रणाली और 
शिक्षा की विषय-बस्त के वीच फी खाई के कारण 
शिक्षा दोषपूर्ण हो जाएगी। 
तीसरे, अज्ञानता और पर्वाग्नहों को जड़ से 
उखाड़ने तथा गरीबी और आर्थिक विषमता आदि 
को दर करने के लिए शिक्षा के लक्ष्यों को 
समकालीन समाज की वास्तविक माँगों की पूर्ति 
अवश्य करनी चाहिए। साथ ही केवल शिक्षा के 
द्वारा व्यक्तियों को सगकलीन समाज के अग॒सार 
ढाल लेने से ही संतृष्ट नहीं हो जाना पाहिए, पलक 
इस पर भी विचार किया जाता साहिए कि मानस 


उभरते भारतीय समाज में शिक्षक और शिक्षा 


और उसके समाज फे अनिश्चलित भविष्य के लिए 
शिक्षा का गंभीर अर्थ क्या हो। 
किशोर पीढ़ी को आने वाले कल के लिए तैयार 
करने में शिक्षा के उद्देश्यों तथा उत्तरदायित्वों का 
प्‌नर्युल्यांकन भी किया जाना चाहिए। भूत, वर्तमान 
और भविष्यमुल्ठी शिक्षा की बात सोचना एक 
बहत बड़ा कार्य है। फिर भी, समकालीन भारत में 
यह शिक्षा संबंधी तात्कालिक आवश्यकता है। 
हमें बिल्कश ही भिन्‍न एक ऐसे प्रेरणा-ग्रोत का 
आह्वान करना है जिसका अतीत में सर्वधा अभाव 
था। इरा नई शिक्षा प्रेरणा की आवश्यकता को 
समझने का एक संकेत शिक्षा की रखनात्यक 
भपभिका पर अधिक यल दिए जाने में है। सम्पूर्ण 
सांस्कृतिक अतीत के संरक्षण की भूमिका निभाने 
की अपेक्षा गतिशील, मुक्त, खले, बहुबादी और 
परिवर्तन शील समाज के निर्माण के लिए प्रयातत 


हमारी वर्तमान 


करने में नई शिक्षा प्रेरणा की आवश्यकता है। 


कहने का तात्पर्य है कि आज की शिक्षा के 
निम्नलिखित लक्ष्य होने चाहिएं: 


!. व्यक्तियों को उन सामाजिक एवं आर्थिक 
परिवर्तगों के लिए तैयार करना जो राष्ट्रीय 
विकास और वैज्ञामिक एवं प्रौद्योगिक प्रगति 
के लिए आवश्यक हैं; 

2. इन परिवर्तनों को किस प्रकार स्वीकार करें 
और इनसे किस प्रकार लाभ प्राप्त किया 
जाए-इसके बारे में जोगों का मार्गदर्शन 
करना; और 

3. अंत में, उनमें गतिशील परंपरा से न 
चिपकी रहने वाली और गैर-रूढ़िवादी 
मनोवृत्ति पैदा करना। 


इस प्रकार की शिक्षा देने का आशय व्यक्ति 


को (तशेध कार्यों /गौकरियों के लिए तैयार करना 
ही, यह आयश्यक नहीं और न आवश्यक हो 
सदःती है। उचका उद्देश्य परिवर्ततशील समाज 


भारतीय समाज की सरक्षणात्मक एवं सर्जनात्मक शक्षित 


के अनुकूल अपने को ढालना तथा अच्छी तरह से 
जीवन-निर्वाह करने के लिए उपयोगी दक्षता प्राप्त 
करना है। 

संक्षेप में, हमारे समकालीन समाज को अपने 


शैक्षिक लक्ष्य निर्धारित करते सभय अंतर्राष्ट्रीय 
बोध, विश्व नागरिकता और विश्व-बन्धुल्ब के 
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क्षेत्रों में शाश्वत शैक्षिक विचार को भी स्वीकार 
करना होगा। यहां इस वात का उल्लेख करना 
अप्रासंगिक न होगा कि किसी भी सामाजिक और 
राजनैतिक दर्शन का अनुपालन करने वाला समाज 
वैयक्तिक वृद्धि और सामाजिदः प्रगति लाने के लिए 
स्वय अपने शैक्षिक लक्ष्यों का निर्धारण करता है| 





सारांश 


शिक्षा संबंधी लक्ष्यों का निर्धारण करने में शेक्षिक चिन्तकों को निम्नलिखित बातों का 


ध्यान रखना चाहिए: 
) सांस्कृतिक परंपराओं की माँगें; 
ख) समाज के सामाजिक आदर्श; 


( 

( 

(ग) समकालीन समाज की वास्तविक आवश्यकताएँ; 

(घ) परिवर्तनशील समाज में भविष्य की अनिश्चितता; और 
(ड) 


ड) सार्वभौमिक शैक्षिक विचार। 


विचितन प्रश्न 


. किन परिस्थितयों में शिक्षा संबंधी लक्ष्य गतिहीन अथवा गतिशील होते हैं? 
2. लक्ष्यों के बारे में सावधानी से निर्धारित वक्‍तवब्यों से क्या लाभ होता है? 
3. शैक्षिक लक्ष्य सम्बन्धी वक्तव्य शिक्षण में कब सहायक होते हैं और कब रूकावट डालते है? 


इकाई 3.2.] परंपराओं की निरंतरता 
संजोए रखने के लिए शेक्षिक लक्ष्य 


आपके मन में यह शंका उठ सकती है कि 
सांस्कृतिक परंपराओं के परिरक्षण को वर्तमान 
शिक्षा-पद्धति का एक लक्ष्य क्यों माना जाए? 
इसकी अपेक्षाएँ क्‍या हैं? परंपराओं का परिरक्षण 
हमारी शिक्षा की विषयवस्त में किस विशिष्ट 
मल्य-प्रणाली को दिशा दे रहा है? एक तथ्य तो' 

बिल्कल स्पष्ट ही है और वह यह है कि हमारी 


प्राचीन सभ्यता की श्रमपर्वक अजित उपलब्धियों - 
विश्वास, भाषा, कला-कौशल और रीति-रिवाज-- 
हमारे बीच बने रहने चाहिएँ और वे विस्मृर्ति के 
गर्त में नहीं समा जाने चाहिएँ भले ही वे हमारी 
वर्तमान जीवन-पद्धति से मेल न खाते हो। यह 
बात कछ अटपटी सी लगती है। उसकी 
प्रासंगिकता जानने के लिए द॒बारा दृष्टिपात करने 
पर हमारे सामने यह बात आती है कि अपनी 
सांस्कृतिक परम्परा को केवल परिरक्षित रखना 
और उसका प्रसार करना भर ही हमारा उद्देश्य 
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नहीं है बल्कि हमें इसे और अधिक समुद्ध बनाना है 
क्योंकि इसका आज के विद्यार्थियों के साथ सीधा 
सबध है। सांस्कृतिक परंपरा का अध्ययन बच्चो 
को यह समझ प्रदान कराना है कि हमने प्राचीन 
उपलब्धियों से अपनी संस्कृति में क्या-क्य जा 
उठाए हैं। इससे थे सम्पर्ण सस्कृति के साथ 
तादात्म्य स्थापित कर सकेंगे। इससे उन्हें यह 
शोध करने में सहायता मिलेगी कि व्यक्तिगत एवं 
सामाजिक लाभ के लिए किस सांस्कृतिक पुंजी की 
साज-सम्भाल की जाए और ज्ञान के किस अंग में 
सथार की आवश्यकता है। यह कार्य प्रत्येक पीढी के 
लिए नए सिरे से आरम्भ करना सम्भव नही है, 
किन्त प्रत्येक पीढी को मितव्यग्रिता के सिद्धांत का 
पालन करते हुए अपने पर्वजों द्वारा प्रदत्त नींव पर 
भवन-निर्माण करना है। 

इस आधार पर प्राचीन परंपरा को एक 
शैक्षिक लक्ष्य मान लेने के औचित्य की और 
आधिक छानबीन करने की आवश्यकता है ताकि 
पह पता लग सके कि किस सास्कृतिक धरोहर को 
भारतीय शिक्षा का लक्ष्य माना जाए? 

भारतीय सस्कृति की प्रथम विशेषता यह है 
के वह एक मिली-जुली संस्कृति है। भारत 
विभिन्‍न भाषाओं, धर्मों और जीवन-विधाओं 
वाली अनेक जातियो का घर रहा है। इसकी दूसरी 
विशेषता यह है कि प्राचीन, मध्य और आधुनिक 
काल में इस विविधता मे भी निरतर एकता का एक 
स॒दृढ सत्र मौजूद रहा है। उदाहरणार्थ (लगभग 
2000 वर्ष ईसा पूर्व में) आर्यो ने भारत पर चढ़ाई 
करके हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के लोगों पर, 
जिन्होंने (3000 ई.प्‌ से पहले) सिंध घाटी सभ्यता 
का निर्माण किया था, विजय पाकर अपनी सैनिक 
शक्ति की प्रभृता को तो प्रर्दार्शत कर दिया किन्त्‌ 
हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के लोगों की जीवन- 
पद्धति के आगे उन्होंने घुटने टेक दिए और इस 
प्रकार अपनी संस्कृति को समुद्ध बनाया। यही बात 


उभरते भारतीय सभाज मे शिक्षक और शिक्षा 


एक-के-बाद-एक भारत मे आने वाले हिंद-पार्थी, 
शक और कशाणो के साथ भी घटी। यद्यपि जीत 
का सेहरा उनके सिर पर रहा तथापि भारतीय 
सस्कृति की अपेक्षा उनकी संस्कृति कम विकसित 
थी। परिणाम यह हुआ कि उनकी संस्कृति आर्यों 
की संस्कृति में घुल-मिल गई जो पहले से भारत में 
बस चके थे और अपनी एक जीवन प्रणाली 
विकसित कर चके थे। संस्कृतियों के आपस में 
घलने-मिलने की प्रक्रिया पहले से बसे लोगों की 
सहिष्णुता और स्वीकृति की भावना के कारण ही 
संभव हो सकी। भारत का विशाल भृ-क्षेत्र और 
प्रकृति की अति विविधता जैसे भौगोलिक तत्वों ने 
भी इस मनोवृत्ति के विकास में सुविधा पहुँचाई। 
भारतीय संस्कृति की तीसरी विशेषता संस्कृति के 
कछ विशेष रूपों की एक-के-बाद-दूसरे यग में 
निरतरता बनी रहना है। इस सम्बन्ध में एक 
दिलचस्प बात यह है कि जाति-प्रथा का जन्म 
आर्यों के समय से हुआ। आर्यों ने व्यवसाय के 
अनसार लोगों को चार मुख्य वर्णों में बाँट दिया। 
इस जाति-प्रथा से भी सांस्कृतिक संश्लेषण की 
प्रक्रिया में सहायता मिली। व्यवसाय के अनुसार 
अपने को बसाने में आक्रमणकारियों को स्थानीय 
जनता के किसी गंभीर विरोध का सामना नहीं 
करना पड़ा। प्रारम्भ में तो जाति प्रथा बहुत 
लचीली रही, कोई व्यक्ति अपनी जाति बदल 
सकता था। बाद में यह बहुत कठोर हो गई और 
सामाजिक एवं आथिक दृष्टि से इस प्रथा की सबसे 
बडी हानि सबसे छोटी जाति के लोगों को उठानी 
पड़ी। इस प्रथा से उन्हें अनेक कष्ट झेलने पड़े। 
भारतीय संस्कृति की चौथी शाश्वत विशेषता 
कृषि-अर्थव्यवस्था की स्वाभाविक इकाई के रूप 
में ग्राम-स्वराज रहा है। इसका भी उद्भव आर्य 
संस्कृति मे ही है। राष्ट्रीय चेतना का अभाव 
जाति-प्रथा की एक दुर्बलता है जो मध्यकाल के 
अंत तक चलती रही। चन्द्रग॒प्त मौर्य, कनिष्क 


भारतीय रामाज की सरक्षणात्मक एवं सर्जनात्मक शक्ति 


और हर्ष तथा बाद मे मगल सप्राटी द्वारा किए 
अनेक प्रयासों के बावजंद राजनैतिक एकता स्थायी 
रूप से स्थापित नहीं हो पाई और जब कभी 
स्थापित हुई भी तो बहत अल्पजीवी रही। 
भारतीय सस्कति की निरंतरता, सश्लेषण 
और सर्माद्ध की कहानी इतिहास के मध्यकाल में 
भी दोहराई गई। इसी यग में दो शक्तिशाली धर्म 
अर्थात हिन्द और इस्लाम एक दसरे से टकराए 
और एक दमरे के सामाजिक और धार्मिक आद्शों 
को लेकर लडते-भिडते रहे। इस संघर्ष का 
परिणाम सास्कृतिक समझौते में हुआ, प्राचीन 
काल की भांति सास्कृतिक सलयन में नहीं। इस 
सास्कृतिक समझौते ने कला, स्थापत्य, साहित्य 
और एक नए दर्शन को भी प्रभावित किया जो 
हिन्द बौद्ध और इस्लाम का मिश्रण था। मध्य 
काल के इतिहास को देखने से यह पता चलता है कि 
अफगान और तर्क जैसे आक्रमणकारी अपनी 
राजनैतिक प्रभुता और आर्थिक मत्ता स्थापित 
करने के लि. भारत में आए। उनकी लड़ाई 
मुख्यतः राजनैतिक और आर्थिक मोर्चों पर रही न 
कि धार्मिक और साप्रदायिक सामलो पर। यह बात 
इससे सिद्ध होती है कि बाद में वे इस्लामी सभ्यता 
में घल-मिल गा।। 
यरोप से पर्तगालियों, डचों, अँग्रेजो और 
फ्रॉसीसियों के कालक्रमानसार भारत मे आने की 
एक अलग ही कहानी है। वे भारत मे व्यापार करने 
के ध्येय से आए थे, किन्‍्त्‌ बाद मे राजनैतिक प्रभुता 
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जमाने के लिए लडने लगे। उनमें केवल अंग्रेज ही 
सफल हो पाए। अग्रेज विज्ञान में आगे बढ़े हुए थे। 
उन्होंने अपने को भारतीय लोगों से अलग-थलग 
ही रखा और इस देश की जनता के साथ तादात्म्य 
स्थापित नहीं किया। किनन्‍त ब्िटिश शासन की 
एक बहत बडी देन यह थी कि उन्होंने भारतीय 
लोगों के अंदर राष्ट्रीयवा की भावना जागृत कर 
दी। इसका श्रेय उनकी प्रशासनिक क्षमता को है । 
प्राचीन तथा. मध्यकाल के शासक यह कार्य करने 
में असफल रहे। 

संस्कृति के संरक्षण तथा संचरण की दो 
विधियाँ है। एक विधि यह है कि सभ्यता के सबाद्ग 
अभिलेखों, चित्रो, ग्रंथों और अन्य साधनों का 
सग्रह कर उन्हें पस्तकालयों तथा सग्रहालयों में 
सभाल कर रख दिया जाए। दूसरी विधि यह है कि 
राजनैतिक, धार्मिक और व्यावसायिक, जिसमे 
शिक्षा भी है, जैसी सामाजिक सम्थाओं का 
उपयोग किया जाए। राजनैतिक, धार्मिक और 
व्यावसायिक संस्थाएँ अपनी रूचि और विशेष 
प्रयोजनों के अनसार अतीत का संरक्षण करती है 
किन्त्‌ शिक्षा का उत्तरदायित्व सास्कृतिक 
परपराओं का प्रचार-प्रसार करना तथा हर क्रमिक 
पीढी के व्यक्तित्व में उनको समाहित करना है। 

पर्वोकत विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि अपनी 
शिक्षा-पद्धति के उद्देश्यों का प्रतिपादन करने में 
हमे क्यो इन सास्कृतिक सत्रो को ध्यान में रखना 
चाहिए। 


). भारतीय संस्कृति एक मिली -जुली संस्कृति है। 
2. भारतीय संस्कीति के दो सबसे सशक्त रूप हैं: विविधता मे एकता और सहिष्णता एवं 


समझौते की भावना। 


3. भारतीय संस्कृति की दो सबसे बड़ी दुर्बलताएँ है: जाति-प्रथा, जो आज भी विद्यमान है; 
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(रा 


उभरते भारतीय समाज में शिक्षक और शिक्षा 


और मध्यकाल के अंत तक राष्ट्रीयता की भावना का अभाव रहना। 

भारतीय संस्कृति की व्यावहारिक विशेषताओं के तीन परिणाम हैं: निरंतरता, 
सलयन/मेल-मिलाप और संबर्धन/विकास। 

शिक्षा पद्धति से आशा की जाती है कि वह हर क्रमिक पीढ़ी के व्यवितत्व में सांस्कृतिक 


परम्पराओं को समाहित कर उसे समृद्ध बनाएं रखेगी। 
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विशिंतन प्रश्न 
संस्कृति और सभ्यता में भेद बताइए। 
भारत में जाति-प्रथा का प्रारम्भ कैसे हुआ? 


(४ -> 0 [>> “- 


की है? 


इकाई 3.2.2 राष्ट्रीय ध्येयों की प्राप्ति के 
नए शेक्षिक लक्ष्य 


पहले अध्याय में हमने स्वतंत्र भारत की सामाजिक 
आकांक्षाओं की और भारत के संविधान में 
सनन्‍निहित राष्ट्रीय ध्येयों की विस्तार से चर्चा की 
है। पिछली उप-इकाई में आपने जान लिया है कि 
क्यो और कैसे शिक्षा की सरक्षण एव संरचरण 
भमिका सभ्यता को बनाए रखने में सहायक होती 
है। वर्तमान पीढी को भी कछ आवश्यक नयापन 
लाकर तथा सुधार की क॒छ नई-नई बातों को लाग्‌ 
कर इस सभ्यता को आगे बढ़ाना होगा। राष्ट्रीय 
ध्येय जनता के सामाजिक दर्शन के अनुसार 
समाज-निर्माण की प्रगति में दिशा प्रदान करते हैं। 
यदि आप पहले अध्याय पर पन: ध्यान दें तो 
आप पाएँगे कि राष्ट्रीय ध्येयों ने एक विशेष प्रकार 
के समाज के लिए, अर्थात समाजवादी, 
धर्मनिरपेक्ष और लोकतात्रिक गणराज्य के लिए 
जिसमे सभी नागरिको को न्याय, स्वतंत्रता, समता 
और बंधुता उपलब्ध हो, अपनी अभिरूचि प्रकट 
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नागरिको में राष्ट्रीयता की चेतना पैदा करना बयो महत्वपूर्ण है? 
भारतीय सस्कृति में विविधता में एकता से आप क्या समझते हैं? 
वे कौन सी सामाजिक शक्तियों है जिन्होंने भारतीयों में समझौते की प्रव॒त्ति विकसित करने में सहायता 


की है। आप यह भी देख सकते हैं कि समाज़ के 
लोकतांजिक, समाजवादी और धर्भनिरपेक्ष 
आदर्शों की चर्चा करते समय इन आदशों के संदर्भ 
में शिक्षा-संबंधी माँगों और आवश्यकताओं पर 
भी प्रकाश डाला गया है। यह प्रयास जानबूझकर 
किया गया था क्योंकि समाज के इन विभिन्‍न 
आदर्शों के शैक्षिक घटकों को अलग कर देने से 
उसकी छवि अधूरी ही रह जाएगी। शिक्षा को इस 
राष्ट्रीय विकास का एक अंग माना जाता है। पहले 
उल्लेख किए गए अनेक तथ्यों पर और अधिक 
प्रकाश डाला जाएगा और इनमें से अनेक तथ्यों पर 
अधिक बल दिया जाएगा। 

उदाहरणार्थ संविधान में सन्निहित नागरिकों 
के अधिकार और कर्तव्य लोकतांत्रिक भारत में 
व्यक्ति के निजी विकास के लिए शैक्षिक लक्ष्यों का 
निर्धारण करने में भी मार्गदर्शन करते हैं। इन 
वैयक्तिक अधिकारों और कर्तव्यों के विपरीत 
राज्य की नीति के निदेशक सिद्धांत इस बात का 
संकेत करते हैं कि किस प्रकार समाज में परिवर्तन 
लाकर राज्य व्यक्ति के विकास में सुविधा प्रदान 


भारतीय सगाज की सरक्षणात्मक एवं सर्जयात्गमक शविद 


कर सकता है। 

पहले हम थंह मानकर चणा)। के ॥0॥५॥ 
लोकतंत्र की सफलता का आधार है। तल प्रश्ग गे: 
उठता है कि इस ज़कार की शिक्षा का कंटड्रोय 
उद्देश्य क्या होगा? इसका उत्तर निम्धयिथित 
हो सकता है: | | 

इस प्रकार की शिक्षा का उड्देश्य १० दा 
आत्मकेन्द्रित जीवन' से 'लभन और उत्कूर सेव 
के जीवन' में रूपांचरण करना होगा। चाहे व 
शिक्षा घर पर हो या विद्यालय में वधबवा फिसी 

अन्य समाज-संस्था में और चाहे यह किशी भी 

विषय में हो जैसे- भाषा, गणित, विज्ञान अथवा 
समाज-विज्ञान में। क्योंकि लोकतंत्र को जीवन की 
एक विधा के रूप में स्वीकार कर लेने पर बल दिया 
जाता है, अतः जोकतंत्र का आदर्श गूलभूत नैतिक 
प्रतिबद्धता की साथाजिक अभिव्यविंत हो जाता 
है। अत: लोकतंत्र के लिए मानव के विकास की 
शिक्षा पर बल होना चाहिए ताकि एक प्रबुद्ध 
नागरिक का विकास हो और साथ हो प्याय, 
स्वतंत्रता, समता और बंध॒लत्वथ पर आधारित 
लोकतांतजिक समाज की स्थापना हो। "समकालीन 
समाज की आवश्यकताओं की प्रतिदूर्ति में शैक्षिक 
लक्षण शीर्षक अगली उप-इक्ाई में चर्चा दम 
केन्द्रीय विषय यही है। 

मानवीय विकास की प्रक्रिया की शिक्षा 
प्रक्रिया से अलग करके नहीं देया जा सकता। हृ२ 
शिक्षा व्यवस्था का यह मूलभूत आधार है कि 
भनष्य समाज के लोकतांबिक स्वरूप की और 
उसके विशेष मूल्यों को अपने आश्चवरण में 
रचा-पवा सके तथा समाज को छूपान्तारत करने 
की प्रक्रिया में अपना योगदान दे सके। एक पफल 
लोकसंत्र में दाछ मानवीय गल्यों के विकास की 
आपक्षा को जाती है ये मुल्य हैं: (क) ईमानदारी, 
निष्केपटता और न्यायमगिष्ठा (ख) स्यायसंगत 
उद्दश्य की गुणवत्ता और कार्य क शलता के विकास 


0/ 


फंए पव शौर्य उत्का:ता (अ) व्यदतनों के 
पारस्याइक संगंछ में संदाजार की भॉतिक 
फर्तग्यनधायना और प्रात के संक्षा धनों फा 
सर्वोत्तिल, उपसोग करने में भौतिक उत्तरदायित्थ 
की भावना पा (ध) उन धामिक तरयों के प्रति 
गिल को चावा जिरर्स मनुष्य के कार्य और 
पनच्ज प्रभावित एंवे हैं 
बह जाता हैं कि जीवन की भिन्‍न॑-भिन्‍म 

(४ स्थाजओं में व्यवित पर अलग-अलग जल्‍्यों का 
प्रभाव होता है। यह भी माना जाता है कि मूल्यों का 
अर्जन शेणीवद्ध होता है और मूल्यों की सर्वंतिम 
शिक्षा व्यक्षिययों को विभिन्‍न विकासात्मक चरणों 
में दी जा सकती है। वृद्धि के प्रथण चरण में (अर्थात 
एके घार बष की आयु वक) बच्चों में सुरक्षा और 
बत्तुआओं को गपना समक्षने की भावना विकेसित 
होती है। इसका संबंध दैहिके अथवा भौतिक 
मूल्यों से है, जिसका उल्लेख पहले अध्याय में 
किया गया है। बच्चे को ठीक ढंग से भोजन , कपड़ा 
और आश्रय मिलने पर उसमें भरोसे की भावना 
पैदा ऐोगी है। था के इस चरण में बच्चे में एक 
स्पष्ट व्यक्तित्व उभर कर आता है। इसी चरण में 
नेतिक एपं विशेषकर भावनात्मक मृल्य घर करने 
लगते हैं। विकास के दूसरे चरण में (चार से छः वर्ष 
तक की आय) बच्चे में पर-निर्भरता कम होने 
बगती है और अपने-पराये का भाव जागने लगता 
है। चार से छाः वर्ष की आय के बच्चे में खेलने की 
प्रवत्ति आती है और वह एक दूसरे को बॉटकर 
खाना सीखता है। इसी चरण में उसमें पहल करने 
की और सौन्दर्यवोध की भावना पैदा होने लगती 
है। छा: से बारह वर्ष तक की आय में वद्धि 
धीरे-धीरे और एक समान रूप से होती है जिससे 
अन्य गूल्यों के साथ वह बौद्धिक गृल्यों को प्रमुखता 
देने लगता है। किशोरावस्था में ही अपने 
व्यविवित्थ को पहचानने की समझ आती है। यौन 
क्र विकाश् होने से दैहिक आवश्यकताओं के 
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साथ-साथ भावनात्मक और धार्मिक मृल्यों का भी 
निश्चित विकास होता है। किशोरावस्था में प्रेम, 
मित्रता और प्रेरणा जैसे घटकों का प्रभाव पड़ने 
लगता है। इस चरण में ही वह भावनात्मक, 
बौद्धिक और सौन्दर्यबोधक मल्यों का सही-सही 
नभव करने लगता है। तरूण होने पर 

पित॒त्ब-बोध होने लगता है और आचार-सम्बन्धी 
मल्य अधिक महत्वपर्ण हो जाते हैं। 

ऐसा सुझाव है कि बच्चे को प्रारंभिक वर्षों में 
वही कछ पढ़ाना चाहिए जिसकी माता-पिता, 
शिक्षक और समाज उससे अपेक्षा करते हैं। उसे 
काम के लिए क॒छ अभिरुचियों का संकेत देने की 
आवश्यकता है। अतः विकास के इस चरण में 
मूल्यों के शिक्षण में एक प्रकार के मतारोपण से 
बचा नहीं जा सकता। फिर जैसे-जैसे बच्चा 
विकास के एक चरण से दसरे चरण मे आगे बढ़ता 
जाए, उसके सामने विभिन्‍न मलय प्रस्तत किए जा 
सकते हैं। इंससे वह अपने गरूजनों के मार्गनिर्देशन 
में अपने ढंग से उन्हें पहचानना सीखेगा और उनसे 
सामंजस्य स्थापित करेगा। 

मल्यों के शिक्षण के लिए किसी विशेषज्ञ की 
आवश्यकता नहीं होती। इसी तरह ऐसी कोई 
विशेष विषय-वस्त नहीं जिससे मल्यों को पढाया 
जा सके। ये मल्य सभी विषयों में निहित होते हैं 
और मलयों का शिक्षण देने का दायित्व सभी 
शिक्षकों का होता है, चाहे वे कोई भी विषय 
पढ़ाएँ। साधारणत: यह कहा जाता है कि बच्चे की 
आवश्यकताएँ, समाज-विशेष के मूल्य और उस 
समाज के शिक्षक-विशेष के मुल्य, ये तीन सत्र ही 
मूल्यों के शिक्षण के आधार होने चाहिएं। 

हमें यह समझ लेना चाहिए कि एक विधि की 


उभरते भारतीय समाज में शिक्षक और शिक्षा 


अपेक्षा दूसरी विधि से कछ मूल्यों का शिक्षण 
अधिक अच्छे ढंग से किया जा सकता है। मूल्यों के 
शिक्षण की प्रथम विधि मौखिक संवाठ है। इस 
विधि से बौद्धिक मल्यों का शिक्षण सबसे अच्छे 
ढंग से कराया जा सकता है पर इस विधि का 
सौन्दर्य बोधी, नैतिक और धार्मिक मुल्यों के 
शिक्षण पर बहुत सीमित प्रभाव पड़ता है। मल्यों 
के शिक्षण की दूसरी विध्षि प्रदर्शन द्वारा शिक्षण 
करना है। इस विधि का सौन्दर्य बोधी और नैतिक 
मल्यों की सीखने में विशेष महत्व है। तीसरी विधि 
अनुकरण की है जिस के द्वारा छात्र सर्जनात्मक 
उत्कृष्टता सीखता है। म॒ल्यों के शिक्षण की चौथी 
विधि मूल्यांकन पर आधारित है जिसमें पुरस्कार 
और दंड, स्वीकृति या अस्वीकृति द्वारा छात्र का 
मार्ग-दर्शन किया जाता है। यह विधि बौद्धिक, 
सौन्दर्य बोधी एवं नैतिक म॒ल्यों के शिक्षण के लिए 
महत्वपूर्ण है। मल्यों के शिक्षण की पाँचवीं विधि 
सहभागिता है जिसमें शिक्षक और छात्र विभिन्‍न 
भूमिकाएँ निभाते हैं इस विधि का नैतिक पूल्यों के 
विक्रास सें भारी महत्व है। मूल्यों के शिक्षण की 
अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण विधि चर्चा की है 
जिसमें किसी मूल्य के गुण पर शिक्षक और छात्र 
चर्चा करते हैं। यह विधि कठिन अवश्य है किन्त्‌ 
इस विधि से सभी प्रकार के मूल्यों को सीखा जा 
सकता है। 

अंत में यह कहा जा सकता है कि लोकतंत्र में 
सबसे अधिक महत्व व्यक्ति के विकास को दिया 
जाता है जिससे अपनी योग्यता के अनुसार वह 
समाज में अपना अधिक-से - अधिक योगदान कर 
सके और वहाँ अपना सही स्थान प्राप्त कर सके। 
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सारांश 
!. शिक्षा लोकतंत्र की सफलता का आधार है। 


फल +-- _-व-2७७०००७०-०- अबण अअण बनना. 


भारतीय समाज की संरक्षणात्मक एबं सर्जनात्मक शक्ति 
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2. लोकतंत्र में शिक्षा का लक्ष्य मानव विकास की शिक्षा होना चाहिए 

3. उपर्यक्त संदर्भ में बौद्धिक सक्षमता, सर्जनात्मक श्रेष्ठता, नैतिक दायित्व और धार्मिक 
निष्ठा के क्षेत्रों में मल्‍यों को पर्ण जीवन की एक विधा समझा जा सकता है। 

4, जीवन की विभिन्‍न अवस्थाओं में व्यक्ति पर भिन्‍न-भिन्‍न मलयों का प्रभाव होता है। 

5. मल्यों के शिक्षण का दायित्व सभी शिक्षकों का है, चाहे वे कोई भी विषय पढ़ाएँ 

6. मलयों के शिक्षण की विभिन्‍न विधियाँ हैं, जैसे- मौखिक संवाद, प्रदर्शन, अनकरण 
मल्यांकन, सहभागिता और चर्चा। इनमें अंतिम विधि सबसे कठिन है। 


विलिंतन प्रश्न 


बम >4 ऋण. 


. क्या आप मानते हैं कि शिक्षा लोकतंत्र की सफलता का आधार है? 
स्वार्थपूर्ण जीवन और लगन तथा उत्कृष्ट सेवा के जीवन' के तीन उदाहरण दीजिए। 


, मानव विकास की शिक्षा से आप क्‍या समझते है? 


. पूर्ण जीवन-विधा के रूप में धर्म की व्याख्या कीजिए? 
. आप अपने को मूल्यों के शिक्षण के लिए किस प्रकार तैयार कर सकते हैं? 


] 
2 
६ 
4. शिक्षा के इस लक्ष्य में कौन-कौन से मूल्य अंतर्निहित हैं? 
5 
6 
7 


. विद्यालय की ऐसी स्थितियों का वर्णन कीजिए जिनमें आप मूल्यों का शिक्षण कर सकते हो। 


इकाई 3.2.3 समकालीन समाज की 
आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 
'शैक्षिक लक्ष्य 


अब तक की चर्चा से यह बात स्पष्ट हो चुकी है कि 
हमारे लोकतांत्रिक, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष 
समाज का मार्ग-दर्शन संविधान की प्रस्तावना में 
सन्निहित मानव-बंधुत्व के चार सिद्धांतों से होता 
है, जैसे- न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व। 
उसमें दो दिशाओं में शैक्षिक सुधार की 
आवश्यकता बताई गई है: 

() मानव विकास की शिक्षा का व्यापक 
उद्देश्य वर्तमान सामाजिक व्यवस्था के 
लिए व्यक्तियों को प्रबुद्ध नागरिक 
बनाना है; और 

(0) शिक्षा के द्वारा ऐसे विशिष्ट सामाजिक 


उद्देश्यों की पहचानना होगा जिनके द्वारा 
ऐसी सामाजिक व्यवस्था का निर्माण हो 
सके जो समकालीन समाज की शक्तियों 
तथा दर्बलताओं पर आधारित हों। 
समाज की ये शक्तियां एवं दुर्बलताएँ 
इसमें व्याप्त प्रमुख कार्यशील शक्तियों 
का परिणाम हैं। प्रस्तुत उप-इकाई में इसी 
दूसरे पक्ष पर प्रकाश डाला गया है। 
इस संदर्भ में पृ्वोलिखित कछ बातों को 
दहराना उचित होगा। समाज का आशय ऐसे 


व्यक्तियों के समूह से है जो एक सरकारी व्यवस्था 


से जड़े होते हैं, जो एक क्षेत्र विशेष में रहते हैं और 
जो आपसी सामाजिक संबंधों में भागीदार होते हैं। 
प्रत्येक समाज की अपनी संस्कृति अथवा 
उपसंस्कृति होती है। हमारी लोकतांच्िक 
आकांक्षाएँ न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंध॒त्व के 
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आधार पर हमारे समाज की सामाजिक सरंचना में 
ा अपनी संस्कृतियों में परिवर्तन लाना चाहती 
| 

प्रारंभ में हम यह कह सकते हैं कि हमारा 

समाज सांस्कृतिक विविधताओं वाला सामज है। 
इस सांस्कृतिक विविधता के अंतर्गत विभिन्‍न 
जातीय समूह, अनेक प्रकार के सामाजिक वर्ग, 
ग्रामीण-शहरी और पुरूष-महिला उप-संस्कृतियां 
सम्मिलित हैं। 
अनेक विभिन्‍न जातीय समूहों और बहु 
उप-संस्कतियों वाले हमारे समाज में अनेक 
अल्पसंख्यक समुदाय भी हैं जो समाज की मुख्य 
; सांस्कृतिक धारा से काफी अलग-थलग हैं। यह 
विविधता लोकतंत्र का नकारात्मक रूप नहीं है। 
वस्तृतः लोकतंत्र में विविधता की आवश्यकता 
होती है और इन उप-समूहों तथा पूरे राष्ट्र की 
स्वस्थ वृद्धि के लिए वह समाज में इस विविधता 
को बनाए रखना चाहता है। साथ ही “लोकतांत्रिक 
सांस्कृतिक बहुवाद' के नियम के अंतर्गत जिसका 
लोकतंत्र में सम्मान होता है, इस विविधता में वह 
-एकता लाना चाहता है। अब प्रश्न यह उठता है कि 
इस सामाजिक दर्शन का पोषण करने वाले समाज 
में शैक्षिक उद्देश्य क्या हो सकते हैं? इस संबंध में 
शिक्षा को निम्नलिखित प्रयास करने होंगे : 

(क) प्रत्येक अल्पसंख्यक जाति-समृह की 
सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखना: 
और साथ ही 

(ख) उनके कला-कौशल और दृष्टिकोण का 
विकास करना जिससे वे समाज की मुख्य 
सांस्कृतिक धारा में सहभागी बन सकें। 

इसका कारण ढूँढने के लिए हमें बहुत दूर नहीं 
जाना पड़ेगा। लोकतंत्र में इन उप-संस्कृतियों को, 
जो भारी श्रम और प्रयासों से पनपी है, नष्ट नहीं 
किया जाता। इसके विपरीत, लोकतांत्रिक सत्ता 
यह चाहती है कि सामान्य हित तथा एकता के 


उभरते भारतीय समाज में शिक्षक और शिक्षा 


उद्देश्य के लिए थे आपस में मिलें-जुलें। इस 
संबंध में शिक्षा का विशिष्ट उद्देश्य केवल 
लोकतांत्रिक सांस्कृतिक बहुवाद की शिक्षा ही हो 
सकता है जो राष्ट्रीय विकास में न केवल 
सांस्कृतिक विभेदों को स्वीकार करता है बल्कि 
विभिन्‍न संज्कृतियों के सकारात्मक पक्ष पर भी 
बल देता है। 

सामाजिक वर्ग-संरचना के लिना किसी 
सभाज का अस्तित्व सम्भव नहीं। अतः लोकतंत्र 
में सामाजिक वर्ग-संरचना का प्रमुख आधार 
शिक्षा, व्यवसाय तथा आय की तालिका एँ होती हैं, 
जाति या मात्र आय नहीं। जाति अथवा आय पर 
आधारित सामाजिक वर्ग-संरचना व्यक्तियों को 
उस सामाजिक वर्ग में रहने के लिए प्रोत्साहित 
करती है जिसमें उनके माता-पिता और पूर्वज रहे 
हैं, जब कि लोकतंत्र में स्वीकृत संकल्पना के 
अनुसार अपनी योग्यता और प्रयास के आधार पर 
व्यक्ति एक वर्ग से दूसरे वर्ग में पहुँच सकता है। 
शिक्षा व्यक्ति को ऊँची नौकरी दिला सकती है 
ऊँची नौकरी का अर्थ है अधिक आय। इस स्थिति 
में उसके लिए सामाजिक गतिशीलता के मार्ग खुल 
जाते हैं। दूसरे, लोकतंत्र में दक्षता पर आधारित 
व्यवसायों की आवश्यकता होती है जो व्यक्ति को 
अपने कार्य में सैद्धांतिक अंतर्दृष्ट' विकसित करने 
में सहायक होते हैं और इस प्रकार कार्य साधनों का 
अधिक अच्छे ढंग से उपयोग करने को प्रोत्साहित 
करते हैं। सैद्धांतिक अंतर्दृष्टि! वाला व्यक्ति अपने 
कार्य के विषय में 'क्यों' “कैसे! और “क्या? को स्पष्ट 
कर सकता है। औद्योगिकीकृत -लोकतंत्र में 
अकशल कार्यकर्ताओं का शायद ही कोई स्थान 
हो। तीसरे, यह देखा गया है कि कृषि-प्रधान 
समाज में रहने वाले लोग रूढ़िवादी, अनुसारक 
और अप्रतिस्पर्धी होते हैं। किन्‍्त औद्योगिक समाज 
मे कार्यकर्ता अरूढिवादी, गैर-अनसारक और 
अति प्रतिस्पर्धी होते हैं क्योंकि इसमें सभी व्यवसाय 
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दक्षता पर आधारित होते हैं और इस प्रकार के 
समाज की सामाजिक वर्ग-संरचना की नींव तीन 
मख्य तालिकाओं- शिक्षा, व्यवसाय और आय 
पर आधारित होती हैं। 

इस प्रकार के समाज में शिक्षा का मुख्य 
उददेश्य व्यक्ति के वैयक्तिक भेद को स्वीकार 
करते हए सभी को शिक्षा का सअवसर प्रदान 
करना है जिससे व्यक्ति को परिवार और समाज 
पर भार बनने से बचाया जा सके, अन्यथा इससे 
वैयक्तिक हानि, पारिवारिक हानि और सामाजिक 
हानि हो सझती है। 

हमारे समाज में न केवल ग्रामीण तथा नागरी 
उपसंस्कृतियाँ हैं बल्कि क्षेत्रीय उपसंस्कृतियाँ भी 
हैं। इन भेदों में विभिन्‍न प्रदेशों और ग्रामीण तथा 
नागरी क्षेत्रों में विद्यमान अनेक विषमताओं का 
संकेत मिलता है। ये विषमताएँ अल्पसंख्यक 
जाति-समहों की अपेक्षा शिक्षा के लिए अधिक 
बड़ी चनौती प्रदान करती हैं। सामाजिक सामंजस्य 
और राष्ट्रीय एकता के लिए ये बहुत बड़ा संकट 
सिद्ध होती हैं। 

किसी भी समाज में तीन प्रकार की सामाजिक 
अंतः क्रियाएँ होती हैं: (क) व्यक्ति और व्यक्ति के 
बीच, व्यक्ति और समूह के बीच तथा एक समूह 
की अन्य समूह के बीच उनकी संख्या के आधार पर 
होने वाली अंत: क्रियाएँ; (ख) प्राथमिक समूह 
(प्राईमरी ग्रप), द्वितीयक समूह (सैकंडरी ग्रप) और 
तृतीयक समह (टशंरी ग्रप) के बीच घांनेष्ठता के 
आधार पर होने वाली अंतः क्रियाएँ; और (ग) 
समायोजन, विरोध तथा सहयोग जैसी सामाजिक 
प्रक्रियाओं के आधार पर होने वाली अंत: क्रियाएँ। 
प्राय: यह देखा जाता है कि सामाजिक वर्गों और 
जातीय समूहों के बीच आर्थिक विषमता, जातीय 
भेदभाव, एक दूसरे के प्रति असहिष्णुता की प्रवृति 
तथा पूर्वाग्रह कभी-कभी इन दोनों को बिल्कल 
अलग-थलग कर देते हैं। दूसरी ओर लोकतंत्र 
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उनमें परस्पर आदान-प्रदान को बनाए रखना 
चाहता है क्योंकि यह व्यक्तियों के व्यवहार में, 
समूहों के व्यवहार में और समूहों के व्यवहार-रूपों 
में परिवर्तन लाने का एक साधन है। लोकतंत्र का 
लक्ष्य संस्थागत स्तर पर, सामुदायिक स्तर पर, 
राज्य स्तर पर और अंततः राष्ट्र स्तर पर अंतः 
वर्गीय और अंत्तसमूही सामंजस्य स्थापित करना 
है। इस लक्ष्य की प्राप्ति तभी हो सकती है जब 
शिक्षा के तात्कालिक उद्देश्यों को इस दिशा में 
मोडा जाए। इससे अततोगत्वा राष्ट्रीय एकता के 
लिए शिक्षा के लक्ष्य की पूर्ति में सहायता मिल 
सकती है। लोकतांत्रिक सामाजिक व्यवस्था मे 
शिक्षा के इस लक्ष्य का सर्वोच्च महत्व है। इस 
संबंध में संस्कृति के अभौतिक पक्षों-भाषा और 
धर्म का उल्लेख किया जा सकषा है। भोजन और 
कपड़ा जैसे संस्कृति के भौतिक पक्षों में आसानी से 
फेर-बदल तथा परिवर्तन किया जा सकता है। 
किन्तु भाषा और धर्म के बारे में लोग अत्यंत 
संवेदनशील होते हैं। कभी-कभी तो वे राष्ट्रीय 
एकता के मार्ग में रूकावटें भी पैदा करते हैं। अतः 
शिक्षा-प्रक्रिया में सहभागिता के द्वारा सामाजिक 
सामंजस्य और सामाजिक एकता लाने में शिक्षक 
को सावधानी बरतनी होगी। 

हमारे समाज में पुरुष और महिला 
उपसंस्कृतियों की विद्यमानता से सांस्कृतिक 
विविधता सुस्पष्ट है और संविधान में सन्निहिंत 
लिंग समता के सिद्धांत पर आधारित होने के 
कारण इसने विवाद का रूप ग्रहण कर लिया है। 
लड़के और लड़की को शिक्षा के समान अवसर 
प्रदान करने के अधिकार से कोई इंकार नहीं कर 
सकता। शिक्षा का यह एक लक्ष्य होने के बावजुद 
अभी इस लक्ष्य की प्राप्ति में सफलता नहीं मिली 
है। यह जीवन का कठोर सत्य है। अनेक प्रसंगों में 
यह देखा गया है कि लड़कियों और जातीय 
अल्पसंख्यकों को प्रदान किए गए शिक्षा के 
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अवसरों का उन्होंने पूरा लाभ नहीं उठाया है। अब प्रश्न है जिस पर एक संस्कृति (पारंपरिक समाज) 
प्रश्न उठता है कि शिक्षा के इस लक्ष्य को सन्‍्मुख. से दसरी संस्कृति (लोकतांजिंक सामाजिक 
रखते हुए अपेक्षित परिणाम प्राप्त करने के लिए व्यवस्था)में रूपांतरण के उद्देश्य से आप सोचना 
क्या समाजीकरण की इस प्रक्रिया पर अधिक-से- चाहेंगे। 

अधिक बल दिया जा सकता है? यह एक ऐसा 


सारांश 


।. हमारे समाज की सांस्कृतिक विविधता के अंतर्गत विभिन्‍न जातीय समूह, विभिन्‍न 
सामाजिक वर्ग, ग्रामीण और नागरी तथा प्रुष एवं महिला उपसंस्कृतियाँ आती हैं। 
2, इस बहरूपी समाज के शैक्षिक लक्ष्य निम्नलिखित हैं: 
() लोकतांत्रिक सांस्कृतिक बहुवाद की शिक्षा; 
(॥) अंतःसमूह और अंतः:वर्ग में सामंजस्य की शिक्षा; और 
(॥) राष्ट्रीय एकता की शिक्षा। 
3. लोकतांत्रिक सांस्कृतिक बह॒वाद की शिक्षा ने जहाँ एक ओर व्यक्ति-व्यक्ति के अंतर को 
स्वीकारने और शिक्षा के समान अवसर प्रदान करने के प्रावधान पर अधिक बल दिया है 
बहीं दूसरी ओर यह उन्हीं शैक्षिक लक्ष्यों को कार्यरूप देने में निश्चय ही सहायक रही है। 


विचिंतन प्रश्न 


. आधुनिक शैक्षिक लक्ष्यों की पूर्ति के मार्ग में आनेवाली कछ कठिनाइयों का उल्लेख कीजिए। 

2. आपके विचार से शिक्षा का (क) समकालीन समस्या के समाधान में और (ख) सामाजिक गतिशीलता की 
वृद्धि में कितना योगदान हो सकता है? 

. लोकतांत्रिक सांस्कृतिक बहुवाद से आप क्‍या समन्नते हैं? अपने शब्दो में इसकी व्याख्या कीजिए। 

लोकतंत्र राष्ट्रीय एकता की प्राप्ति किस प्रकार कर सकता है? 

सभी को शिक्षा उपलब्ध कराने से संबद्ध प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। 

लड़कियाँ शिक्षा के अवसरों का प्रा-पूरा लाभ उठा सकें इसके लिए आप क्‍या कर सकते हैं? 

आप समाज में विद्यमान सामाजिक वर्ग-भेद को किस प्रकार कम कर सकते है? 

आपके समाज में निम्नलिखित के क्या अर्थ हैं? 

(क) अवसर समता की खोज; 

(ख) ग्रामीण और नागरी उपसंस्कृति;: 

(ग) पुरुष और महिला उपसंस्कृति; तथा 

(घ) अलगाव को दूर करने से संबद्ध शैक्षिक कार्यक्रम | 
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इकाई 3.2.4 अभिश्चित भविष्य की 
चनौतियों का सामना करने के लिए 
शैक्षिक लक्ष्य 


यह तो स्पष्ट है कि आज प्रारम्भिक विद्यालयों में 
पढ़ने वाले बच्चों के जीवन का अधिकांश भाग 
इक्कीसवीं शती में बीतेगा। उस समय के समाज 
की विशेषताओं की पूर्व-कल्पना कर पाना कठिन 
है किन्तु हम यह अनुभव कर सकते हैं कि उस 
समय का समाज हमारे तथा हमारे पूर्वजों के 
समाज से बहुत भिन्‍न होगा। उसके थोड़े-बहत 
लक्षण अभी से दिखाई देने लगे हैं। ये लक्षण हैं: 
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की प्रगति के परिणामस्वरूप 
ज्ञान की मात्रा और गण में अत्यंत तेजी से हो रही 
वृद्धि के कारण पहले की अपेक्षा इन दिनों 
सामाजिक परिवर्तन की गति अधिक तीज्र हो रही 
है; भौतिक संसाधनों को समृद्ध बनाने के लिए 
ऊर्जा के नए-नए स्रोत काम में लाए जा रहे हैं 
जिसके कारण लोगों के पास अधिक समय बचने 
लगा है। इन लक्षणों से भावी समाज की कुछ 
निम्नलिखित विशेषताओं का पूर्वानुमान लगाया 
जा सकता है: 

(क) लोगों का दृष्टिकोण अधिक वैज्ञानिक 
होगा; 

(ख) उनके भौतिक संसाधनों में अनेक 
प्रौद्योगिक उपकरण होंगे; 

(ग) उनकी व्यावसायिक संरचना रोजगार- 
मूलक होगी जिसमें अकशल कर्मचारी 
कम रहेंगे, तकनीशियनों और 
व्यावसायिक व्यक्तियों की संख्या अधिक 
होगी; और 

(घ) सामाजिक परिवर्तन की गति हमारी 
कल्पना से भी अधिक तीक्र हो जाएगी। 

विकासशील और अविकसित देशों पर इन 
सब बातों का क्या प्रभाव पड़ेगा? क्‍या ये देश 
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भविष्य की इन चुनौतियों का सामना कर पाएँगे? 
अनेक कारणों से इसमें सन्देह है क्योंकि साधनों की 
कमी जैसी अनेक रुकावटों का सामना उन्हें करना 
पड़ सकता है। फिर भी इस बात पर सभी एकमंत 
हैं कि विकसित देशों ने जो कुछ अर्जित कर लिया 
है, उतना अर्जन विकासशील देशों को अपेक्षाकृत 
कम समय में कर लेता चाहिए। 

शिक्षक शिक्षण के उद्देश्यों, विषय-वस्तु और 
कार्यप्रणाली की खोज में लगे ही हुए हैं। इस बात 
पर आज सहमति दिखाई पड़ती है कि अभूतपूर्व 
सामाजिक-सांस्कृतिक परिवर्तन के इस युग में 
हमारी वर्तमान पीढ़ी का भविष्य गुण और समता 
के सिद्धांत पर आधारित शैक्षिक निर्णय लेने और 
कार्यक्रम बनाने के हमारे प्रयासों पर ही अधिकतर 
निर्भर है। अतः हमारा भावी समाज कैसा होगा 
इसका ठीक-ठीक ज्ञान न होने से शिक्षा का 
प्राथमिक लक्ष्य ऐसे उपयुक्त व्यक्ति के निर्माण का 
होना चाहिए जो अज्ञात भविष्य की परिस्थितियों 
के अनुकल अपने को ढाल सके। ऐसे उपयुक्त 
व्यक्ति की विशेषताएँ होंगी -स्वयं की एक सुस्पष्ट 
छवि, नए अनुभवों को ग्रहण करने की मनोवृत्ति 
और दूसरे लोगों के साथ तादात्म्य स्थापित करने 
का गुण। 

छात्रों के अपने बारे में सुस्पष्ट विचार बन सकें 
इसके लिए विद्यालय को प्रत्येक छात्र के व्यक्तित्व 
का सम्मान करना होगा और कक्षा में तथा 
विद्यालय में अनुकूल॒ सामाजिक- भावनात्मक 
वातावरण विकसित करना होगा। छात्र अपनी 
गति से विकास कर सकें इसके लिए विद्यालय को 
उन्हें व्यक्तिपरक शिक्षा देने पर मुख्य रूप से ध्यान 
देना होगा। दूसरे, विद्यालयों को चाहिए कि वे 
छात्रों को अधिक-से-अधिक अनुभव प्राप्त करने, 
नए-नए विचारों को ग्रहण करने तथा नई-नई 
समस्याओं का सामना करके सीखने में सहायता 
करें। यह तो हमें पहले से ही पता है कि छोटा 
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बच्चा प्रारम्भ में आत्म-केन्द्रित होता है अर्थात्‌ 
वह पूरी तरह अपने में ही तल्लीन रहता है। जब 
वह कछ बड़ा हो जाता है तो वह एक समाज- 
निरपेक्ष प्राणी बन जाता है अर्थात्‌ न तो उसमें 
सामाजिकता की भावना विकसित हो पाती है और 
न वह समाज-विरोधी ही बन पाता है। उसके 
व्यक्तित्व के विकास में अगला कदम यह है कि वह 
धीरे-धीरे सामाजिक प्राणी बनता जाए अर्थात्‌ 


उभरते भारतीय समाज में शिक्षक और शिक्षा 


पहले तो वह छोटे सेमृहों में और बाद में 
बडे-समहों के साथ अपनी पहचान स्थापित करना 
सीखता चले। विकास के इन कार्यों को 
सफलतापूर्वक कर पाने के लिए बच्चों को 
वातावरण का सहारा चाहिए। इसमें विद्यालय 
अपने विद्यार्थियों के आपसी संबंधों और छात्रों 
तथा शिक्षकों के संबंधों के बेहतर विकास पर 
अधिक ध्यान देकर अपनी भूमिका निभा सकते हैं। 





सारांश 


!. अज्ञात भविष्य के लिए शैक्षिक लक्ष्य गुणवत्ता और समता के सिद्धांत पर आधारित होंगे। 

2. व्यक्तिपरक शिक्षा पर अधिक बल दिया जाना चाहिए। 

3. सीखने की प्रक्रिया में अधिक गति लाने के लिए विद्यालयों की पढ़ने -पढ़ाने के अनुभवों के 
संयोजन में नई-नई विधियाँ खोजनी चाहिएं। 

4. बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए विद्यालयों को चाहिए कि वे उन्हें 
तर्कपर्ण चिंतन करने की क्षमता प्राप्त करने में सहायता प्रदान करें और इसके अभ्यास के 
लिए उन्हें अधिक-से-अधिक अवसर प्रदान करें। 


विचिंतन प्रश्न 


]. आपके विचार से भावी भारतीय समाज की क्या-क्या विशेषताएँ होंगी? 
2. सामाजिक परिवर्तन का आभास देने वाले कछ लक्ष्णों को बताइए। 
3, भविष्य की चनौतियों का सामना करने की दृष्टि से बच्चों को तैयार करने के लिए विद्यालयों के क्या 


दायित्व हैं? 


इकाई 3.3 स्वतंत्र भारत में प्रारभिक 
शिक्षा के लक्ष्य 


हमारे विद्यालयों में 6 से 4 वर्ष तक के आयवर्ग के 
बच्चों को पहली से आठवीं कक्षा तक प्रारंभिक 
शिक्षा प्रदान की जाती है। विद्यालयों में पढ़ने जाना 
आज एक आम बात हो गई है फिर भी ऐसे अन्य 
अनेक अनुभव हैं जो प्रारंभिक विद्यालयों में जाने 


वाले सभी बच्चों को एक-जैसे नहीं होते। इस भेद 
का कारण यह है कि विद्यालय में भिन्‍न-भिन्‍न 
व्यक्तित्व वाले बच्चे पढ़ने आते हैं। उनके 
परिवारों के वातावरण में अंतर होता है। वे 
भिन्न-भिन्न समुदायों, भिन्‍न-भिन्‍न सामाजिक 
वर्गों और भिन्‍न-भिन्‍न आर्थिक तथा सांस्कृतिक 
स्तरों वाले परिवारों से आते हैं। विद्यालयों में बच्चे 
जो कुछ और जैसे मीखते हैं उसमें ये ज्वलंत विभेद 


भारतीय समाज की संरक्षणात्मक एवं सर्जनात्मक शक्ति 


ही असमानता के मल कारण हैं। अतः यह कहना 
सही होगा कि बच्चा परिवार और अपने 
सांस्कतिक वातावरण में जो कछ सीखता है अपनी 
उसी जीवन-पद्धति को विद्यालय में भी ले जाता 
है। इसी प्रकार अलग-अलग सामाजिक और 
सांघ्कृतिक परिवेश में स्थित विद्यालय भी अपने 
उस परिवेश में विद्यमान सामाजिक- सांस्कृतिक 
अंतरों को प्रतिबिम्बित करते हैं। इसी प्रकार 
शिक्षक भी अलग-अलग सामाजिक वातावरण 
से आते हैं और यह बिल्कल स्पष्ट है कि उनके 
वातावरण का अंतर जीवन और कार्य के प्रति 
उनके दृष्टिकोण को प्रभावित करता है। विचित्र 
बात यह है कि ये छात्र और शिक्षक कछ शैक्षिक 
कर्तव्य प्रे करने के प्रमुख उद्देश्य से विद्यालय में 
एक छोटे समाज की और कक्षा मे उससे भी छोटे 
समाज की स्थापना कर लेते हैं। 

अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कक्षाओं और 
परे विद्यालय के कार्यकलापों को अच्छे-से-अच्छे हग 
से किस प्रकार आयोजित एवं संचालित किया जा 
सकता है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि 
विद्यालय को परिवार तथा अन्य साम॒दायिक 
एजेंसियों से कितनी सहायता प्राप्त होती है। यह 
बात प्रारंभिक विद्यालयों के संबं ध में विशेष रूप से 
सही है। 

इस अध्याय में शैक्षिक लक्ष्यों पर की गई चर्चा 
से पता चलता है कि विभिन्‍न स्तरों की शिक्षा के 
लिए लक्ष्यों के निर्धारण में अनेक कदम उठाने 
पड़ते हैं। 

सबसे पहले शिक्षा के राष्ट्रीय उद्देश्यों का 
निर्धारण करना बहुत आवश्यक है। दूसरे, शिक्षा 
के इन राष्ट्रीय उद्देश्यो के ढांचे में विभिन्‍न प्रकार 
के स्तरों की शिक्षा के उद्देश्य संपादित किए जाते 
है जिससे विद्यार्थियों के क्रमक और निरंतर विकास 
के लिए कछ शैक्षिक उद्देश्यों पर बल दिया जा 
सके। तीसरे, इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखकर 
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एक ऐसे मार्गदर्शक सिद्धांत का पता लगाया जाता 
है जो प्रत्येक स्तर की शिक्षा के लक्ष्यों के चनाव के 
लिए सदा सही हो। हम निस्संकोच कह सकते हैं 
कि बच्चों को क्‍्या-कया सीखना चाहिए और वे 
क्या-क्या सीख सकते हैं, इसे मार्गदर्शक सिद्धांत 
के रूप में लिया जा सकता है। समाज का कोई वर्ग 
न तो इसके सही होने पर आपत्ति करेगा और न ही 
इससे मतभेद या असहमति व्यक्त करेगा। चौथे, 
मानव-अनुभवों के उन क्षेत्रों का पता लगाया जाता 
है जो बच्चों को दिए जाते हैं। ये अनुभव अर्थपूर्ण 
तथा उपयोगी होने चाहिएं जिससे बच्चे घर पर, 
विद्यालय में और समुदाय के कार्यकलापों में इन्हें 
संतोषजनक तथा लाभप्रद पा सकें। इसे उद्देश्यों के 
निर्धारण का अंतिम चरण माना जा सकता है। 
आज विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मानव-ज्ञान के 
सभी क्षेत्रों से जुड़ गई हैं। यही कारण है कि प्रत्येक 
समाज में तेजी से परिवर्तन आता जा रहा है। 
शिक्षा का लक्ष्य प्रारंभिक विद्यालय के बच्चों में 
वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करना है। दूसरे 
'शब्दों में बह कहा जा सकता है कि प्रारंभिक शिक्षा 
का लक्ष्य बच्चों में जिज्ञासु अथवा अन्वेषी भावना 
विकसित करना होना चाहिए। प्रारंभिक शिक्षा का 
दूसरा लक्ष्य बच्चों में मानवीय गुणों का विकास 
करना होना चाहिए। साधारणतः इस लक्ष्य के 
संदर्भ मे बच्चे में आत्म-धारणा (सैल्फ- 
कौन्सैप्ट) विकसित करने पर विशेष बल दिया 
जाता है ताकि वह अपने आप को वस्तृपरक 
ढ़ंग से पहचानने योग्य बन सके। प्रारंभिक शिक्षा 
का तीसरा महत्वपूर्ण लक्ष्य बच्चों के मन में कार्य 
के प्रति सही भावना विकसित करना है। इन तीनों 
लक्ष्यों की पर्ति इस बात पर निर्भर करती है कि 
बच्चों में इन. सभी शैक्षिक कार्यों द्वारा किस प्रकार 
से सौन्दर्य बोधी-तृथा नैतिक भाव भरे जा रहे हैं। 
इन बौद्धिक, सामाजिक एवं कार्यदक्षताओं का सही 
दिशा में विकास बच्चों' की-रुचि में परिवर्तन ला 


बी है 
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देता है और इससे विद्यार्थियों भ मल्य-पद्धति के 
निर्माण में योग मिलता है। 

उपर्यक्त लक्ष्य समता के सिद्धांत पर 
आधारित हैं। किन्तु जैसा कि कहा जा चुका है 
अच्छी प्रारंभिक शिक्षा गुण के सिद्धांत के 
साथ-साथ समता के सिद्धांत पर भी आधारित 
होनी चाहिए। अतः बच्चों को उनके व्यक्तिगत 
विभेदों को ध्यान में रख कर ही शिक्षा मिलनी 
चाहिए। समता का अर्थ एकरूपता नहीं है। अतः 
शिक्षा देते समय बच्चों की विशेष आवश्यकताओं 
को ध्यान में रखा जाना चाहिए। इन विचारों से 
एक बात बहुत स्पष्ट हो जाती है कि शिक्षा के 
साधन को शिक्षा के साध्य से अलग नहीं किया जा 
सकता क्योंकि शिक्षा के साधन और साध्य को 
मिलाकर ही एक अनवरत प्रक्रिया बनती है। अतः 
शिक्षक के लिए केवल शिक्षा का लक्ष्य जान लेना 
ही पर्याप्त नहीं है बल्कि शिक्षा के उद्देश्य की 
प्राप्ति के लिए उन्हें उपलब्ध साधनों का 
अधिक-से- अधिक उपयोग करना चाहिए। शिक्षा 
के साधन और शिक्षा के साध्य के बीच एक 
महत्वपूर्ण संबंध होता है। इसी दृष्टिकोण से 
सीखने-सिखाने की प्रक्रिया को और अधिक 
उह्देश्यपूर्ण बनाने के लिए शिक्षक अपनी 
सर्जनात्मकता का प्रयोग शिक्षा में नए-नए संदों 
का पता लगाने में कर सकते हैं। 

प्रारंभिक शिक्षा के तीन अनिवार्य लक्ष्यों को 
स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए। ये हैं-विद्यार्थियों 
में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, आत्म- 
धारणा का विकास करने में सहायता करना 
और उनमे कार्य धारणा का विकास करना। 


वैज्ञानिक दृष्टिकोण का"विकास 
प्रारंभिक विद्यालय के बच्चों में वैज्ञानिक 
दृष्टिकोण विकसित करने के लिए शिक्षक को 


उभरते भारतीय समाज में शिक्षक और शिक्षा 


वैज्ञानिक प्रक्रिया पर अधिक बल देना चाहिए। 
शिक्षक को शिक्षार्थियों में तर्क-वितर्कपूर्ण चिन्तन 
के माध्यम से निष्कर्षों पर पहँचने की योग्यता पैदा... 
करनी चाहिए। इस प्रकार की बौद्धिक दक्षता 
विकसित करने के लिए शिक्षक फो चाहिए कि वह 
विद्यार्थियों को यथासम्भव छान-बीन करने के 
अधिक से अधिक अवसर प्रदान करे। आम भाषा 
में इसे अन्वेषण की विधि' कहा जाता है। शिक्षक 
के लिए इस बौद्धिक दक्षता को बढ़ाने की एक अन्य 
विधि है-ज्ञान के किसी भी क्षेत्र में पाठ्यचर्चा की 
विषयवस्तु को उसकी मूलभूत धारणाओं (बेसिक 
कौनसैप्टस) से संबद्ध करके प्रस्तुत करना। ज्ञान के 
विभिनन क्षेत्रों में अप्रत्याशित विस्फोट होने के कारण 
आज इस दृष्टिकोण का महत्व बढ़ गया है। यदि 
हमारा लक्ष्य विद्यार्थी में आत्म-निर्देशन की योग्यता 
विकसित करने में उसे सहायता प्रदान करना है तो 
किसी एक विद्या विशेष (डिसिप्लिन)से पूरा ज्ञान 
प्रदान कर पाना अब असंभव हो गया है। धारणा 
विधि द्वारा सीखने पर बल देने से विद्यार्थी को ज्ञान 
के विभिन्‍न क्षेत्रों में परस्पर संबंध जानने में और 
विद्या विशेष में सन्निहित मूलभूत धारणाओं को 
जानकर उन्हें समझने में सहायता मिलती है। 
इसके अतिरिक्त प्रारंभिक शिक्षा में विषयवस्तु का 
प्रस्तुतीकरण अलग-अलग विषयों द्वारा न करके 
एकीकृत कार्यक्रमों के द्वारा किया जा सकता है। 
विषयवस्तु को उत्तरोत्तर घट-बढ़ के रूप में 
संजोकर शिक्षा-प्रक्रिया को निरंतर बनाए रखना 
चाहिए जिससे पूर्व ज्ञान के आधार पर नए ज्ञान की 
दीवार खड़ी की जा सके और उसे मिश्रित अर्थ दिए 
जा सकें। 


आत्म-धारणा का विकास 


अपने बारे में सकारात्मक छवि का विकास करना 
उतना ही महत्वपूर्ण है जितना किसी शैक्षिक 
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विषय को पढ़ाना। अब प्रश्न उठता है कि इस 
संबंध में प्रारंभिक विद्यालयों के क्या-क्या 
उत्तरदायित्व हैं? ऐसे अनेक उत्तरदायित्व हैं 
जिन्हें पूरा करने के लिए कक्षा में और विद्यालय के 
परिवेश में अनुकल सामाजिक-भावनात्मक 
वातावरण बनाना होगा। व्यक्तिपरक शिक्षा का 
मार्ग भी अपनाना होगा जिससे प्रत्येक विद्यार्थी 
अपनी गति से आगे बढ़ सके। इन बातों के 
अतिरिक्त विद्यालय को सामाजिक विकास के 
सभी अवसर प्रदान करने होंगे और अपने 
कार्यकलापों का आयोजन इस प्रकार से करना 
होगा कि इनसे विद्यार्थी की सामाजिक 
आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके तथा उसकी 
'सामाजिक क्षमता का प्रस्फटीकरण' हो सके। 
व्यक्तित्व के सामाजिक विकास के दो पक्ष होते हैं: 
समाज-शिक्षा जिसे समाजीकरण भी कहा जाता है 
और सामाजिक निष्ठाएँ जिनमें प्रेम, स्नेह, सुरक्षा, 
अपनेपन का भाव और ऐसी अन्य बातों का 
समावेश है जिनसे समह के प्रति व्यक्ति में निष्ठा 
पैदा होती है। कहा जाता है कि “समाजीकरण की 
प्रक्रिया स्वयं को समाज में ढालने और 
बताने-दोनों की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में बच्चे 
को समह की संस्कृति में दीक्षित किया जाता है। 
समाज द्वारा स्थापित म्‌ल्यों के अनुसार व्यक्ति के 
विचारों, संवेदनाओं और व्यवहार को धीरे-धीरे 
किन्त निरंतर बदला और विकसित किया जाता 
है।'' सामाजिक शिक्षा तभी प्रभावशाली होती है 
जब इसके साथ-साथ बच्चे में पर्वोल्लिखित 
सामाजिक निष्ठाओं का भी विकास हो। सामाजिक 
शिक्षा का विकास और सामाजिक ज्ञान का 
अधिग्रहण तब होता है जब व्यक्ति को कक्षा और 
विद्यालय में हो रही सामाजिक अंतः क्रियाओं की 
प्रक्रिया में भाग लेने और विभिन्‍न सामाजिक 
भूमिकाएँ निभाने का अवसर मिले। विद्यालय की 
सामाजिक व्यवस्था की अपनी एक उप-संस्कृति 
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होती है जिसके अपने मल्य और परंपराएँ होती हैं। 
विद्यालय की उप-संस्कृति के अंतर्गत उसका 
भौतिक परिवेश, विभिन्‍न शैक्षिक अनुभव, 
विद्यालय-कर्मियों के बीच घटने वाली अंतः 
क्रियाएँ तथा इन अन्तः क्रियाओं द्वारा पोषित मूल्य 
और आदर्श आते हैं। विद्यालय के अन्य 
सांस्कृतिक साधन विद्यालय- गान, विद्यालय- 
ध्वज, विद्यालय के अनुष्ठान और उत्सव हैं। बच्चे 
क्या और कैसे सीखते हैं, केवल इसमें ही 
विद्यालय-संस्कृति का प्रभाव दिखाई नहीं देता 
बल्कि कार्य करने और सीखने के सही और गलत 
दृष्टिकोण के विकास में तथा कल मिलाकर स्वयं 
पे के प्रति उसके दृष्टिकोण में भी दिखाई देता 
। 

समाजीकरण की यह संपूर्ण प्रक्रिया विद्यार्थी 
में सकारात्मक आत्म-धारणा विकसित करने में 
सहायक होती है। यह उसे कक्षा में, विद्यालय में, 
घर में, समुदाय में और बाद में बाहरी दुनिया में 
अपने संबंध स्थापित करने योग्य बनाती है। इस 
प्रक्रिया में उसके सामाजिक संबंधों में वृद्धि होती 
चलती है। इससे विद्यार्थी को सहकारी ढंग से रह 
कर अपनी प्री दक्षता से काम लेने का ही अवसर 
नहीं मिलता बल्कि उसे यह समझने में भी सहायता 
मिलती है कि संघर्ष जीवन का एक अंग है और 
अपने व्यक्तित्व के विकास में इस बात का ध्यान 
रखना आवश्यक है। प्रारंभिक विद्यालय 
सामाजिक अंत: क्रियाओं का एक जटिल जाल है 
जिसमें सभी प्रकार की अंत: क्रियाएँ एक साथ 
चलती रहती हैं और प्रत्येक अंतः क्रिया पूरे 
परिवेश को प्रभावित करती रहती है। 


कार्य-धारणा का विकास 


बच्चों को यह बात अवश्य समझा देनी चाहिए कि 
इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति किसी-न- किसी 
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प्रकार के कार्य में संलरन है। बच्चे विद्यालय के 
काम में लगे रहते हैं और उनकी माताएँ घर के 
काम में। अतः कार्य सभी के लिए एक 


आवश्यकता है। ऐसी बात नहीं कि कुछ लोग तो 
काम में लगे रहते हैं और अन्य मौज-मस्ती करते 
रहते हैं। जब कोई व्यक्ति अपनी जीविक्का कमाने 
के लिए कोई काम करता है तब इस कार्य की एक 
उत्पादक कार्यकलाप के रूप में भी देखा जा सकता 
है। अतः कहा जा सकता है कि शिक्षा और कार्य के 
बीच एक निकट का संबंध होता है क्योंकि शिक्षा 
काम का अवसर प्रदान करती है। 


किसी भी प्रकार के कार्य को, चाहे उससे 
आर्थिक लाभ होता हो अथवा नहीं अच्छी तरह से 
करने के लिए दक्षता प्राप्त करना आवश्यक है। 
कभी किसी काम को अकेले एक ही व्यक्ति को 
करना होता है और कभी एक दल मिलकर कार्य 
करता है। कार्य घर के अंदर अथवा घर के बाहर 
भी हो सकता है। अनुसंधान से पता चला है कि 
भिन्‍न प्रकार के कार्यों द्वारा भिन्‍न प्रकार की रुचियों 
का विकास हो सकता है। इससे विभिन्‍न प्रकार के 
कार्यों के चुनाव में सहायता मिलती है। तकनीकी 
भाषा में इसे कार्य-मूल्य कहा जाता है। कार्य की 
सही भावना का विकास अकस्मात्‌ नहीं होता 
बल्कि यह एक सततगामी प्रक्रिया है। यही कारण 
है कि प्रारंभिक विद्यालयों को यह दायित्व अपने 
'हाथ में लेना पड़ता है। कार्य की सही भावना का 
की विद्यार्थी में छोटी आय से ही करना होता 

। 


बौद्धिक, सामाजिक और कार्य के क्षेत्रों में 
दक्षता, रुचि और म॒ल्यों का विकास करने के इन 
सभी प्रयासों से पता चलता है कि इनका उद्देश्य 
केवल व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाना और उसे 
समाज में एक क्रियाशील प्राणी बनाना ही है। जिन 


उभरते भारतीय समाज में शिक्षक और शिक्षा 


व्यक्तियों में परिवर्तन लाना हो उन्हें आदेश द्वारा 
परिवर्तन के लिए कहने की अपेक्षा परिवर्तन की 
प्रक्रिया में सम्मिलित करना चाहिए। इस प्रकार 
व्यवहार में सफलता पूर्वक परिवर्तन लाने के लिए 
सहभागिता की लोकतांत्रिक प्रक्रिया और शैक्षिक 
अनुभवों के लोकतांत्रिक उपाय आयोजित और 
लागू करना आवश्यक है। 


यदि प्रारंभिक शिक्षा के इन लक्ष्यों को 
लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा सफलतापूर्वक प्राप्त 
कर लिया जाए तो प्रारंभिक विद्यालय न्याय, 
समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के सिद्धांतों पर 
आधारित लोकतंत्र के लिए अपने विद्यार्थियों को 
प्रबुद्ध नागरिक बनाने का गर्व अनुभव कर सकते हैं 
और ये व्यक्ति अनिश्चित भविष्य का सामना 
करने के लिए प्री तरह से तैयार होंगे। 


अंत में यह कहा जा सकता है कि भारत में 
प्राभिक शिक्षा के अनिवार्य शैक्षिक लक्ष्यों के रूप 
में तीन उद्देश्य हैं- विद्यार्थियों में वैज्ञानिक 
दृष्टिकोण का विकास करना, उन्हें स्वयं को 
पहचानने के योग्य बनाना और उनमें कार्य - धारणा 
का विकास करना। इन उददेश्यों को प्राप्त करके ही 
हम महात्मा गांधी, रवीन्द्रनाथ टैगोर और स्वामी 
विवेकानन्द जैसे भारतीय शैक्षिक चिन्तकों द्वारा 
प्रतिपादित लक्ष्यों की पूर्ति कर सकेंगे। महात्मा 
गांधी ने मस्तिष्क, हृदय और हाथ का अर्थात 
व्यक्तित्व के सर्वतोमुल्ली विकास करनेवाली 
शिक्षा का आह्वान किया था। रवीन्द्र नाथ टैगोर 
ऐसी शिक्षा चाहते थे जिससे व्यक्ति एक “विश्व 
मानव” अर्थात्‌ विश्व का नागरिक बन सके। 
स्वामी विवेकानन्द ने ऐसी शिक्षा की वकालत की 
जो व्यक्ति को सही अर्थों में “मनुष्य” बनाए। 
उन्होंने चरित्र-निर्माण करनेवाली शिक्षा पर बल 
दिया था। 
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6 से 4 वर्ष के आयुवर्ग के बच्चे उन विद्यालयों में जिनमें प्रायः पहली कक्षा से आठवीं 
कक्षा तक की पढ़ाई होती है हमारी प्रारंभिक शिक्षा का लाभ उठाते हैं। 

शिक्षा के राष्ट्रीय उद्देश्यों का निर्धारण आवश्यक है। शिक्षा के इन राष्ट्रीय उद्देश्यों के 
ढाँचे के अतंर्गत विद्यार्थियों के क्रमक और निरंतर विकास के लिए विभिन्‍न स्तरों की 
शिक्षा के शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रयास किया जाता है जिससे कछ विशेष 
शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। 


, प्रारंभिक शिक्षा के तीन अनिवार्य लक्ष्य निम्नलिखित हैं 


(क)वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास; 
(ख)आत्म-धारणा का विकास; और 
(ग) कार्य-धारणा का विकास। 


विचितन प्रश्त 


2 (७४ (४2 -+»> (५ 3 *+ 


. गुणवत्ता और समता के सिद्धांतों से आप क्या समझते हैं? 

, समाजीकरण की प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। 

. वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आप क्या समझते हैं? इसका एक उदाहरण दीजिए। 
, सामाजिक शिक्षा और सामाजिक निष्ठा में भेद बताइए। 

. प्रारंभिक विद्यालय की उप-संस्कृति का वर्णन कीजिए। 


कार्य के भिन्‍न-भिन्‍्न अर्थ क्या हैं? 


, अवकाश के कार्यकलापों से कार्य किस प्रकार भिन्‍न होता है? 


इकाई 3.4 शैक्षिक परिणाम बनाम 3. सामाजिक परिस्थितियाँ बदल रही हैं अतः 


शैक्षिक लक्ष्य एक बार निश्चित हुए शैक्षिक लक्ष्य सदा 
पिछली उप इकाइयों से हम यह जान गए हैं: के लिए लागू नहीं हो सकते; 


]. एक शिक्षक के रूप में शैक्षिक लक्ष्यों का. ' शैक्षिक लक्ष्यों पर सदैव समय, स्थान और 


निधारिण करने में आपको समकालीन परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है;.और 
समाज के आदर्शों और वास्तविक. > शिक्षा स्वयं एक गतिशील प्रक्रिया है। 
आवश्यकताओं की समझ होनी चाहिए: इसी कारण शैक्षिक लक्ष्यों की निरंतर 


. परिवर्तनशील सामाजिक परिस्थितियों में समीक्षा करते रहना आवश्यक है। 


नए शैक्षिक लक्ष्यों की आवश्यकता होती अतः हमारे मन में एक प्रश्न यह उठता है कि 
है; क्या शैक्षिक लक्ष्य सीखने की दिशा को प्रभावित 
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करते हैं? इस प्रश्न का उत्तर मालूम करने के लिए 
यह आवश्यक है कि हम शैक्षिक लक्ष्यों की प्रकृति 
के विभिन्‍न पक्षों को समझें। प्रथम, शैक्षिक लक्ष्य 
को विकास के लिए दिशा निर्देश के रूप में समझा 
जा सकता है। उदाहरणार्थ यदि शिक्षा का लक्ष्य 
व्यावसायिक दक्षता उत्पन्न करना हो तो सीखने 
की प्रत्येक स्थिति को इस तरह आयोजित किया 
जाएगा कि वह व्यावसायिक दक्षता को बढ़ाने में 
सहायक हो। दिशा निर्देश के रूप में इस लक्ष्य की 
दो विशेषताएँ निम्नलिखित हैं: 


(क) लक्ष्य का संबंध तात्कालिक स्थिति से हो, 
और 


(ख) लक्ष्य का निर्धारण प्रत्यक्ष विकास के लिए 
अपनाई जाने वाली विधियों से हो। 


दूसरे, किसी शैक्षिक लक्ष्य को एक ध्येय के 
रूप में भी देखा जा सकता है। इस ध्येय को प्राप्त 
करने के लिए अपनाई गई विधियों में केवल 
उद्देश्य और विद्यार्थी की विशेषताओं पर ही ध्यान 
दिया जाना चाहिए। मनृष्य की अन्तश्चेतना के 
विकास को एक शैक्षिक लक्ष्य के रूप में स्वीकार 
किया जा सकता है। हमारा प्रयास यह होना 
चाहिए कि हम इस लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करें। 
वास्तविकता यह है कि इसे नैतिक दृष्टि से प्री 
तरह कभी भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। यह तो 
हमारे मन में एक आदर्श की भांति स्थित रहता है 
जो हमारे कार्यों को दिशा-निर्देश प्रदान करता 
रहता है। तीसरे, इस शैक्षिक लक्ष्य को साध्य एवं 
साधन दोनों ही रूपों में स्वीकार किया जा सकता 
है। साधन को दिशा तथा साध्य को ध्येय के रूप में 
वर्णित किया जा सकता है। दोनों का समन्वय 
किया जा सकता है, अर्थात्‌ साधन द्वारा साध्य की 
प्राप्ति की जा सकती है। यह एक बेहतर व्यवस्था 
है क्योंकि दिशा निर्देश के बिना शैक्षिक ध्येय 
निरूटेश्य हो जाता है और ध्येय के उल्लेख के बिना 
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दिशा धुृधली और अस्पष्ट पड़ने लगती है। चौथे, 
साधन और साध्य को एक शैक्षिक लक्ष्य के रूप में 
तो स्वीकार किया ही जा सकता है, लेकिन इसके 
अतिरिक्त हम शिक्षा के कछ तात्कालिक और 
कछ मध्यकालिक लक्ष्यों की संकल्पना भी कर 
सकते हैं। इन लक्ष्यों की एक विशेषता यह होती है 
कि ये अनेक हो सकते हैं। एक लक्ष्य की पूर्ति के 
बाद शिक्षक दूसरे लक्ष्य को पूरा करने का प्रयास 
करता चलता है और इस तरह वह एक-के-बाद- 
एक लक्ष्य की पूर्ति करता जाता है। तात्कालिक 
लक्ष्य और अंतिम लक्ष्य के बीच हम कछ 
मध्यकालिक लक्ष्यों की भी संकल्पना कर सकते 
हैं। पाँचवे, कछ लक्ष्य हमारे अनुभवों से भी परे 
होते हैं जिन्हें अनुभवातीत (ट्रांसीडैंट) लक्ष्य भी 
कहते हैं। ये लक्ष्य मुल्यपरक होते हैं और अर्न्तवर्ती 
(इमीनैन्ट) लक्ष्य इच्छापरक होते हैं। लोकतंत्र में 
मूल्यपरक आदर्शों की प्रधानता रहती है। छठे, 
उपयोगी शैक्षिक लक्ष्य सदा समय, स्थान और 
परिस्थितियों से जुड़े रहते हैं। परम लक्ष्य इनसे 
स्वतंत्र होते हैं। सातवें, शिक्षा के कछ लक्ष्य प्रत्यक्ष 
और कछ अप्रत्यक्ष हो सकते हैं। अधिकांश 
शैक्षिक लक्ष्य अप्रत्यक्ष रहते हैं क्‍योंकि प्रत्यक्ष 
शब्दों में लक्ष्यों को व्यक्त कर पाना कठिन है। 
किन्त्‌ अप्रत्यक्ष लक्ष्यों की अपेक्षा प्रत्यक्ष लक्ष्य 
अधिक पसंद किए जाते हैं क्योंकि प्रत्यक्ष लक्ष्य 
अधिक सुस्पष्ट, क्रियात्मक तथा विकास के लिए 
सरल दिशा प्रदान करने वाले होते हैं। इनसे छात्रों 
की प्रगति का सरलता से मूल्यांकन किया जा 
सकता है। व्यक्ति को एक अच्छा नागरिक बनाने 
वाले शैक्षिक लक्ष्य अप्रत्यक्ष लक्ष्यों के उदाहरण हैं 
और नागरिकता की शिक्षा प्रत्यक्ष लक्ष्यों के 
उदाहरण हैं। शैक्षिक लक्ष्यों को यथासंभव स्पष्ट 
शब्दों में व्यक्त करना अत्यन्त महत्वपूर्ण है। यह 
बात शिक्षक, विद्यार्थी, प्रशासक और माता-पिता 
सभी के लिए उपयोगी है। 


भ्रारतीय समाज की सरक्षणात्मक एवं सर्जनाल्मक शक्ति 


इसीलिए यह बात बलप्र्वक कही जा सकती 
है कि प्रत्यक्ष, तात्कालिक या मध्यकालिक 
शैक्षिक लक्ष्य साधन और साध्य दोनों होते हैं और 
वे अनुभवातीत भी होते हैं। अन्य शैक्षिक लक्ष्यों 
की तुलना में इन्हें अधिक सामाजिक प्रतिष्ठा 
मिलती है। 

इकाई 3.3 में कछ विशिष्ट लक्ष्यों की चर्चा 
की गई है जिनकी पूर्ति की आशा प्रारंभिक 
विद्यालयों से की जाती है। शिक्षा के इस स्तर पर 
शैक्षिक साधनों और साध्यों पर प्रमुख बल देने 
और उनकी विभिन्‍न प्रकार से व्याख्या करने के 
लिए इन उद्देश्यों की पहचान कर ली गई है। 

अंत में यह कहा जा सकता है कि शैक्षिक लक्ष्य 
व्यक्तिगत व॒द्धि और सामाजिक प्रगति की दिशा 
को दशति हैं, सीखने के अनुभवों के चुनाव में तथा 
विद्यार्थियों के सामने उन्हें किस प्रकार प्रस्तुत 
किया जाए इस बारे में मार्गदर्शन करते हैं, 
विद्यार्थियों के व्यवहार में होने वाले संभावित 
परिवर्तनों को बताने में सहायता करते हैं, उनके 
विकास का मूल्यांकन करने और शैक्षिक 


सारांश 
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कार्यक्रमों की प्रभावशीलता को आँकने के लिए 
मानदंड प्रस्तुत करते हैं। 

उपरोक्त बात को कशल और अकशल 
व्यक्ति के अंतर को दर्शाकर अधिक स्पष्ट किया 
जा सकता है। इन दो प्रकार के व्यक्तियों में प्रेरणा 
का अंतर होता है। अकशल व्यक्ति केवल 
अव्यवस्थित ढंग से ज्ञान ग्रहण करता है जबकि 
एक कुशल व्यक्ति उद्देश्य को सामने रखकर 
व्यवस्थित रूप से ज्ञान अर्जित करता है और 
उसका सही उपयोग करता है। अपने लक्ष्यों से उसे 
सीखने में दिशा मिलती है और वह जो कछ भी 
सीखता है उसे वह कार्य रूप में परिणत करता है। 
एक शिक्षक के रूप में आपको अपने छात्रों का 
मार्गदर्शन करने और उनकी शिक्षा को उद्देश्यपूर्ण 
तथा सार्थक बनाने का दायित्व अपने ऊपर लेना 
चाहिए। तभी विद्यार्थी अर्जित शिक्षा से 
अधिक-से - अधिक लाभ उठा पाएँगे और 
अन्ततोगत्वा वे इसका उपयोग अच्छे सामाजिक 
उद्देश्यों के लिए करेंगे। 


!. पढ़ाई विद्यालय में हो रही हो अथवा विद्यालय के बाहर, शैक्षिक लक्ष्य उसकी दिशा को 


प्रभावित करते हैं। 


2. शैक्षिक लक्ष्यों को वृद्धि की दिशा, ध्येय, मध्यकालिक और तात्कालिक लक्ष्यों, सापेक्ष 
और निरपेक्ष, साधन और साध्य, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तथा सर्वव्यापी और अनभवातीत 


लक्ष्यों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। 


3. शैक्षिक लक्ष्य ऐसे होने चाहिएं जिससे वे उस दिशा की ओर संकेत करते हों जिसमें वृद्धि 
की सम्भावना है। उन्हें सीखने के अनुभवों के चुनाव में तथा विद्यार्थी की प्रगति के 
मल्यांकन के लिए मानदंड निर्धारिण में मार्गदर्शन प्रदान करना चाहिए। 
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विचिंतन प्रश्न 
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!. सामाजिक परिस्थितियों में परिवर्तन होने के साथ ही शैक्षिक लक्ष्यों में परिवर्तन क्यों आ जाता है? 
2. शैक्षिक लक्ष्यों की निरंतर समीक्षा करते रहना क्‍यों आवश्यक है? 

3. शैक्षिक लक्ष्य सीखने की दिशा को किस प्रकार प्रभावित करते हैं? 

4. शिक्षा के विभिन्‍न स्तरों के लिए अलग-अलग लक्ष्यों का होना क्यों आवश्यक है! 


इकाई 3.5 शिक्षक का व्यावसायिक 
दर्शन और व्यावसायिक नीति 


प्रत्येक शिक्षक को चाहे वह किसी स्तर की शिक्षा 
प्रदान करता हो कछ दृढ़ विश्वासों के साथ अपना 
काम प्रारंभ करने के लिए एक व्यावसायिक दर्शन 
की आवश्यकता होती है। उसके ये दृढ़ विश्वास 
मानव प्रकृति, मानव विकास, समाज की मूल्य 
प्रणाली, शिक्षा की संकल्पना और लोकतांत्रिक 
सामाजिक व्यवस्था के शैक्षिक लक्ष्यों के विषय में 
उसके ज्ञान पर आधारित होते हैं। जीवन के इन 
पक्षों से संबद्ध दृढ़ विश्वास से उसके व्यावसायिक 
दर्शन का निर्माण होता है और व्यक्तिगत अनु भव 
तथा सामान्य ज्ञान के अवलोकन तथा विश्लेषण 
की समीक्षात्मक शक्ति और उस पर किसी 
प्रगतिशील शैक्षिक चिन्तन के प्रभाव के द्वारा 
उसमें परिवर्तन आता है तथा जैसे-जैसे अपने कार्य 
में उसकी अंतर्दृष्टि बढ़ती जाती है उसमें 
परिपक्वता भी आती जाती है। 

अपने व्यावसायिक दर्शन से शिक्षक 
अध्यापन- अधिगम प्रक्रिया में अपनी भूमिका को 
अधिक अच्छी तरह समझने लगता है, समाज में 
शिक्षा के योगदान के संबंध में शिक्षा के सिद्धांत 
और व्यवहार में आ गई विसंगतियों को दूर करने 
लगता है, शैक्षिक मामलों और समस्याओं से 
संबद्ध प्रश्न उठाने और अंत में शैक्षिक कार्यक्रमों 
की योजना बनाने तथा लागू करने और उसमें 
सुधार के लिए नए-नए सुझाव देने लगता है। 

इसके अतिरिक्त व्यावसाथिक दर्शन के 


कारण शिक्षक में निम्नलिखित बातों में विश्वास 
पैदा होने लगता है: 
(क) अपने विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का सम्मान, 
(ख) शिक्षण की लोकतांत्रिक विधियाँ और 
तकनीकें, 
(ग) अपना कार्य करने में गर्व, और 
(घ) अपने व्यवसाय की महत्ता - 


नीति-संहिता सभी व्यवसायों की एक मूलभूत 
विशेषता है। भारत में शिक्षण-व्यवसाय की कोई 
नीति-संहिता नहीं है। व्यवसाय के आत्म-नियमन 
और स्वशासन के संबंध में शिक्षक के लिए 
नीति-संहिता कृू होना आवश्यक है। संहिता की 
मार्गदर्शन करनेवाली नैतिक संकल्पनाएँ शिक्षकों 
को अपनी विभिन्‍न भूमिकाएँ सफलतापूर्वक 
निभाने के लिए भी प्रेरित करती हैं। शिक्षक कक्षा 
में अनुशासन बनाए रखता है, वैकल्पिक 
माता-पिता की भूमिका निभाता है, कौनसी बात 
सही है और कौनसी गलत इसका निर्णय लेता है 
और साथ ही वह विश्वासभाजन के रूप में काम 
करता है। इस प्रकार वह न केवल विद्यार्थियों की 
बुद्धि के विकास के लिए ज्ञानदाता का काम करता 
है बल्कि लोकतांत्रिक समाजीकरण के एक एजेण्ट 
का भी काम करता है जिससे शिक्षकों में सामाजिक 
एवं भावनात्मक परिपक्वता आती है। विद्यालय में 
शिक्षक अपना कोई भी काम अपने प्रशासक, 
सहयोगियों और छात्रों को दृष्टि में रखकर करता 
है। प्रत्येक शिक्षक का यह लक्ष्य होता है कि 
विद्यालय में प्रभावपूर्ण पढ़ाई के लिए उचित 


भारतीय समाज की संरक्षणात्मक एवं सर्जनात्मक शक्ति 


सामाजिक-भावनात्मक वातावरण प्रदान 
करनेवाले अनुकूल मानवीय सम्बन्ध बने रहें। इस 
संदर्भ में शिक्षक को एक टीम के कार्यकर्ता के रूप 
में देखा जाता है और उसकी सफलता इस बात्त पर 
निर्भर होती है कि वह अपने और अपने सहयोगियों 
के अंदर सहकारिता की समूहगत भावना कितने 
अच्छे ढंग से विकसित कर पाता है। इस वृहत्तर 
सम॒दाय में शिक्षक उसके एक सदस्य के रूप में 
कार्य करता है। शिक्षक के लिए यह बहुत 
आवश्यक है कि वह समुदाय में सामाजिक संबंधों 
का उपयोग करे। यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है 
कि पहले शिक्षक के लिए सामुदायिक कार्यकलाप 
अनिवार्य नहीं थे किन्‍्त्‌ अब ये कार्यकलाप 
अनिवार्य हो गए हैं। अतः सामदायिक कार्यकलापों 
में बच्चों के साथ नेता की भूमिका निभाना उसके 
लिए बहुत लाभदायक सिद्ध हो सकता है। अपने 
सम॒दाय की सीमा से बाहर निकलकर एक व्यापक 
समाज में शिक्षक से अंत: समूह सामंजस्य और 


सारांश 


83 


राष्ट्रीय एकता की भूमिका निभाने की आशा की 
जाती है। 

किसी व्यवसाय की नीतिं-संहिता से उस 
व्यवसाय के सदस्यों का न केवल जनता के 
दृर्व्यवहारों से बचाव हो सकता है बल्कि उनमें 
अनुशासन की भावना भी बनी रहती है जिससे वे 
अपने व्यवसाथ के आचरण-निययों के विरूद्ध नहीं 
जा पाते। नीति-संहिता का मानदंड अथवा 
निदेशक सिद्धांत विद्यार्थियों, उनके 
माता-पिताओं, सहयोगियों, प्रशासकों, 
नियोक्‍ताओं और यहाँ तक कि राज्य के साथ भी 
शिक्षकों के संबंध के आधार पर प्रतिपादित किया 
जा सकता है। 

अंत में यह बात कहीं जा सकती है कि शिक्षक 
के लिए व्यावसायिक दर्शन और व्यावसायिक 
नीतियों का व्यक्तिगत अर्थ होता है। यह 
व्यावसायिक दर्शन संपूर्ण कार्यकलाप में शिक्षक 
के व्यवहार को प्रभावित करता है। 


. शिक्षक के लिए कछ दढ विश्वासों के साथ अपना काम आंरभ करना आवश्यक होता है। 
2. शिक्षक के ये दढ़ विश्वास ही वास्तव में उसके व्यावसायिक दर्शन का निर्माण करते हैं। 
3, व्यावसायिक दर्शन से उसके अंदर अपने कार्य के प्रति विश्वास की भावना जागत 


होती है। 


4. व्यवसाय की नीति-संहिता से उसके सदस्यों का जनता के दर्व्यवहारों से बचाव 
होता है और सदस्य भी अनुशासन. में रहकर व्यवसाय के आचरण-नियमों का 


पालन करते हैं। 
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. ऐसा कहा जाता है कि शिक्षक को क॒छ दृढ़ विश्वासो के साथ अपना काम आरंभ करता चाहिए। 
ये दृढ़ विश्वास उसके व्यावसायिक दर्शन के निर्धारण में किस प्रकार सहायक होते हैं? 
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उभरते भारतीय समाज मे शिक्षक और शिक्षा 


शिक्षक के व्यावसायिक दर्शन की 'सजीव और विकासमान' क्‍यों कहा जाता है? 

व्यावसायिक दर्शन शिक्षक के लिए किस प्रकार सहायक होता है? 

शिक्षक की विभिन्‍न भूमिकाओं का उल्लेख कीजिए जो उसे निभानी होती हैं। 

शिक्षक की नीति-संहिता क्या है? 

क्या आपके विचार से शिक्षक के लिए नीति-सहिता का होना बहुत आवश्यक है? 

निम्नलिखित बातों से भारी विवाद पैदा हो गया है' 

(क) नीति सहिता किसे बनानी चाहिए-- सरकार को अथवा व्यवसाय को, और 

(ख) व्यवसाय के सभी शिक्षकों के लिए क्या केवल एक ही नीति-संहिता होनी चाहिए? (क) तथा 
(ख) बिन्दुओं के सबध में आपके क्या बिचार है? अपना उत्तर कारण सहित दीजिए। 


चौथा अध्याय 





इस अध्याय को चार इकाइयों में बाँठ गया है। 
इकाई 4.! में समाज में परिवर्तन के विभिन्‍न 
रूपों को समझाने, इकाई 4.2 में शिक्षा पर 
सामाजिक परिवर्तन के प्रभाव को जानने, 
इकाई 4.3 में सामाजिक परिवर्तन पर शिक्षा के 
प्रभाव को समझने, और इकाई 4.4 में सम्राज 
में परिवर्तन लाने में शिक्षा के क्षेत्र और 
सीमाओं को आँकने का प्रयास किया गया है। 

हम भारतीय समाज की सामाजिक- 
सांस्कृतिक परंपरा और उसकी वर्तमान संरचना 
का अध्ययन कर चुके हैं। अब आप यह बात 
समझ गए होंगे कि हमारे बृहवादी रूप वाले 
समाज में एक विशेष प्रकार की मौलिक एकता 
है। आप इस बात से भी परिचित हो गए होंगे 
कि देश के आर्थिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्रों मे 
असंध्य असमानताएँ विद्यमान हैं। उभरते 
भारतीय समाज के ध्येयों और म्‌ल्यों की 
जानकारी हो जाने पर आप यह भी समझ गए 
' होंगे कि भारतीय समाज किस दिशा में विकास 
के लिए प्रतिबद्ध है। लोकतांत्रिक, समाजवादी 
और धर्मनिस्पेक्ष सिद्धातों के आधार पर समाज 
का निर्माण करने, वितरण न्याय पर आधारित 
विकासात्मक कार्यक्रमों को शरु करने और 
गांधीवादी मल्यों का अनपालन करने जैसे 
जन-संकल्पों से विकास और प्रगति की हमारी 
वर्तमान एवं भावी कार्य-योजनाओं के सामाजिक, 
राजनैतिक और आर्थिक आयामो की कल्पना 
कर सकते में हमें सहायता मिली है। सामाजिक 


ज्ञक परिवर्तन का साधन 


पनर्निमाण के ये कार्यकलाप स्पष्टत: प्रगति 
और परिवर्तन की दिशा में हमारे राष्ट्रीय 


. प्रयास के परिचायक हैं। 


आप शिक्षा की सकव्पता उसके उद्देश्य और नक्ष्य 
तथा विशेष रूप से प्रार्थमक शिक्षा के उद्देश्य और 
लक्ष्य भी ममन चके हैं। इसी प्रकार चामाजिक नियंत्रण 
समझ चुके हैं। इसी प्रकार सामाजिक नियंत्रण 
और परिवर्तन में योगदान के लिए शिक्षा के 
मख्य कार्यों की आवश्यक जानकारी भी 
आपको मिल चकी है। अब आप इस स्थिति में 
आ चके हैं कि शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन 
के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन कर सकें। 
यद्यपि भावी शिक्षक के रूप में आपका मुख्य 
कार्य परिवर्तन लाने वाले एजेण्ट के रूप में 
शिक्षक की भमिका को समझने में है तथापि 
समाज और उसके परिवर्तन के संबंध में शिक्षा 
के सही परिप्रेक्ष्य को उससे पहले समझ लेना 
आपके लिए आवश्यक है। सबसे पहले तो 
आपको समाज में परिवर्तन के विभिन्‍न रूपों 
को समझना है। इस तथ्य को समझने में 
भारतीय समाज का अध्ययन और आपका 
अपना अनुभव काफी सहायक सिद्ध होगा। 
शिक्षा के लक्ष्य, शिक्षा संस्थाओं में उपलब्ध 
सविधाएँ और शिक्षक की वर्तमान स्थिति जैसे 
शिक्षा के विभिन्‍न पक्षों पर समाज में परिवर्तन 
के प्रभाव से आप कंदाचित्‌ परिचित हो चुके 
होंगे। पहले उल्लेख क्विए गए तथ्यों से आप 
इस बात से भी परिचित हो चुके होंगे कि 
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व्यापक रूप से प्राचीन काल में शिक्षा ने 
सामाजिक परिवर्तनों में किस प्रकार यौगदान 
दिया है। आपके लिए सामाजिक परिवर्तन लाने 
में शिक्षा के कार्य-क्षेत्र और उसकी सीमाओं 
की स्पष्ट जानकारी का होना भी महत्वपूर्ण है। 
सामाजिक परिवर्तन समाज की अनेक शक्तियों 
'का गुणनफल है अत: आपको सामाजिक 
परिवर्तन में शिक्षा के योगदान को स्पष्ट रूप 
से समझ लेना है। अंत में अपनी कल्पना 
शक्ति को सामाजिक परिवर्तन में योगदान देने 
और साथ ही अपेक्षित सामाजिक परिवर्तन 
लाने-इन दोनों कार्यी में आपको शिक्षक की 
भूमिका का अध्ययन करना है। 


इकाई 4.] सामाजिक परिवर्तन: विभिन्‍न 
रूप े 


परिवर्तन जीवन का नियम है। विभिन्‍न समाजों 
में सदा ही तेजी से अथवा धीरे-धीरे परिवर्तन 
होता रहता है। जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में 
आज का मूलभूत तथ्य मानव जीवन में 
अत्यधिक तीव्र गति से परिवर्तन होना है।'' 
स्पष्ट है कि शिक्षा में और सामाजिक परिवर्तन 
में द्विपक्षीय सम्बन्ध है क्योंकि एक का दूसरे 
पर प्रभाव पड़ता है। एक का दूसरे पर प्रभाव 
जानने से पहले आपके लिए यह समझ लेना 
आवश्यक है कि सामाजिक परिवर्तन से हमारा 
क्या आशय है और इसके विभिन्‍न रूप 
कौन-कौन से होते हैं। 


इकाई 4..! सामाजिक परिवर्तन की 
संकल्पना 
सामाजिक परिवर्तन का अर्थ है-सामाजिक 


प्रक्रियाओं में परिवर्तन, उसके प्रतिरूपों में 
संशोधन और उसके रूप में अदल-बदल। 


उभरते भारतीय समाज में शिक्षक और शिक्षा 


शिक्षा, धर्म और परिवार जैसी अनेक सामाजिक 
इकाइयों से समाज बनता है। इन इकाइयों की 
संरचना और इनके कार्यों में फेर-जदल होना 
समाज में परिवर्तन का लक्षण है। डेविस के 
अनुसार “सामाजिक परिवर्तन का अर्थ केबल 
उस फेर-बदल से है जो सामाजिक संगठनों में 
अर्थात्‌ समाज की संरचना -और कार्य में होता 
है। ' जोन्स का यह विचार है कि सामाजिक 
परिवर्तन वह शब्द है जिसका प्रयोग सामाजिक 
प्रक्रियाओं, सामाजिक प्रतिरूपों, सामाजिक 
अंतःक्रियाओं अथवा सामाजिक संगठन के 
किसी पक्ष में परिवर्तन अथवा फेर-बदल के 
लिए किया जाता है। गिलइन और गिलइन 
के मत में सामाजिक परिवर्तन जीवन की 
स्वीकृत रीतियो में अदल-बदल है, चाहे वह 
अदल-बदल भौगोलिक परिस्थितियों, सांस्कृतिक 
साज-सज्जा, जनसंख्या स्वरूप या विचारधारा 
में परिवर्तत के कारण हो, चाहे ये परिवर्तन 
सम्‌ह के अंदर के बिखराव या फट से हों। 
फेयर चाइल्ड के शब्दों में सामाजिक परिवर्तन 
का अर्थ है-सामाजिक प्रक्रिया, प्रतिरूप अथवा 
रूप के किसी पक्ष में परिवर्तन अथवा फेर- 
बदल''। कप्पास्वामी इसे सरल शब्दों में 
समझाते हैं- जब हम सामाजिक परिवर्तन की 
बात करते हैं तब हम केवल यह कहना चाहते 
हैं कि सामाजिक व्यवहार में और सामाजिक 
संरचना में कछ परिवर्तन हुआ है। 

विभिन्‍न सामाजिक चिन्तकों द्वारा प्रस्तत 
उपर्यक्त परिभाषाओं के आधार पर कहा जा 
सकता है कि सामाजिक परिवर्तन का अर्थ ऐसी 
प्रक्रिया है जिसमें कछ नई बातें जुड़ जाती हैं 
और जिससे कछ पुरानी बातें हट जाती हैं। 
जिसके फलस्वरूप सामाजिक संरचनाओं, 
तकनीकों, लोकरीतियों, व्यवहार-प्रतिरूपों और 
जीवन-पद्धति में परिवर्तन आ जाता है। फिर 
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भी यह बात याद रखनी चाहिए कि हर प्रकार 
के परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन नहीं कहा 
जा सकता। सामाजिक परिवर्तन के रूप में 
स्वीकृत होने के लिए उसमें पर्याप्त स्थायित्व 
होना चाहिए। उसमें जनता का व्यापक 
योगदान रहना चाहिए और उसका उल्लेखनीय 
प्रभाव होना चाहिए। 


इकाई 4..2 सामाजिक परिवर्तन की 
आवश्यकतः 


परिवर्तन प्रकृति का नियम है। हमारे समाज में 
सदा परिवर्तन होते रहे हैं। ये परिवर्तन ही 
समाज को गतिहीन बनने से बचाते हैं और 
उसे गतिशील बनाए रखने में सहायक होते हैं। 
ये परिवर्तन समाज को कठोर बनाने से रोकते 
हैं और सामाजिक परिस्थितियों के अनुकल एक 
लचीले ढंग से स्वयं को ढाल लेने का मार्ग 
प्रशस्त करते हैं। परिवर्तनों के कारण समाज 
'बंद समाज नहीं बन पाता बल्कि इन 
परिवर्तनों से समाज खुला और व्यापक बनता 
है। गतिशील समाज की वास्तविकता और 
उसका सतत विकास उसकी निरंतर 
परिवर्तनशीलता है। जब किसी समाज में 
परिवर्तन हो रहे होते हैं तब भी उस समाज के 
सभी पक्षों में और सभी लोगों में समान गति से 
परिवर्तन नहीं होता। इसे सांस्कृतिक पिछड़ापन' 
कहा जाता है। 

व्यक्ति के दृष्टिकोण से भी समाज में 
परिवर्तन वांछनीय होते हैं। बाद में आप 
अधिक विस्तार में यह जान सकेंगे कि 
सामाजिक परिवर्तन में योगदान करने वाला 
एक महत्वपूर्ण घटक 'व्यक्ति' है। परिवर्तन 
की आवश्यकता को समझने के लिए आपको 
यह बात मान लेनी चाहिए कि मनृष्य अपनी 
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प्रकृति से चाहे रूढ़िबादी भले ही क्‍यों न हो 
उसमें गतिशील होने की भी प्रवृति रहती है। 
एक ओर तो वह पारंपरिक आदर्शों से चिपके 
रहना चाहता है और दूसरी ओर वह अपने 
ज्ञान में वृद्धि, विचार में आधुनिकता और 
तकनीक तथा कार्यशैली में प्रगतिशीलता लाने 
का प्रयास करता है। अतः मनुष्य परिवर्तन 
चाहता है। वस्तृतः जीवन में सुधार लाने और 
अपनी समस्याओ के समाधान के लिए मनष्य 
द्वारा परिवर्तन के प्रयासों के उदाहरणों से 
इतिहास भरा पड़ा है। मनुष्य की जिज्ञासु 
प्रकृति ने उसे अज्ञात स्थानों का पता लगाने, 
नए-नए स्थानों की खोज करने और ज्ञान तथा 
नवीन प्रक्रियाओं के नए-नए क्षेत्रों का पता 
लगाने के लिए प्रेरित किया है। 

इस प्रकार सामाजिक परिवर्तन को व्यक्ति 
की उत्कंठा को शांत करने के लिए अज्ञात 
स्थलों का पता लगाने और अपने चारों ओर के 
रहस्यों पर से परदा हटाने की उसकी इच्छा को 
एक सामाजिक तथा वैयक्तिक आवश्यकता के 
रूप में भी देखा जा सकता है। 


इकाई 4..3 सामाजिक परिवर्तन के 
प्रकार 


परिवर्तन का क्षेत्र अति विस्तृत और सर्वव्यापी 
है, अतः समाज में हो रहे परिवर्तनों को आप 
अनेक रूपों में देख सकते हैं। कृषि, व्यापार, 
व्यावसाय, बैंकिंग और उद्योग आदि में आर्थिक 
परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं। स्थानीय, राज्य, 
प्रादेशिक और राष्ट्रीय स्तरों पर प्रशासन 
व्यवस्था में राजनैतिक परिवर्तन दिखाई दे रहे 
हैं। धार्मिक परिवर्तनों के अंतर्गत मंदिरों, 
मस्जिदों, गिरिजाधरों और गरुद्वारों में कार्यात्मक 
एवं संरचनात्क परिवर्तन आते हैं। नई-नई 
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खोजों और प्रौद्योगिक प्रगति के कारण वैज्ञानिक 
परिवर्तन हए हैं। मल्यों के मानदंड और 
चिंतन-विधाएँ बदलने से नैतिक परिवर्तन आ 
च॒का है। सांस्कृतिक परिवर्तन को तीन रूपों में 
देखा जा सकता हैः (क) भौतिक संस्कृति में 
परिवर्तन, (ख़) विचारों में परिवर्तन, और (ग) 
संस्कृति के अन्य रूपों में परिवर्तन। पर यह 
बात तो सभी जानते हैं कि सांस्कृतिक परिवर्तन 
सामाजिक परिवर्तन का एक छोटा रूप है। हैरी 
जान्सन ने पाँच प्रकार के सामाजिक परिवर्तन 
बताए हैं यथा-सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन, 
संस्थागत परिवर्तन, सम्पति और लाभ के 
वितरण में परिवर्तन, कार्यकर्ताओं में परिवर्तन 
और कार्यकर्ताओं की योग्यता अथवा दृष्टिकोण 
में परिवर्तन। सामाजिक परिवर्तन के विभिन्‍न 
प्रकारों को एक अन्य कोण से भी देखा जाता है 
यथा- योजनाबद्ध अथवा योजनाहीन परिवर्तन, 
स्थायी अथवा अस्थायी परिवर्तन, हानिकारक 
अथवा लाभकारी परिवर्तन और प्रगतिशील 
अथवा प्रतिगामी परिवर्तन। सामाजिक परिवर्तन 
की प्रक्रिया जटिल होने के फलस्वरूप प्रत्येक 
से एक से अधिक उपर्युक्त वर्गों में आता 
| 


इकाई 4..4 सामाजिक परिवर्तन की 
विशेषताएँ 


सामाजिक परिवर्तन की भमिका तब तक परी 
नहीं मानी जाएगी जब तक आप उसकी कछ 
महत्वपूर्ण विशेषताओं को नहीं समझ लेते। 
इस संबंध में एक सख्य बात याद रखने की यह 
है कि परिवर्तन अपरिहार्य होते हैं। ये तीव्र हो 
सकते हैं और उग्र अथवा धीमे भी हो सकते 
हैं। कभी-कभी हम उन्हें देख भले ही न पाएँ 
किन्तु यह निश्चित है कि हमारे चारों ओर की 


उभरते भारतीय समाज में शिक्षक और शिक्षा 


वस्तएँ बदल रही होती हैं। इस परिघटना का 
एक अन्य उल्लेखनीय लक्षण यह है कि 
परिवर्तन अपने में सीमित नहीं रहता। उसका 
प्रभाव अनेक अन्य कार्यकलापों और संस्थाओं 
पर पड़ सकता है। सामाजिक परिवर्तन की एक 
महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि सामाजिक 
प्रक्रियाओं की ठीक ढंग से समझ लेने से तथा 
उनके पर्याप्त अनुभवों से परिवर्तनों का 
पूर्वानमान लगाया जा सकता है। विभिन्‍न 
समाजों अथवा समुदायों के रूपों की पृष्ठभूमि 
की ठीक-ठीक जानकारी से परिवर्तन की गति 
की तलना तक की जा सकती है। सामाजिक 
परिवर्तन की प्रकृति भिन्‍न-भिन्‍न रूपों की हो 
सकती है जैसे विकासमलक परिवर्तन 
तरंगवत परिवर्तन और चक्कीय क्रम में प्रिवर्तन। 


इकाई 4..5 सामाजिक परिवर्तन में 
योगदान करने वाले घटक 


इससे पहले आप पढ़ चुके हैं कि सामाजिक 
परिवर्तन मूलतः: जटिल होते हैं। समाज के 
किसी एक तत्व में परिवर्तन होने पर अन्य 
तत्वों में भी परिवर्तन आ सकता है। उदाहरण 
के लिए समाज में आधिक परिवर्तन होने पर 
जीवन के सामाजिक, यहाँ तक कि धार्भिक रूप 
में भी अंतर आ सकता है। इस प्रकार के 
परिवर्तनों में अनेक शक्तियाँ काम करती हैं। 
महान नेताओं के विचारों और व्यक्तियों द्वारा 
स्वयं किए गए कार्यकलापों ने सामाजिक और 
सांस्कृतिक मानदंडों के रूपांतरण में महत्वपूर्ण 
भूमिका निभाई है। इस संबंध में भारत के 
महात्मा गांधी, रूस के लेनिन और चीन के 
माओ-त्से-तुंग जैसे महापुरुषों के व्यक्तिगत 
प्रभाव आधुनिक इतिहास के कुछ उत्तम 
उदाहरण हैं। यदि इतका प्रभाव नहीं होता तो 
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हमारी दनिया कछ और ही होती। समाज में 
क्रांति से भी बड़े-बड़े परिवर्तन होते हैं और 
इसका एक समृचित उदाहरण रूस और चीन 
में साम्यवाद का प्रभाव है। सामाजिक परिवर्तन 
को प्रभावित करने वाले भौतिक घटकों में 
उत्पादन शक्तियाँ भी आती है क्योंकि 
प्रगतिशील अर्थव्यवस्था से प्रतिस्पर्धी समाज 
का निर्माण होता है जिसके फलस्वरूप समाज 
में नए-नए संबंध स्थापित होते रहते हैं और 
नए प्रकार के संघर्ष भी पैदा होते हैं। 
औद्योगिक प्रगति के कारण संयुक्त परिवार-प्रथा 
का ट्टना समाज में हुए परिवर्तन का उल्लेखनीय 
उदाहरण है। यदि आप समाजवाद, गांधीवाद 
और लोकतंत्र के प्रभाव पर दृष्टिपात करें तो 
आप पाएँगे कि सामाजिक परिवर्तन लाने में 
विचारधाराओं का प्रभाव भी कम नहीं होता। 
'स्वतंत्रता', समता' और “बंधृत्व' जैसे विचारों 
का फ्रांस की क्रांति में निस्संदेह बहुत बड़ा हाथ 
रहा है। इसी प्रकार बाढ़, ज्वालामुल्ली का 
फटना, आग, सूखा और भूकंप जैसी प्राकृतिक 
विपदाओं के कारण भौतिक पर्यावरण में 
परिवर्तन होने से सामाजिक और आर्थिक 
परिस्थितियों में क्रांतिकारी परिवर्तन आ जाता 
है। प्रौद्योगिक और वैज्ञानिक आविष्कारों का 
भी लोगों के सामाजिक जीवन पर अत्यधिक 
प्रभाव पड़ता है। संचार के द्वुत साधनों ने 
निश्चय ही प्रादेशिक एवं प्राकृतिक घेरों को 
तोड़ा है और परस्पर सांस्कृतिक संबंधों को 
बढ़ावा दिया है। पत्र-पत्रिकाएं, आकाशवाणी 
और दूरदर्शन ने विश्व के लोगों को एक दूसरे 
के अधिक निकट ला दिया है। आयुर्विज्ञान, 
जन-स्वास्थ्य और सामुदायिक संगठन जैसे 
विभिन्‍न क्षेत्रों में हो रहे अनुसंधानों का भी 
सामाजिक परिवर्तन लाने में बड़ा हाथ रहा है। 
सामाजिक परिवर्तत लाने में सांस्कृतिक 
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विस्तार भी एक महत्वपर्ण घटक है। यदि 
किसी समाज का बाहर से संपर्क टट जाए तो 
बह समाज गतिहीन हो जाता है। स्वतंत्रता-पर्व 
यूग के भारतीय समाज पर जाति, धर्म, संयुक्त 
परिवार और संकीर्ण सामदायिक विचारों का 
प्रभ्त्व था जिससे यह समाज अधिक आत्म 

केन्द्रित हो गया था। अब यह अंतर स्पष्ट 
दिखाई दे रहा है क्योंकि वर्ग भेद समाप्त हो 
रहे हैं और धार्मिक सिद्धांत चर्चा के विषय बन 
रहे हैं। फलस्वरूप जीवन का धर्मनिरपेक्षीकरण 
हो रहा है। इसी प्रकार कानूनों का भी 
सामाजिक परिवर्तनों पर प्रभाव पड़ रहा है। 
परिवर्तन में प्रतिरोधों को दर करके और 
सामाजिक परिवर्तन के अनुकल लोगों को 
ढालने में उनकी सहायता करके शिक्षा भी 
सामाजिक परिवर्तन में एक महत्वपूर्ण घटक 
का काम कर रही है। यहाँ इतना समझ लेना 
पर्याप्त होगा कि सामाजिक परिवर्तन लाने में 
शिक्षा का भी बहुत महत्वपूर्ण हाथ होता है। 


इकाई 4..6. भारतीय समाज पर 


वामाजिक परिवर्तन के प्रभ्नाव 


स्वतंत्रता मिलने के बाद से भारत में सामाजिक, 
आर्थिक और प्रौद्योगिक क्षेत्रों में उल्लेखनीय 
परिवर्तन हुए हैं। भारत के संविधान में आर्थिक 
और सामाजिक परिवर्तनों को मूल रूप में 
समाविष्ट कर लिया गया है क्योंकि समाजवादी 
लोकतंत्र को सरकार की प्रणाली और जीवन 
की पद्धति के रूप में स्वीकार करके इस 
संविधान ने अवसर-समता का पोषण किया है। 
योजनाबद्ध सुधारों के फलस्वरूप व्यापक 
विकास कार्यक्रम चलाए गए हैं। इन सुधारों में 
भूमि-सुधार, औद्योगिक विकास, लोगों को 
अधिक सहभागी बनाना, समाज के दलित बरगों 
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के लोगों की सहायता के लिए विशेष प्रयास, 
परिवार नियोजन, शिक्षा प्राप्ति के अधिक- 
से-अधिक अवसर आदि आते हैं। जनता की 
गतिशीलता, साम॑ंती बंधनों का टटना, वैज्ञानिक 
प्रगति, कृषि में प्रगति, जीवन-यापन में सुधार 
और राष्ट्रीय विकास में समुदाय की भागीदारी 
के संदर्भ में इन परिवर्तनों का अपरिमित प्रभाव 
हआ है। एक राजनैतिक प्रणाली के रूप में 
पंचायती राज स्वशासन की दिशा में एक 
क्रांतिकारी परिवर्तन है। ऊर्जा की सुविधाओं के 
विस्तार और यंत्रीकरण से हमारी जीवन-पद्धति 
में उग्र परिवर्तन आए हैं। अन्य सामाजिक 
परिवर्तत भी अनेक रूपों में देखे जा सकते हैं 
जैसे ज्ञान के विभिनन क्षेत्रों में विशेषज्ञता युक्त 
व्यक्तियों के लिए नौकरियों की संख्या में वृद्धि, 
बड़ी संख्या में महिलाओं का विभिन्‍न व्यावसायों 


साराश 


उभरते भारतीय समाज में शिक्षक और शिक्षा 


में प्रवेश और विवाह, तलाक, संपत्ति- 
उत्तराधिकार और गोद लेने आदि के सम्बन्ध 
में काननी समानता। उपर्यक्त बातों के साथ-साथ 
संयक्‍त परिवारों का विधटन, बढ़ता हआ 
व्यक्तिवाद, मैतिक मल्यों में ह्वसम, गतिशीलता 
में वद्धि, मेंह बा रही बेरोजगारी और गंदी 
बस्तियों के फैलाव को भी देखा जा सकता है। 
आप लोगों के खान-पान, आवास और रहन- 
सहन के ढंग में भी परिवर्तन देख सकते हैं। 
साथ ही गांव के संभ्रात व्यक्तियों और युवा 
नेताओं की नई सामाजिक आवश्यकताओं और 
मांगों को भी समझ सकते हैं। इन बदलती 
सामाजिक आकांक्षाओं को दृष्टि में रखते हुए 
शिक्षा से यह आशा की जाती है कि वह 
वास्तविक समाज की सामाजिक माँगों की पूर्ति 
में अपनी पूरी भूमिका निभाएगी। 


. परिवर्तन प्रकृति का नियम है। हमारे समाज में तेजी से अथवा धीरे-धीरे सदा 


परिवर्तन होता रहता है। 


2. सामाजिक परिवर्तन का अर्थ है-सामाजिक प्रक्रियाओं में परिवर्तन, उसके प्रतिरूपों 


3. 


में संशोधन और उसके रूपों में अदल-बदल। 
परिवर्तन के रूप में स्वीकार किए जाने के लिए उसकी प्रक्रिया में ये तीन 


विशेषताएँ होनी आवश्यक हैं यथा- उसका पर्याप्त टिकाऊपन, उसकी व्यापकता 
और उसका उल्लेखनीय प्रभाव। 


. परिवर्तन समाज को गतिह्दीन तथा कठोर बनने से रोकता है और उसे लचीलेपन 


और अनुकलन के पथ पर ले जाता है। 


, परिवर्तन व्यक्ति की अज्ञात स्थानों की खोज और आस-पास के रहस्यों पर से परदा 


हटाने की इच्छा को भी शांत करता है। 


. सामाजिक परिवर्तन का क्षेत्र बहुत विस्तृत है और यह अनेक रूपों में अपने को 


अभिव्यक्त करता है। 


. परिवर्तन जटिल होते हैं और उनका पूर्वानुमान लगाया जा सक्षता है। परिवर्तन की 


भूमिका का भी पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। 


शिक्षा : सामाजिक परिवर्तन का साधन 


७, 


महापुरूषों के स्वैच्छिक कार्य, प्रौद्योगिक प्रगति, जनसंचार माध्यम, सांस्कृतिक 
विस्तार का प्रयास और अनुसंधान जैसे अनेक घटकों का सामाजिक परिवततन में 
योगदान रहता है। 


, स्वतंत्रता मिलने के बाद से भारतीय समाज के राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक रूपों 


पर परिवर्तन के अनेक प्रभाव देखने को मिलते हैं। 


विचितन प्रश्न 
सामाजिक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं? 
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. कीजिए। 


इकाई 4.2 शिक्षा पर सामाजिक 


परिवर्तनों का प्रभाव 


अब आप यह बात समझ चुके हैं कि शिक्षा 
और सामाजिक परिवर्तन द्विपक्षीय विनिमय है। 
दोनों एक दूसरे पर आश्रित होने से शिक्षा 
सामाजिक परिवर्तन की सृष्टि और सृष्टा-दोनों 
हो जाती है। इस प्रकार शिक्षा पर सामाजिक 
परिवर्तनों का तत्काल प्रभाव पड़ता है और 
साथ ही यह समाज के रूपांतरण में एक 
शक्तिशाली साधन का काम करती है। पहले 
संबंध को अर्थात्‌ शिक्षा को सामाजिक 
परिवर्तन किस प्रकार प्रभावित करते हैं समझने 
के लिए पीछे मुड़कर अतीत में समाज में हुए 
परिवर्तनों को समझना होगा। संभवतः आपको 


सामाजिक परिवर्तन की उल्लेखनीय विशेषताएँ कौन-कौन सी हैं? 

समाज और व्यक्ति की दृष्टि से सामाजिक परिवर्तन क्यों आवश्यक है? 

क्या शिक्षक को सामाजिक परिवर्तन की अनिवार्यता का अनुभव करना चाहिए? कारण बताइए। 

, सामाजिक परिवर्तन के मुख्य रूपों की व्याख्या कीजिए । 

. सामाजिक परिवर्तन की महत्वपूर्ण विशेषताएँ बताइए। 

, सामाजिक परिवर्तन लाने में व्यक्ति की भूमिका बताइए। 

. सामाजिक परिवर्तन के एक घटक के रूप में जनसंचार के माध्यमों की भूमिका पर प्रकाश डालिए। 

, स्वतंत्रता के बाद भारत में लोगों के जीवन पर सामाजिक परिवर्तन का जो प्रभाव पड़ा है उसका वर्णन 


याद हो कि हमारे देश में सामाजिक परिवर्तन 
की प्रक्रिया ब्रिटिश शासन काल में हुई और 
फिर स्वतंत्रता मिलने के बाद भी हुई। आपने 
यह भी देखा होगा कि इन परिवर्तनों का 
शैक्षिक योजना के लक्ष्यों, विभिन्‍न स्तरों पर 
शिक्षा के उद्देश्यों, शैक्षिक संस्थाओं के लिए 
भौतिक सुविधाओं, पाठ्यचर्या की प्रस्तुति, 
शिक्षण की कार्यप्रणाली और शिक्षकों के चयन 
तथा प्रशिक्षण आदि पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा 
है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि सामाजिक 
परिवर्तन परिमाणात्मक और गुणात्मक-दोनों 
प्रकार से शिक्षा को प्रभावित करते हैं। 

शिक्षा के प्रसार के परिमाणात्मक पक्ष पर 
विचार करने पर हम पाते हैं कि शिक्षा के 
संबंध में तज्रिटिश प्रणाली के लक्ष्य इस प्रकार 
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थे: (क) प्रशासन में सहायता कर सकने वाले 
भारतीयों को शिक्षित करना, (ख) उनके मन 
में पश्चिमी मल्यों को बैठाना, और (ग) 
शिक्षित व्यक्तियों को इस तरह की सहायता 
प्रदान करना जिससे वे आवश्यक दक्षताएँ प्राप्त 
कर सरकार की नई प्रणाली के अनुसार अपने 
को ढाल सकें तथा उसमें योगदान दे सकें। 
जैसा कि मैकाले का विचार था, वास्तव में इस 
शिक्षा प्रणाली द्वारा भारत में एक ऐसे वर्ग के 
निर्माण का प्रयास किया गया “जो जन्म से तो 
भारतीय हों पर रुचि, व्यवहार और दृष्टिकोण 
में अंग्रेज हों! ताकि इस वर्ग पर विदेशी 
शासन का समर्थक होने का भरोसा किया जा 
सके। इस प्रकार ज्िटिश शासकों की शिक्षा- 
नीति केवल कछ लोगों को ही शिक्षा प्रदान 
करने की थी और अपने उद्देश्य के अनुकूल 
उन्होंने अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम रखा। 
उनका उद्देश्र' ह- व्यक्ति को शिक्षित करना 
नहीं था, इसलिए जनता को थोड़ा बहुत 
शिक्षित करने का काम उन्होंने कछ शिक्षित 
संभ्रांत व्यक्तियों के हाथों में सौंप दिया। यह 
नीति अधोमुखी निस्‍्यंदन सिद्धांत  (डाऊनवर्ड 
फिलटरेशन थियोरी) के नाम से जानी जाती 
थी। इस नीति के क्रारण शिक्षा की सुविधाओं 
के प्रावधान में भारी विषमता आ गई। 
सफेदपोश नौकरियाँ देने के लिए उदार शिक्षा 
पर अधिक बल दिया गया। इससे ऐसी 
असमानताओं तथा अन्य सामाजिक असमर्थताओं 
ने जन्म लिया जो पहले नहीं थीं। 

947 में स्वतंत्रता मिलने के बाद भारत 
लोकतांत्रिक गणशज्य बना। परिमाणात्मक 
प्रसार और गणात्मक सुधार-दोनों ही दृष्टियों 
से शिक्षा पर इसका अत्यधिक प्रभाव पड़ा। 
जनता की प्रत्याशाओं, उसकी माँगों और 
उसके अधिकारों में क्रांति आ गई। शिक्षा को 


उभरते भारतीय समाज में शिक्षक और शिक्षा 


अब व्यक्ति का जन्म-सिद्ध अधिकार समझा 
जाता है। अतः प्रारंभिक शिक्षा को सर्वव्यापी 
बनाने पर विशेष बल दिया गया है। एक 
स्वतंत्र देश में शिक्षा को कछ लोगों तक 
सीमित नहीं रखा जा सकता। इस बड़े 
सामाजिक परिवर्तन से लोग यह अनुभव भी 
करने लगे हैं कि शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति 
के लिए अधिक धन की आवश्यकता है। अब 
शिक्षा का माध्यम क्षेत्रीय भाषाएँ हो गई हैं। 
पाठ्यचर्या में किए गए परिवर्तन इस बात के 
सूचक हैं कि बदलते हुए सामाजिक परिवेश के 
साथ-साथ चलने में शिक्षा की सहायता की 
आवश्यकता है। व्यावसायिक झुकाव का अर्थ 
शिक्षा के द्वारा राष्ट्रीय विकास के वैज्ञानिक 
और तकनीकी पक्षों की आवश्यकता पर बल 
देना है। 

एक बड़े परिवर्तन के सर्वव्यापी प्रभाव को 
दशाने के लिए ही स्वतंत्रता के पहले और 
स्वतंत्रता के बाद शिक्षा पर सामाजिक 
परिवर्तनों के प्रभाव की यहाँ चर्चा की गई है। 
जैसा आप जान चुके हैं सामाजिक परिवर्तन 
किसी समाज की एक सतत परिघटना होती है। 
अतः सतत सामाजिक परिवर्तनों की विभिन्‍न 
प्रक्रियाएँ किस प्रकार हमारे लोगों और उनकी 
शिक्षा को प्रभावित करती हैं उसे आपको 
समझना चाहिए। आप इस बात से परिचित 
होंगे कि किस प्रकार औद्योगिकीकरण से 
सामाजिक परिवर्तन होता है और किस प्रकार 
शहरीकरण के फलस्वरूप लोग गाँवों से शहरों 
की ओर भागते हैं। शिक्षा को धर्मनिरपेक्षता 
और राष्ट्रीय एकता के लिए आवश्यक सामाजिक 
आकाक्षाँओं में योगदान का दायित्व स्वीकार 
करना चाहिए। राजनीतिकरण की प्रक्रिया में 
विभिन्‍न राजनैतिक विचारधाराओं के बारे में 
जानकारियों का प्रसार करने की और साथ ही 


शिक्षा : सामाजिक परिवर्तन का साधन 


नागरिकों में अपने अधिकारों और कर्तव्यों के 
प्रति अधिक जागरूकता पैदा करने की 
आवश्यकता है। जीवन-शैली में आधुनिक 
प्रौद्योगिकी की अपनाने के कारण खाने-पीने, 
पहनने-ओढ़ने, रहन-सहन और मनोरंजन के 
तरीकों में परिवर्तन आ गया है। इसी प्रकार 
जाति-पाँति के भेदभावों की उपेक्षा, धार्मिक 
कट्टरता में अनास्था और विभिन्‍न समुदायों में 
परस्पर सदभावना के फलस्वरूप भारतीयकरण 
का विकास हो रहा है जो नए सांस्कृतिक 
मानदंडों को पहचानने की प्रक्रिया है। संक्षेप में 
कहा जा सकता है कि हम आधुनिकीकरण' 
की प्रक्रिया में चल रहे हैं। जैसा बिल्बर्ट ई. मूर 
ने कहा है, आधृुनिकीकरण का अर्थ है- 
पारंपरिक अथवा प्रागाधुनिक समाज का उस 
प्रकार की प्रौद्योगिकी में पूर्ण रूपांतरण, जो 
उन्‍नत और आर्थिक दृष्टि से संपन्न और 
पश्चिमी विश्व के राजनैतिक रूप से स्थायी 
राष्ट्रों की विशेषता है।” स्वभावतः अपेक्षित 
मूल्यों को मन में बैठाने, आवश्यक दृष्टिकोणों 
को विकसित करने और व्यक्तियों को विशेष 
परिवर्तनों के अनुरूप स्वयं को ढाल सकने की 
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आवश्यक दक्षता से सज्जित करने की इस 
जटिल प्रक्रिया में शिक्षा को अपनी भूमिका 
निभानी है और अपना योगदान भी करना है। 
इसके लिए केबल शिक्षा के लक्ष्यों और 
उद्देश्यों, पाठृयचर्या और शिक्षण विधियों में ही 
परिवर्तन लाने की आवश्यकता नहीं है बल्कि 
शिक्षक-प्रशिक्षण, पाठ्य-पुस्तकों और 
पाठ्यचर्या-सामग्री के लेखन, पाठ्यक्रम सहगामी 
क्रियाकलापों के आयोजन और विद्यालयों में 
भौतिक सुविधाओं के प्रावधान के बारे में भी 
नए सिरे से विचार करने की आवश्यकता है। 

औपनिवेशिक तथा स्वातंत्र्योत्तर काल में 
शिक्षा पर सामाजिक परिवर्तन के प्रभाव की 
जानकारी मिल जाने पर अब आप इस बात को 
समझ सकते हैं कि समाज के उद्देश्यों की प्राप्ति में 
शिक्षा एक मूलभूत माध्यम है। इस संबंध में 
शिक्षा का उपयोग एक माध्यम के रूप में समाज 
की प्रगति के लिए भी किया जा सकता है। लेकिन 
आपको यह समझ लेना चाहिए कि शिक्षा 
सामाजिक परिवर्तन पर प्रभाव डाले, इसकी 
अपेक्षा सामाजिक परिवर्तनों का शिक्षा पर प्रभाव 
डालना अधिक सरल है। 


सारांश 

।. समाज के उद्देश्यों की प्राप्ति में शिक्षा एक मूलभूत माध्यम है। 

2. शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन द्विपक्षीय विनिमय है। 

3. सामाजिक परिवर्तनों के शिक्षा पर परिमाणात्मक तथा गुणात्मक-दो नों प्रभाव पड़ते हैं। 

4. सामाजिक परिवर्तन शिक्षा के सभी रूपों को प्रभावित करते हैं, यथा-लक्ष्य और उद्देश्य, 
पाठ्यचर्या, शिक्षक प्रशिक्षण और शैक्षिक नीति। 
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विचितन प्रश्न 


उभरते भारतीय समाज मे शिक्षक और शिक्षा 


. "सामाजिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण माध्यम है! इस पर चर्चा कीजिए। 
2. औपनिवेशिक शासन से मुक्त हुए भारत के विशेष संदभ में सामाजिक परिवर्तन शिक्षा को किस प्रकार 


प्रभावित करते हैं इस प्रक्रिया को समझाइए। 


3, सामाजिक परिवर्तन किस प्रकार शिक्षा के परिमाणात्मक रूप को प्रभावित करते हैं? इसके दो उदाहरण 


दीजिए। 


4. शिक्षा के गण पर सामाजिक परिवर्तनों के प्रभाव का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। 





शिक्षा का प्रभाव 
पिछले पृष्ठों में शिक्षा के विभिन्‍न रूपों जैसे- 


लक्ष्य और उद्देश्य, पाठ्यचर्या, कार्यप्रणाली और 
शिक्षक-प्रशिक्षण पर सामाजिक परिवर्तनों के 
प्रभाव का उल्लेख किया गया है। इससे आपको 
यह जानने में सहायता मिली कि ध्येय, 
विषय-वस्तु और संचालन कार्यविधि की दृष्टि से 
शिक्षा किस प्रकार सामाजिक परिवर्तनों से 
प्रभावित हुईं है। 

अब आपको शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन 
के परस्पर संबंध के दूसरे रूप पर अर्थात्‌ समाज में 
परिवर्तन लाने के लिए शिक्षा का प्रयोग किस 
प्रकार किया जाता है अपनी जानकारी बढ़ानी है। 
सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन लाने में शैक्षिक 
कार्य किस प्रकार सहायक होते हैं, आप यह 
जानकारी प्राप्त करें, उससे पहले कोठारी आयोग 
की रिपोर्ट में उल्लिख़ित निम्नलिखित प्रासंगिक 
शब्दों की ओर हम आपका ध्यान आकर्षित करना 
चाहतें हैं: शिक्षा सेयह आशा की जाती है कि वह 
लोगों के दृष्टिकोणों और मूल्यों में परिवर्तन लाए 
और उनमें आगे बढ़ने की भावना पैदा करे'। इस 
प्रकार आप स्वीकार्य सामाजिक परिवर्तन लाने में 
मूल्यवान सहायता प्रदान करने के अतिरिक्त 
शिक्षा की सर्जनात्मक शक्ति के रूप में भूमिका 


को भी समझ लेंगे। 

सामाजिक परिवर्तनों पर शिक्षा के प्रभाव को 
समझने से पहले आपको यह समझ लेना चाहिए 
कि शिक्षा सामाजिक परिवर्तन की मात्र एक सेवक 
नहीं है। इसकी सर्जनात्मक शक्ति अपेक्षित ढंग से 
समाज को नया रूप प्रदान करने में भी सहायक 
होती है। यह शक्ति केवल निर्धारित दिशाओं का 
अनुसरण ही नहीं करती उनका मार्ग भी प्रशस्त 
करती है। शिक्षा के इस सर्जनात्मक कार्य का 


सर्वोत्तम उदाहरण हमारी प्राचीन ब्राह्मण 


शिक्षा-पद्धति में मिलता है। स्पार्टा और नाजियों 
के अनुभवों से भी पता चलता है कि एक मा ध्यम के 
रूप में समाज में परिवर्तनों के लिए शिक्षा का 
उपयोग किस प्रकार किया जा सकता है। 

सामाजिक परिवर्तनों पर शिक्षा के प्रभाव को 
अनेक प्रकार से देखा जा सकता है, जैसे-समाज के 
विभिन्‍न वर्गों द्वारा परिवर्तन को अपनाने में 
सहायता प्रदान करने में, परिवर्तन के प्रति लोगों के 
विरोध को दूर कराने में और समाज में नए 
परिवर्तनों को लाने के लिए नेतृत्व के गुण पैदा 
करने में। 


सबसे पहले अज्ञान, अंधविश्वास, क्षेत्रवाद 
और जातिवाद, यथास्थिति से संतोष और नए 
विकासों से असुरक्षा की भावना जैसी लोगों की 
प्रवृत्तियों और अंकशकारी मूल्यों में परिवर्तन 


शिक्षा ' सामाजिक परिवर्तन का साधन 


लाकर शिक्षा सामाजिक परिवर्तन में योगदान कर 
सकती है। प्रगति के मार्ग की कमियों तथा 
रुकावटों को मालूम करने में शिक्षा समाज की 
सबसे अधिक सहायता करती है। उपयक्त शिक्षा 
सामाजिक गतिशीलता द्वारा निचले स्तर के लोगों 
को सामाजिक पदक्रम में ऊँची सीढ़ी पर चढ़ाकर 
समाज में समानता लाने में भी सहायता करती है। 
अतः शिक्षा सामाजिक रूपांतरण में बाधक घटकों 
को दूर करने और परिवर्तन के प्रति लोगों के 
प्रतिरोध की समाप्त करने में सहायक हो सकती 
है। सामाजिक परिवर्तन अपनाने में भी वह समाज 
की सहायता करती है। जब कभी कोई सामाजिक 
परिवर्तन होता है तो कछ लोग तो उसे तुरंत 
स्वीकार कर लेते हैं, कछ लोग कुछ समय बाद 
और अनेक लोग उसका विरोध भी करते हैं। 
उद्देश्यों और प्रक्रियाओं की बारीकी से जाँच कर 
परिवर्तन का विश्लेषण करने में शिक्षा सहायक हो 
सकती है। शिक्षित जन नई योजनाओं और 
कार्यकलापों के गण-दोषों को जान सकते हैं। 
समाज के लिए परिवर्तनों का प्रभाव उपयोगी 
रहेगा अथवा हानिकारक यह जानने के लिए म॒ल्यों 
के निर्णय से काम ले सकते हैं और तदनुसार 
परिवर्तनों को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर 
सकते हैं। क्‍ 
शिक्षा का सबसे बड़ा योगदान व्यक्ति को 
सामाजिक परिवर्तन के लिए तैयार करने में है। 
सामाजिक परिवर्तन लाने वाले घटकों का अध्ययन 
करते समय आपने देखा होगा कि व्यक्ति के विचार 
सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए एक सशक्त 
साधत का काम कर सकते हैं। जैसा कि आप 
पिछली इकाई में पढ़ चुके हैं व्यक्ति के विकास में 
शिक्षा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। 
एकीकृत बाल-विकास कार्यक्रम के रूप में 
प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्य के अंतर्गत व्यक्तित्व के 
मानसिक, भौतिक, सामाजिक, भावनात्मक, 
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नैतिक और सौंदर्य बोधी पक्षों का संपूर्ण विकास 
आता है। इस प्रकार शिक्षा स्वस्थ मस्तिष्क तैयार 
करने का सबसे महत्वपूर्ण कार्य करती है। यह 
मस्तिष्क न केवल नए विचारों की सृष्टि कर सकता 
है बल्कि उनका सुजन और अन्वेषण भी कर 
सकता है। इसके अतिरिक्त शिक्षा सर्जनात्मक 
चिंतन के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार करने में 
सहायता कर सकती है। इस प्रकार की क्षमता 
वाला व्यक्ति अतीत की सही-सही व्याख्या कर 
सकता है, वर्तमान को समझ सकता है और अज्ञात 
भ्रविष्य का पूर्वानुमान लगा सकता है। शिक्षा के 
इस कार्य की निष्पत्ति लोकतांत्रिक व्यवस्था में 
सबसे अच्छे ढंग से की जा सकती है। लोकतांत्रिक 
समाज में सर्जक व्यक्तियों के विकास के लिए 
शिक्षा का सर्वोत्तम अवसर प्राप्त होता है क्योंकि 
इसमें विचारों को व्यक्त करने और आलोचना करने 
की पूरी स्वतंत्रता होती है, सामाजिक निर्णय लेने में 
मतैक्य की आवश्यकता पर बल दिया जाता है 
और लोकतंत्र के बेहतर कार्यसंचालन के लिए 
सीचने की वकालत की जाती है। इस प्रकार शिक्षा 
एक ऐसा व्यक्ति तैयार कर सकती है जो हमारे 
समाज को गतिशील बना सके। समाज में 
परिवर्तन लाने के लिए शिक्षा सबसे अधिक समर्थ 
है। फिर भी आपको याद रखना चाहिए कि इस 
दिशा में उपलब्धियाँ तभी बेहतर और तेजी से 
होती हैं जब शैक्षिक वातावरण में कछ 
परिस्थितियों का सुनिश्चिय हो। श्रेष्ठ योजनाकार, 
प्रशासक और योग्य शिक्षक निश्चय ही बेहतर 
चिंतक होंगे। अतः बे अपने विद्यार्थियों का इस 
प्रकार से मार्गदर्शन करने में अधिक समर्थ होंगे कि 
बड़े होने पर वे सामाजिक परिवर्तनों में योगदान 
कर सकें। शिक्षकों को अपने कार्य में प्रयोग करने 
की आवश्यक स्वतंत्रता दे देने से विविध दिशाओं 
में चिंतन के लिए और भी उचित वातावरण बनेगा 
जो परिवर्तन का आवश्यक आधार है। शिक्षा 
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संस्थाओं के लिए उच्चतर स्तर, शिक्षण की सहायक होती है। समाज़ में परिवर्तन लाने में 
सर्जनात्मक विधियाँ और मूल्यांकन की बेहतर. सर्जनात्मक शक्ति के रूप में शिक्षा के उभरने में 
प्रणाली भी उचित वातावरण तैयार करने में सहायता देने के लिए ये कदम आवश्यक हैं। 


... 33. 3-33 नननननन-नना-लिकननननननननणाणनियििनानिनियाणिननननननननीनननभण।य:।ख3:;:;स0्पपन3 एप चिप +ख:खदजी।ऊ्श्"शल्‍ुह्लन “आन खिल 





सारांश 


!. शिक्षा सामाजिक परिवर्तन की मात्र सेवक ही नहीं है। इसकी सर्जनात्मक शक्ति समाज 
को अपेक्षित ढंग से नया रूप देने में समर्थ है। 

2. बाधक मूल्यों और नवीन के प्रति लोगों के दृष्टिकोणों में परिवर्तन लाकर शिक्षा 
सामाजिक परिवर्तन में योगदान करती है। 

3. शिक्षा स्वस्थ एवं सर्जनात्मक मस्तिष्क वाले व्यक्ति को तैयार कर सामाजिक परिवर्तन 
के लिए उपयुक्त नेतृत्व प्रदान करती है। 

4. परिवर्तन लाने में शिक्षा सहायक हो सके इसके लिए कछ बातों का होना आवश्यक है, 
यथा-श्रेष्ठ योजनाकार, प्रशासक और योग्य शिक्षक, विद्यालयों में शिक्षकों को प्रयोग 
के लिए स्वतंत्रता और शिक्षण की सर्जनात्मक विधियाँ। 


विचिंतन प्रश्न 


]. सामाजिक परिवर्तन के माध्यम के रूप में शिक्षा का उपयोग किस प्रकार किया जा सकता है इसका एक 
उदाहरण दीजिए। 

2. सामाजिक परिवर्तन के प्रति प्रतिरोध को दूर करने में शिक्षा किस प्रकार सहायक हो सकती है? 

3, सामाजिक परिवर्तन हेत॒ नेतृत्व प्रदान करने के लिए शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया को 
समझाइए। 

4. शिक्षा सामाजिक परिवर्तन में तेजी से और बेहतर परिणाम प्राप्त कराने में समर्थ हो इसके लिए कौन-सी 
पवपिक्षित बाते आवश्यक है? 


इकाई 4.4 सामाजिक परिवर्तन लाने में 5४४४ का 3028 क्‍ल ढंग से हो सके इसके 
है सीमाएँ ए आवश्यक है कि शिक्षा-व्यवस्था एकदम 
शिक्षा का कार्य-क्षेत्र और सीसाएँ आदर्श रूप में हो, उसके कार्यकर्ता सक्षम हों, 
पिछले खंड में आप समाज में परिवर्तन लाने से उनमे समाज के अन्य संगठनों तथा संस्थाओं के 
संबद्ध शिक्षा की संभावित भूमिका के बारे में प्र साथ मिल-जुलकर तथा सहयोग से काम करने की 
चुके हैं। निस्संदेह यह बात सही है कि सामाजिक योग्यता हो और समाज इस दिशा में शिक्षा की 
परिवर्तन लाने के शक्तिशाली माध्यम के रूप मे भूमिका की स्वीकार करे। 
शिक्षा सबसे अधिक समर्थ है। किन्तु इस कठिन हमारी शिक्षा-ब्यवस्था की विद्यमान सीमाओं 


शिक्षा '* सामाजिक परिवर्तन का साधन 


को देखते हुए अनेक आलोचकों का यह विचार है 
कि शिक्षा-संस्थाएँ सामाजिक परिवर्तन ला सकने 
में बहुत कमजोर सिद्ध हुई हैं। अतः स्थिति का 
विश्लेषण करना आवश्यक है। इसमें संदेह नहीं 
कि आज हमारी शिक्षा व्यवस्था मे सबसे बड़ी 
बाधा आवश्यक वित्तीय संसाधनों की है। संसाधन 
सीमित होने के कारण प्रारंभिक विद्यालयों में 
बच्चों और शिक्षकों-दोनों के लिए सुविधाओं का 
अभाव है। प्रारंभिक विद्यालय के शिक्षकों की 
स्थिति न केवल अन्य स्तरों के शिक्षकों की तुलना 
भें वेतनमान के विचार से बल्कि शैक्षिक और 
व्यावसायिक योग्यता की दृष्टि से भी सबसे नीचे 
है। आवश्यक धन की कमी के कारण प्रारंभिक 
विद्यालय भवनों की दयनीय स्थिति पढ़ाई को 
अरुचिकर बना देती है जिससे इस स्तर पर 
बरबादी और अवरोध-दोनों में वृद्धि होती है। 
फलस्वरूप प्रारंभिक विद्यालय विशेषकर 
सामाजिक परिवर्तन लाने में सबसे कम प्रभावी 
रहते हैं। शिक्षा संस्थाओं के पदक्रम में नीची 
स्थिति होने के कारण प्रारंभिक विद्यालयों के लिए 
स्वभावत: अन्य सामाजिक एजेन्सियों से सहयोग 
पाने में कठिनाई होती है। 

यह कहना भी किसी प्रकार स्थिति को कम 
करके आँकना नहीं है कि प्रारंभिक विद्यालय के 
शिक्षक को शैक्षिक एवं व्यावसायिक रूप से अपने 
को सज्जित कर पाने के लिए प्रे साधन नहीं मिल 
पाते जिससे वह सामाजिक परिवर्तन में योगदान के 
लिए प्रबुद्ध शिक्षक की भूमिका निभा सके। 
प्रारंभिक विद्यालय के शिक्षकों के वेतनमान इतने 
कम हैं कि विद्यालयों के साधारण छात्र भी शिक्षक 
बनना पसंद नहीं करते। प्रारंभिक शिक्षक- 
प्रशिक्षण संस्थाओं की दुर्दशा और असुविधाओं ने 
स्थिति को और भी अधिक बिगाड़ दिया है, 
विशेषकर इसलिए भी कि इस स्तर के शिक्षक- 
प्रशिक्षकों को शिक्षा के प्रारंभिक स्तर की विशेष 
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जानकारी नहीं होती। सबसे दयनीय स्थिति 
प्रारंभिक विद्यालय के शिक्षकों के लिए 
सेवाकालीन शिक्षा सुविधाओं का नितांत अभाव 
होने की है। इस स्थिति मे उन्हें परिवर्तन का 
प्रतिरोध करने और विद्यमान ढर्रे को बनाए रखने 
का दोषी नहीं ठहराया जा सकता। अलग-थलग 
पड़ा और कंठित शिक्षक न तो सम॒दाय के नेता की 
भूमिका निभा सकता है और न ही परिवर्तन का 
अग्रदुत बन सकता है। 

सामाजिक परिवर्तन लाने में हमारी शिक्षा 
व्यवस्था की एक अन्य सीमा संभवत: प्रारंभिक 
विद्यालयों के संगठन और प्रशासन के क्षेत्र में है| 
प्रशासन व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिससे 
कार्यकर्ताओं को दिशा और प्रेरणा प्राप्त हो। इसके 
स्थान पर प्राय. यह आरोप लगाया जाता है कि 
प्रशासक व्यक्तिगत पक्षपात तथा पूर्वाग्रह के 
वशीभूत होकर अलोकतात्रिक ढंग से काम करते 
हैं। प्रारंभिक विद्यालय के प्रशासकों को प्रारंभिक 
शिक्षा के क्षेत्र मे प्राय: विशेष ज्ञान न होने से यह 
स्थिति और बिगड़ गई है। 

प्रारंभिक विद्यालयों में काम करने की 


_बास्तविक दशाएँ भी इतनी उत्साहप्रद नहीं 


मालूम होतीं कि परिवर्तन लाने में अपनी सामर्थ्य 
का परिचय दे सकें। कछ शिक्षकों का आरोप है कि 
पाठ्यचर्या यथार्थवादी नहीं होती क्योंकि 
पाठ्यचर्या बनाने में प्रारंभिक विद्यालयों के 
शिक्षकों का सहयोग नहीं लिया जाता। यदि कभी 
उन्हें नीति-निर्णय की बैठकों में बुलाया भी जाता 
है तो चर्चा-दलों के निरंकश वातावरण में उनकी 
बातों पर कोई ध्यान ही नहीं देता। शिक्षा के 
प्रारंभिक चरण की पाठ्यपुस्तकें प्रायः उच्चतर 
शिक्षा-स्तर के शिक्षक लिखते हैं। इससे प्रारंभिक 
विद्यालयों के शिक्षकों की यह शिकायत रहती है 
कि पाठ्यचर्या न तो छात्रों की और न समुदाय की 
आवश्यकताओं की ही ठीक से पूर्ति कर पाती है। 
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बाहरी लोगों से मूल्यांकन कराने की पद्धति बच्चो 
में सर्जनात्मक कार्य के प्रति उत्साह जगाने में 
सबसे बड़ी शत्र कही जाती है। शिक्षक यह भी 
आरोप लगाते हैं कि विषयों की संख्या और उन्हें 
पढ़ाने के निर्धारित ढंग इतने बढ़ गए हैं कि छात्रों 
को उनके समाज की जानकारी दे पाने का शिक्षकों 
को समय ही नहीं मिल पाता। 


उभरते भारतीय समाज में शिक्षक और शिक्षा 


सीमाओं के बावजूद हमें निराश और हताश नहीं 
होना चाहिए। जहाँ अंकशों का ठीक-ठीक 
विश्लेषण सदा सहायक रहता है वहाँ यथार्थवादी 
कार्य- नीतियाँ अपनाकर कठिनाईयों को दर किया 
जा सकता है। उत्साही शिक्षक उनके प्रभाव को 
कम कर सकते हैं और सामाजिक परिवर्तन लाने का 
कार्य वे अपनी सीमाओं के अंदर अपने हाथ में ले 


सामाजिक परिवर्तन लाने में शिक्षा के क्षेत्र पर सकते हैं। 


अंकश लगाने वाली जटिल समस्याओं और 


सारांश 


[. 


है) 


विचितन प्रश्न 
]. 


2 


3५ 


4. 


सामाजिक परिवर्तन के एक प्रभावी साधन के रूप में काम करने में शिक्षा की कुछ सीमाएँ 
होती हैं। 

वित्त की अल्प व्यवस्था से सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा की भूमिका पर अंकश 
लगता है। 


, शिक्षकों की नीची व्यावसायिक स्थिति होने से सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा के योगदान 


का क्षेत्र सीमित हो जाता है। 


. सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए शिक्षा व्यवस्था में कछ परिवर्तन निश्चय ही शिक्षा 


सस्थाओं में अन॒कल वातावरण पैदा करने में सहायता कर सकते हैं। 


| 


सामाजिक परिवर्तन के एक प्रभावी साधन के रूप में काम करने में शिक्षा की कौन-कौन सी सीमाएँ हैं? 
परिवर्तन के एजेण्ट के रूप में शिक्षा की भूमिका को सीमित वित्तीय साधन किस प्रकार प्रभावित करते है? 
क्या शिक्षक की सामाजिक स्थिति सामाजिक परिवर्तन लाने वाले एजेण्ट के रूप में काम करने मे शिक्षा 
की क्षमता को प्रभावित करती है? उपयक्त उदाहरण देकर इसकी व्याख्या कीजिए 

शिक्षा व्यवस्था में कछ ऐसे महत्वपर्ण परिवर्तनों का उल्लेख कीजिए जो सामाजिक परिवर्तन लाने में 
शिक्षा की क्षमता बढ़ा सकें। 


निष्कर्ष 


बच्चे जिस समाज में पैदा होते हैं उसकी संस्कृति में 
भी जन्म लेते हैं। सस्कृति मानव निर्मित एक 
पर्यावरण है और उसमें सामाजिक जीवन के 
कार्यकलापों की सभी विशेषताएँ शामिल होती 
हैं। 'इस संस्कृति के अंतर्गत एक ओर मनष्य की 
सम्पूर्ण भौतिक सभ्यताएँ हैं यथा-औजार, 
हथियार, कपड़ा, आवास, यंत्र और उद्योग 
व्यवस्था, दूसरी ओर सभी अभौतिक सभ्यताएँ हैं, 
जैसे भाषा, साहित्य, कला, धर्म, नैतिकता, कानून 
और सरकार। यह संस्कृति एक समाज-विशेष के 
सदस्यों की साझी थाती होती है जिसे वे एक पीढ़ी से 
दूसरी पीढ़ी को सौंपते चले जाते हैं। इस 
सांस्कृतिक व्यवस्था में विकसित होने वाले बच्चे 
अपने गुरुजनों से अन्य लोगों के साथ मिलजुल कर 
रहने के लिए आवश्यक व्यवहार सीखते हैं। इस 
प्रक्रिया में वा पीढ़ी एकदम वही जीवन नहीं जीती 
जिस तरह का जीवन उनके पूर्वजों ने जिया था 
बल्कि जिस संस्कृति में उन्होंने जन्म लिया है 
उसकी माँगों के अनुसार जीना सीखती है। ये माँगें 
अनेक प्रकार से उनके पूर्वजों के समय की माँगों से 
भिन्‍न होती है। संस्कृति में परिवर्तन एक सीमा तक 
समाज के इतिहास, भूगोल, जलवाय की दशा 
तथा अन्य संसाधनों पर निर्भर करते हैं पर इससे 
भी अधिक सीमा तक समाज के सदस्यों द्वारा 
अर्जित किए गए ज्ञान पर निर्भर करते हैं। दक्षता 
और मनोवृत्तियों के विकास में ज्ञान सहायक होता 
है। ज्ञान का प्रसार और दक्षता तथा मनोवत्तियों 
का विकास जिसे 'शिक्षा” के नाम से जाना जा 
सकता है, प्री प्रौद्योगिक प्रगति का श्लोत बन जाता 
है। यह बात समझने की है कि समाज की समद्धि 
और प्रगति के साथ-साथ समाज के सदस्यों की 
वृद्धि और विकास के लिए शैक्षिक सुधारों को 


सांस्कृतिक परिवर्तनों के साथ कदम मिलाकर 
चलना होगा। 

अतः शैक्षिक उद्देश्यों का विकास सामाजिक 
दर्शन से (समाज के पोषित आदर्शों से), 
समकालीन समाज की कठोर वास्तविकताओं की 
समझ से (उसके सामाजिक प्रकरणों तथा 
समस्याओं से)और इस अंतर्दष्टि से होना है कि 
बच्चों को क्या सीखना चाहिए और वे क्या सीख 
सकते हैं ताकि जिस समाज मे उन्हें बडे होकर 
'हना है उसके आर्थिक तथा सामाजिक पर्यावरण 
को सुधारने की क्षमता का विकास करके वे 
उपयोगी नागरिक बन सकें। स्पष्ट रूप से प्रस्तुत 
शैक्षिक उद्देश्य अपेक्षित विकास के लिए [परे 
समाज और उसके व्यक्तिगत सदस्य-दठोनों की) 
दिशा प्रदान करते हैं; विद्यालयों के कार्यक्रमों के 
चुनाव के लिए (पाठ्यचर्या-और सह-पाठ्यचर्या 
संबंधी) मानदंड प्रदान करते हैं; और एक ऐसी 
रूपरेखा तैयार करने में सहायक होते हैं जिसके 
अन्तर्गत विद्यार्थियों की प्रगति और विद्यालय के 
कार्यक्रमों की उपयोगिता का मल्यांकन किया जा 
सके। 

हमारे समाज का कृषि प्रधान समाज से उद्योग 
प्रधान समाज में रूपांतरण हो रहा है। विज्ञान और 
प्रौद्योगिकी की प्रगति के फलस्वरूप हुए ज्ञान के 
विस्फोट ने परिवर्तन की इस प्रक्रिया पर बहुत 
प्रभाव डाला है। इन सभी बातों ने आर्थिक दशा 
और व्यक्ति की सामाजिक वर्ग- स्थिति में सुधार 
लाने में शिक्षा के दाय्रित्व को और भी अधिक बढ़ा 
दिया है। दसरे शब्दों में शिक्षा को अब मानव 
संसाधन के विकास” के लिए विनियोग या 
सामाजिक पूंजी निवेश समझा जाता है। 

बदलते समाज की माँग है कि शिक्षा में सुधार 
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हो और शिक्षा ही एकमात्र ऐसा साधन है जो 
व्यक्ति की और इस प्रकार समाज की गुणवत्ता में 
सुधार ला सकती है। इन तथ्यों के आधार पर कहा 
जा सकता है कि शिक्षक समाज व्यवस्था के साथ 
शिक्षा के सम्बन्ध की जाँच-पड़ताल करें और उसे 
समझें। इससे वे जीवन के अन्य पहलुओं तथा 
समस्याओं के संबंध में शिक्षा की भूमिका को 
समझ सकेंगे। दसरे, शिक्षकों के लिए शैक्षिक 
क्रियाओं और सामाजिक ध्येयों के बीच उठ खड़ी 
होने वाली संभावित असंगतियों को समझना 
आवश्यक है ताकि हम उन्हें दूर कर सकें। तीसरे, 
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वैकल्पिक शैक्षिक क्रियाओं तथा कार्यक्रमों का 
मूल्य जाँचने के लिए जिज्ञास्‌ मस्तिष्क और 
दृष्टिकोण का विकास करना है। इन शैक्षिक 
क्रियाओं तथा कार्यक्रमों में इतनी सामर्थ्य होनी 
चाहिए कि इनके आधार पर शिक्षा की नई 
दिशाओं के द्वार खुल सकें। शिक्षा के संचालन में 
शिक्षकों को कभी भी परंपरागत विचारों से संतृष्ट 
न रह कर सामाजिक प्रगति के संबंध में शैक्षिक 
विचारों तथा कार्यक्रमों के गण-दोषों का पत्ता 
लगाते रहना चाहिए। 


तृतीय खण्ड 


प्रारंभिक विद्यालयी व्यवस्था में शिक्षक 


यह बात थो सही है कि शिक्षक जिय समाज के बच्चों को पढ़ा रहे हैं उन्हें उस समाज की 
अधिक-से-अधिक जानकारी होनी चाहिए और साथ ही उन्हें इस बात का भी ज्ञान होना 
चाहिए कि बहत्तर समाज के अंग के रूप में इस समुदाय में विद्यालयी व्यवस्था (प्रारंभिक 
विद्यालयी व्यवस्था) को किस तरह कार्यान्वित करना है। प्रत्येक विद्यालयी व्यवस्था को 
विभिन्‍न प्रकार की पारिवारिक पष्ठभमि तथा वातावरण से, अलग-अलग सामाजिक वर्गों से 
विविध जातियों और वर्णों से और भिन्‍न-भिन्‍त उप-सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों से संबंधित 
बच्चों की पढ़ाई तथा उनके विकास के अन्य पक्षों की देखभाल करनी होती है। इन बच्चों की 
आवश्यकताएँ, आकाँक्षाएँ क्षमताएँ और उपलब्धियाँ अलग-अलग प्रकार की होती हैं। अतः 
शिक्षा व्यवस्था को साधारणत: और विद्यालयी व्यवस्था को विशेषकर अनेक सामाजिक 
विवादों तथा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। शिक्षकों की योग्यता और क्षमता बहत 
कछ इस बात पर निर्भर है कि उन्हें किस प्रकार की शिक्षा प्राप्त हई है. शिक्षा पर सामाजिक 
शक्तियों के प्रभाव की वे कितनी यञज्ञ-ब्ल रखते हैं और समाज में परिवर्तन लाने तथा उसे 
[धारने में एक एजेंसी के रूप में विद्यालय व्यवस्था के कार्यान्वयन का उन्हें कितना ज्ञान है। 
तृतीय खंड का उप-विषय है. प्रारंभिक विद्यालयी व्यवस्था में शिक्षक। इस खंड को 5, 6 और 
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7-इन तीन अध्यायों में बाँटा गया है। पाँचवें अध्याय में भारत में प्रारंभिक शिक्षा के 
ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य का वर्णन किया गया है ताकि उसकी वर्तमान स्थिति को समझा जा सके। 
छठो अध्याय में प्रारंभिक शिक्षा- व्यवस्था, उपकी भमिका और कार्य पर ध्यान केन्द्रित/किया 
गया है जिसमें शिक्षक की मख्य भमिका रहती है। हमारा समाज जटिल से जटिलतर होता जा 
रहा है, अतः: शिक्षकों से बहमखी भ्रमिका निभाने की आशा की जाती है। सातवें अध्याय में 
समदाय में शिक्षकों की बढ़ती हुई भ्रमिका की तथा इस बात की चर्चा है कि इस भमिका को 
किस प्रकार नीरस किताबी शिक्षा के बजाय सजीव शिक्षा देने केलिए अध्यापन-अधिगम का 


केन्द्र बनाया जाए और आवश्यक हो तो किस प्रकार इन दोनों मार्गों के बीच संतुलन स्थापित 
किया जाए। 


पाँचवाँ अध्याय 


भारत में प्रारंभिक शिक्षा की ऐतिहासिक परंपराएँ 


प्रारंभिक विद्यालय के छात्राध्यापक के रूप में 
आपके लिए यह जानना अति आवश्यक है कि इस 
देश में प्रारंभिक शिक्षा व्यवस्था का कालांतर में 
धीरे-धीरे किस प्रकास विकास हुआ और उसकी 
वर्तमान स्थिति के आधार क्या हैं। 

इस अध्याय में प्राचीन, मध्यकालीन और 
आधनिक भारत में प्राररभिक शिक्षा की बढ़ोतरी 
और विकास का वर्णन किया गया है। इसका 
उद्देश्य यह पता लगाना है कि भिन्‍त-भिन्‍्न यगों में 
भिन्न-भिन्न समाजों की अपनी दृष्टि में क्‍या 
स्थिति रही है, उनकी सामाजिक आकांक्षाएँ क्‍या 
रही हैं और इन मल्यों ने उनके शैक्षिक दृष्टिकोणों 
और व्यवहारों को किस प्रकार प्रभावित किया है। 
अब तक आप इस बात से परिचित हो चके होंगे कि 
शिक्षा व्यवस्था वस्ततः समाज के आदर्शों का 
दर्पण होती है। साथ ही इस अध्याय के अध्ययन से 
आप अपने ऐतिहासिक अतीत की मूल्यवान 
परम्पराओं की जानकारी प्राप्त करते हुए स्वतंत्र 
भारत की वर्तमान प्रारंभिक शिक्षा व्यवस्था की 
भी आलोचनात्मक विवेचना कर सकेंगे। इससे 
आपको वर्तमान समस्याओं और प्रथाओं के 
प्रकाश में, जिन पर समकालीन भारत के व्यक्तियों 
और व्यक्ति-समहों की मनोवृत्तियों तथा मुल्यों का 
भारी प्रभाव है, प्रारंभिक शिक्षा व्यवस्था के 
भविष्य की रूपरेखा बनाने के लिए अंतर्दष्टि भी 
मिलेगी। 

इस अध्याय को चार इकाइयों में बाँठ गया 
है। इकाई 5. में प्राचीन काल के ब्राह्मण एवं 


बौद्ध युग की मान्याताओं और शैक्षिक प्रथाओं का 
वर्णन है। इकाई 5.2 में मध्यकालीन भारत में 
लोगों के आदर्शों और दृष्टिकोणों के अनुरूप किस 
प्रकार शिक्षा ने रूप ग्रहण किया इसका उल्लेख 
है। इकाई 5.3 में भारत में यरोपवासियों के आकर 
बसने के समय से जड़ी आधनिक यग में शिक्षा 

संबंधी विचारधारा का वर्णन है। बाद में ब्रिटिश 
सत्ता द्वारा एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था की स्थापना 
के प्रयास पर प्रकाश डाला गया है जो हमारे देश 
की सांस्कृतिक प्रकृति के लिए इतनी पराई थी कि 
भारतीय जनता इस व्यवस्था का लाभ नहीं उठा 
सकी। अंत में इकाई 5.4 में भारत के स्वतंत्र होने 
और भारतीयता की पुनः प्रतिष्ठा स्थापित होने के 
बाद प्रारंभिक शिक्षा सहित भारतीय शिक्षा 
व्यवस्था को नया रूप दिए जाने का उल्लेख है। 


इकाई 5. प्राचीन भारत में प्रारंभिक 
शिक्षा 


000 ई.प्‌ तक के प्रागैतिहासिक काल तक किसी 
व्यवस्थित शिक्षा व्यवस्था का प्रमाण नहीं भिलता। 
संभवत: लोग जो कछ भी सीखते थे, अपने परिवार 
में ही सीखते थे। गृहस्वामी अपने पत्रों को वेदों का 
ज्ञान करा देता था। बाद में जब जीवन जटिल से 
जटिलतर बनता गया, कछ विद्धानों के विशाल 
ज्ञान-भंडार और ख्याति से कछ शिष्य उनकी ओर 
आकर्षित होने लगे और उनके घर जाकर ज्ञानार्जन 
करने लगे। इस प्रकार धीरे-धीरे शिक्षा-व्यवसायी 
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के रूप में गरू' और शिक्षा-संस्थाओं के रूप में 
गरुकल' अथवा आश्रम', समाज के मंच पर 
उभरे। कालांतर में ब्रत्मणों ने, जो अन्य वर्ण के 
लोगों की अपेक्षा अधिक विद्वान थे, शिक्षा देने का 
प्रा काम अपने नियंत्रण में ले लिया और 
धीरे-धीरे उन्होंने एक ऐसी व्यवस्थित शिक्षा 
व्यवस्था का विकास किया जिसे ब्राह्मण कालीन 
शिक्षा व्यवस्था के नाम से जाना गया। इस का 
उद्देश्य शिष्यों को धार्मिक शिक्षा प्रदान करना 
और उनकी विशुद्ध पारिवारिक परंपरा (वर्ण) के 
अनुसार उन्हें भावी व्यवसायों के लिए तैयार 
करना था। 
ब्राह्मणोत्तर काल में जाति और वर्ण व्यवस्था 
के अधिक प्रबल और कठोर होने पर छोटी जाति 
वाले शाद्रों को शिक्षा प्राप्त करने के अयोग्य ठहरा 
दिया गया। अतः वे लोग शिक्षा से बिलकल बंचित 
रह गए। अन्य लोगों को दी जाने वाली धार्मिक 
शिक्षा भी धीरे-धीरे जटिल कर्मकांडों के जाल में 
जकड़ती गई। यह शिक्षा संस्कृत भाषा के मा ध्यम 
से दी जाती थी जो साधारण लोगों की समझ से परे 
थी। ब्राह्मणकालीन शिक्षा मूल रूप से धार्मिक 
थी और उसका लक्ष्य जीवन को धार्मिक आदर्शों 
के अनुसार ढालना था। गुरुकल एक शिक्षक वाले 
आवासीय विद्यालय होते थे। उनका संचालन 
अधिकांशतः समाज द्वारा दिए गए दान और भिक्षा 
से होता था। गरुकल घनी बस्तियों से दर 
शांत-एकान्तिक स्थानों पर होते थे जिससे वहाँ 
किसी बाहरी उपद्रवों और हस्तक्षेप के बिना शिक्षा 
के कार्यकलाप चलते रहें। गुरुकल में प्रवेश के 
सम्रय शिष्य का उपनयन संस्कार होता था। वहाँ 
उसका जीवन अत्यंत अनुशासित, सरल और 
आडम्बररहित होता था। उससे आशा की जाती 
थी कि वह सूर्योदय के पहले (ब्रह्म महर्त में) उठे, 
स्नान करे, स्वच्छ वस्त्र पहने और अध्ययन /कार्य 
प्रारंभ करने से पहले प्रातः कालीन प्रार्थना करे। 
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समृदाय से भिक्षा के रूप में जो मिलता, बही 
उसका मुख्य भोजन होता था। वेदों का अध्ययत् 
पाठ्यचर्या का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता था। 

शिष्यों को सिखाया जाता था कि सं ध्या-वंदन और 
धार्मिक तथा सामाजिक कर्तव्यों को किस प्रकार 
विधिपर्वक परा करना है। आय, पद और जाति के 
अनसार उसे शारीरिक कार्य भी सिखाए जाते थे। 

इन सब के अतिरिक्त शिष्य से गुरु और उसके 
परिवार की व्यक्तिगत सेवा की भी आशा की 
जाती थी, यथा-वन से लकड़ी लाना, भिक्षाव॒ति 
कर अनाज लाना, पशुओं को चराना और गुरुकल 
को स्वच्छ रखना। इस प्रकार गरूकल का जीवन 
और कार्यकलाप ऐसे होते थे जिनसे शिष्य के 
व्यक्तित्व के सुसंगत विकास में सहायता मिलती 
थी। ब्राह्मणकालीन भारत में अध्यापन-अधिगम 
का कार्य अधिकतर मौखिक होता था। गुरु वैदिक 
ऋचाओं का गान किया करते थे जिन्हें शिष्य 
ध्यानपर्वक सनकर कंठस्थ कर लेते थे। जब शिष्य 
इन ऋचाओं को दहराते थे तो गरु उनके 
उच्चारण-पाठ आदि पर विशेष ध्यान देते थे। उस 
समय अध्यापन-अधिगम की एक और अन्य विधि 
प्रचलित थी जिसे प्रश्नोत्तर विधि कहा जाता था। 

इस विधि में कभी गुरु प्रश्न करता और शिष्यों की 
प्रश्नों के उत्तर देने होते और कभी गरु शिष्यों की 
जिज्ञासाओं का समाधान करता। तीसरी विधि 
प्रदर्शन विधि थी। गुरु भिन्‍त-भिन्‍न प्रकार की 
धार्मिक क्रियाओं और अनुष्ठानों को स्वयं करके 
दिखाता था। शिष्यों की प्रगति का नित्य मल्यांकन 
होता रहता था, अत' वार्षिक परीक्षा का प्रश्न ही 
नहीं था। शिष्य की भलचक पर उसे शारीरिक 
दंड कभी-कभार ही मिलता था। जब शिष्यों की 
संख्या बढ़ने लगी तो गूरु कनिष्ठ शिष्यों के 
शिक्षण, मंत्रणा और उनके कार्यों तथा अध्ययन 
का निरीक्षण करने के लिए वरिष्ठ तथा कशाग्र 
शिष्यों की सहायता लेने लगे। इस प्रकार इस काल 
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में शिक्षण की एक नई पद्धति उभर कर सामने 
आई जिसे आज 'मॉनिटर पद्धति के नाम से जाना 
जाता है। ब्राह्मणकालीन शिक्षा का सबसे 
महत्वपर्ण रूप था-गरु और शिष्य के बीच 
अत्यंत सखद, मधर और स्नेहपर्ण संबंधों का 
होना। गरु और शिष्य के इस परस्पर संबंध का 
शिष्य के ज्ञानार्जन और उसके व्यक्तित्व के 
विकास पर रचनात्मक प्रभाव पड़ता था। उच्च 
वर्णों के परिवारों में लड़कों की शिक्षा में कोई 
रुकावट नहीं थी किन्तु लड़कियों की शिक्षा विशेष 
स्थितियों में केवल घर पर ही होती थी। 

600 ई. प. तक परे भारत में बौद्ध धर्म ने 
अपनी जड़ें जमा ली थीं। बौद्ध धर्म का विकास 
मठों में हआ था जो धार्मिक और शैक्षिक माध्यमों 
के रूप में भी काम करते थे। प्रारंभ में मठों का 
उद्देश्य केवल भिक्ष्‌ और भिक्ष॒णियों को शिक्षा देना 
था किन्त बाद में इनमें सभी जातियों और बर्णों के 
बच्चों के लिए शैक्षिक सविधाओं के द्वार खोल दिए 
गए। बौद्ध शिक्षा पद्धलि जटिल धार्मिक नियमों से 
मकक्‍त थी और शिक्षा का माध्यम पाली (जनता की 
भाषा) थी। ऐसे समय में जब समाज धार्मिक 
रीति-रिवाजों, अनष्ठानों और जाति-प्रथा की 
कठोरता में जकड़ा हआ था, यह शिक्षा पद्धति 
बहत शीघ्र लोकप्रिय हो गई। बौद्ध शिक्षा पद्धति 
की पाठ्यचर्या में धर्मनिरपेक्ष विषय भी सम्मिलित 
थे। गरुकलों की भाँति बौद्ध मठों में एकांगी शिक्षा 
व्यवस्था नहीं थी। छोटे-छोटे शिक्षा-समृह 
अथवा विद्यालय किसी मठ से सम्बद्ध होते थे। इस 
अवधि में शिक्षा एक बड़ी सीमा तक व्यवस्थित 
और संस्थागत हो चली थी। 


सारांश 
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ब्राह्मणकालीन शिक्षा व्यवस्था की ही भाँति 
मठ में प्रवेश लेते समय शिष्य का पब्बज्जा 
संस्कार किया जाता था। इस शिक्षा व्यवस्था में . 
शिक्षण-विधि वही थी जो ब्राह््मणकालीन शिक्षा 
व्यवस्था में थी। अधिक बल पढ़ने, लिखने और 
अंकरगणित पर दिया जाता था। इस समय तक 
लेखन-कला विकसित हो चुकी थी, फिर भी 
लेखन-सामग्री की कमी के कारण वह आम 
उपयोग में नहीं आती थी। कल मिलाकर, शिक्षण 
मौखिक होता था और पाठ को कंठस्थ करने तथा 
प्रश्नोत्तर विधियों पर अधिक बल दिया जाता था। 
इस काल में भी मॉनिटर पद्धति और शिष्यों की 
प्रगति का दैनिक मूल्यांकन प्रचलन में था। 
ब्राह्मणकालीन शिक्षा पद्धति का एक महत्वपर्ण 
रूप गरु-शिष्य के बीच मधर संबंध था जो इस 
अवधि में धीरे-धीरे कम होता गया। गरु-शिष्य 
के मधर संबंध बने हुए तो थे किन्‍्त उनमें पहले 
जैसी आत्मीयता नहीं रह गई थी। इसके दी कारण 
थे : पहला यह कि शिक्षा मठों में दी जाती 
थी जहाँ बड़ी संख्या में शिक्षक और शिष्य एक 
साथ रहकर समवेत शैक्षिक जीवन बिताते थे और 
दूसरा यह कि इस काल के अंतिम चरण में मठों में 
भक्तों से दान में मिली विपुल धन-सम्पत्ति मठों में 
संचित होने लगी थी जिसके कारण भिक्षुओं का 
दृष्टिकोण अधिक भौतिकवादी हो गया था। - 
परिणामतः इस व्यवसाय में अवांछनीय व्यक्तियों 
का प्रवेश बढ़ गया जिससे शिष्य-शिक्षक के 
संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने लगा। किन्तु 
शिक्षा इस काल में भी निःशुल्क ही रही। 


]. प्राचीन भारत में गरु अपने घर अथवा आश्रम में शिक्षा देते थे जिसे ग़रूकल कहते थे। 


2, शिष्य के गरुकल में प्रवेश के समय उसका उपनयन किया जाता था। 
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3. गरुकल में जीवन सरल और अनशासित था। 

4. शिक्षा मख्यतः धार्मिक होती थी किन्त शिक्षा में सांसारिक जीवन के व्यावहारिक 
उत्तरदायित्वों की उपेक्षा नहीं की जाती थी। 

5. शिक्षण मौखिक होता था जिसमें पाठ को कंठस्थ करने पर अधिक बल दिया जाता था। 
शिष्य की प्रगति का नित्य मल्यांकन किया जाता था। 

6. प्राचीन शिक्षा व्यवस्था में भी मॉनिटर-पद्धति का प्रचलन था। 

7. ग्रु-शिष्य संबंध परस्पर स्नेह, आदर और सम्मान की भावना पर आधारित थे। 

8. शिक्षा निःशल्क थी और इसका द्वार सभी बच्चों के लिए खला था। किन्त परवर्ती काल 
में छोटी जाति के बच्चों की शिक्षा की अवहेलना होने लगी। 

9, लड़कियों की शिक्षा के लिए कोई नियमित व्यवस्था नहीं थी। 

0. बौद्ध धर्म के प्रसार के साथ बौद्ध शिक्षा भी लोकप्रिय हो गई। मठों में धार्मिक और 
धर्मनिरपेक्ष-दोनों प्रकार की शिक्षा दी जाती थी। 

!. ब्राह्मण और बौद्धकालीन शिक्षा पद्धति में शिक्षक की योग्यता, प्रवेश संस्कार, 
प्राथमिक स्तर की पाठ्यचर्या, शिक्षण-विधि और शिष्य-शिक्षक संबंध जैसे अनेक रूप 
समान थे। 

2. ब्राध्मण और बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्थाओं में प्रमुख अंतर निम्नलिखित थेः 
(क) गरुकल की तुलना में मठ अधिक व्यवस्थित शिक्षा संस्था थे जिनमें शिक्षकों और 

शिष्यों के निवास आदि की अधिक सुविधाएँ थीं। 
(ख) बौद्ध शिक्षा का द्वार सभी जाति के बच्चों के लिए खुला था। 
(ग) शिक्षा का माध्यम पाली थी जो जन-साधरण की भाषा थी। 


विचिंतन प्रश्न 


]. गुरुकलों के कौन-से रूप प्रभावी शिक्षा के अनुकल थे? गुरु का इतना सम्मान क्यों किया जाता था? 

2, प्राचीन भारत में शिक्षा का लक्ष्य व्यक्तित्व का सुसंगत विकास था। इस कथन की सत्यता पर 
प्रकाश डालिए। 

3. प्राचीन शिक्षा के उन रूपों और प्रथाओं का उल्लेख कीजिए जो आज भी उपयोगी हो सकती हैं। 

4. बौद्ध शिक्षा व्यवस्था की लोक॑प्रियता के क्या कारण थे? बाद में उसकी लोकप्रियता में गिरावट के क्या 
कारण रहे? 

5. बौद्ध और ब्राह््मणकालीन शिक्षा व्यवस्थाओं में क्या-क्या समानताएँ थीं? 

6. बौद्ध शिक्षा व्यवस्था का और अधिक अध्ययन करके इस बात का पता लगाइए कि क्या उसकी किसी 
शिक्षा प्रथा की आज भी उपगोगिता है? 
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इकाई 5.2 मध्यकालीन भारत में प्रारंभिक 
शिक्षा 


बारहवीं शताब्दी से सोलहवीं शताब्दी तक 
मुसलमानों ने भारत के अधिकांश भाग पर राज 
किया। मसलमानी राज में प्रारंभिक शिक्षा 
सामान्यतः मस्जिदों से जड़े मक्तबों में दी जाती 
थी। मस्जिदें परे भारत में फैली हुई थीं, अत 
जनता को प्रारंभिक शिक्षा सरलता से सूलभ थी। 
प्रारंभ में केवल मुसलमान बच्चों को ही मक्तनों में 
दाखिल किया जाता था पर बाद में हिन्दू बच्चे भी 
इनमें प्रवेश पाने लगे। मध्यकालीन भारत में 
अधिकांश मकक्‍तब गैर-आवासीय दिन में चलने 
वाले विद्यालय थे और उन पर एक शिक्षक का 
नियंत्रण होता था। जिन्हें मौलवी कहा जाता था। 
ये विद्यालय राज्य और सम्पन्न लोगों -दोनों के ही 
द्वारा स्थापित किए गए थे। 

मकक्‍तब' में शिष्य का प्रवेश धूम-धाम के 
साथ बिस्मिल्लाह' से होता था। शैक्षिक 
कार्यक्रमों और प्रथाओं में धार्मिक लक्ष्य की ही 
प्रधानता रहती थी। हर मकतब में प्रारम्भिक स्तर 
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की शिक्षा अपने-अपने ढंग से दी जाती थी पर 
बच्चों को सामान्यतः पढ़ना, लिखना और प्रारंभिक 
अंकगणित के साथ-साथ करान का भी अध्ययन 
कराया जाता था। उस समय की विद्यालय- 
पाठ्यचर्या में कछ खेल-कद भी सम्मिलित थे। 
मध्य काल में भी प्राचीन काल से चली आ रही 
उसी अध्यापन-अधिगम विधि का ही प्रचलन 
रहा। मॉनिटर पद्धति भी बनी रही। पाठ को रटने 
पर भी बल रहा किन्तु लेखन कला पर भी ध्यान 
दिया जाने लगा। बच्चों को लकड़ी की तख्तियों पर 
अक्षर और अंक लिखने के लिए प्रोत्साहित किया 
गया। सुलेंख पर अधिक महत्व दिया जाता था। 

मध्यकालीन भारत में शिक्षकों को समाज में 
उच्च सम्मान प्राप्त था। उनके विस्तृत ज्ञान और 
उदात्त चरित्र के कारण शिष्य उनका बहुत आदर 
करते थे। प्राचीन काल की भाँति इस काल में भी 
शिक्षा निःशल्क होती थी पर लड़कियों की शिक्षा 
की उपेक्षा की जाती थी और उसे आवश्यर्क या 
महत्वपूर्ण नहीं माना जाता था। केवल उच्च 
घरानों की लड़कियों को घर पर शिक्षा दिला दी 
जाती थी। 





सारांश के बिक शक 
!. मध्यकालीन भारत में जब भारत के श भाग पर म॒ का राज था, 


इस्लामी शिक्षा का प्रचलन था। 
2. प्रारंभिक शिक्षा मकतबों में दी जाती थी। 


(+ 


, मकतब में बच्चे के प्रवेश के समय उसका 'बिस्मिल्लाह' कराया जाता था। 


4. प्रारंभिक स्तर की शिक्षा की पाठयचर्या में करान का अध्ययन, पढ़ना, लिखना और 


प्रारंभिक अंकगणित सम्मिलित थे। 


5. पढ़ाई उसी ढंग से कराई जाती थी जिस ढंग से प्राचीन काल में कराई जाती थी। किन्तु 
इस समय तक लेखन-कला भी विकसित हो चुकी थी। 

6. सभी मुसलमानों के लिए शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य थी। 

7. लड़कियों की शिक्षा की उपेक्षा की जाती थी। 
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विचिंतन प्रश्न 


उभरते भारतीय समाज में शिक्षक और शिक्षा 


[ (क) शिक्षा-संस्था, (ख) विद्यालय मे प्रवेश, (ग) पाठ्यचर्या, (घ) शिक्षा में धर्म का स्थान, (ड) 
शिक्षण-विधि और (च) लड़कियो की शिक्षा के विशेष संदर्भ मे प्राचीन और मध्यकालीन भारत मे 
प्रचलित प्रारभिक शिक्षा पर एक तुलनात्मक टिप्पणी लिखिए। ल्‍/ 


इकाई 5.3 स्वतंत्रता-पूर्व आधुनिक भारत 
में प्रारंभिक शिक्षा 


पहला चरण (83 से पूर्व) 


सोलहवीं शताब्दी के आस-पास यूरोप से पर्तगाली, 
डेन, डच, फ्रांसीसी और अग्रेज व्यापारी व्यापार 
करने के विचार से भारत आने लगे थे। बाद में 
उनकी आकाक्षाएँ व्यापारिक न रहकर राजनैतिक 
हो गई। अतः उन सभी ने भारत में अपना साम्राज्य 
स्थापित करने का प्रयास किया किन्त्‌ अत मे अंग्रेज 
ही अपने प्रयास में सफल हो पाए। उनके 
शासन-काल में धीरे-धीरे औपचारिक शिक्षा 
व्यवस्था लागू की गईं। 

पद्रहवीं शताब्दी के अंत में अंग्रेज व्यापारियों 
के बाद आने वाले ब्रिटिश धर्म प्रचारक शिक्षा के 
माध्यम से भारत में ईसाई धर्म के प्रचार-प्रसार के 
लिए धर्मार्थ मिशन विद्यालय चलाने लगे। इन 
विद्यालयों से शिक्षा की एक नई पद्धति का 
श्रीगणेश हुआ जो पुरानी देशी शिक्षा व्यवस्था से 
बिल्कल भिन्‍न थी। 

उन्होंते अनेक प्रारम्भिक मिशन विद्यालय 
खोले। उनमें सप्ताह में छह दिन नियमित पढ़ाई 
होती थी और क्रमिक कक्षाएँ चलती थीं। इन 
विद्यालयों मे पढ़ना, लिखना तथा अंकगणित 
सिखाया जाता था और साथ ही ईसाई धर्म की 
शिक्षा भी दी जाती थी। शिक्षा का माध्यम उन्होंने 
भारतीय भाषाओं को बनाया, यद्यपि एक पृथक 
विषय के रूप में अंग्रेजी भी पढ़ाई जाती थी। ये 
विद्यालय दान और चंदे पर चलते थे। 


॥। 


इस काल के प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी के 
निदेशकों की नीति इन प्रार्सछीभिक मिशन विद्यालयों 
की शिक्षा से तटस्थ रहने और उसमें हस्तक्षेप न 
करने की रही। 


दूसरा चरण (83-835) 


83 में ब्रिटिश पारलियामेंट ने एक अधिनियम 
पारित किया जिसके अंतर्गत भारतीयों को शिक्षा 
देने का दायित्व पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी पर 
डाला गया। कंपनी को शिक्षा, साहित्य और 
विज्ञान के प्रोत्साहन के लिए प्रति वर्ष एक लाख 
रुपया निर्धारित करने को कहा गया। अधिनियम 
की यह धारा अस्पष्ट थी क्योंकि इसमें यह स्पष्ट 
उल्लेख नहीं था कि उक्त धन राशि का उपयोग 
किस प्रकार किया जाए। इससे शिक्षा के लक्ष्यों 
और उद्देश्यों, शिक्षा-नीति (वह आम जनता के 
लिए हो अथवा विशेष वर्गों के लिए), शिक्षण की 
विषय-वस्तु (प्राच्य या अंग्रेजी शिक्षा), पढ़ाई का 
माध्यम (अंग्रेजी/भारतीय भाषाएँ/प्राच्य भाषाएँ) , 
और शिक्षा का दायित्व लेने वाली संस्था (राज्य 
अथवा अन्य कोई संस्था) जैसे अनेक विषयों पर 
विवाद खड़ा हो गया। 

इन्हीं कारणों से 883 से 835 तक की 
अवधि को विवाद की अवधि कहा गया है। इन 
विवादों का आशिक समाधान 835 के मैकॉले के 
विवरण पत्र द्वारा किया गया। इस विवरण-पत्र का 
लक्ष्य नागरिकों का एक ऐसा वर्ग तैयार करना था 
जो रक्त और वर्ण से भारतीय हो किन्तु रुचि, 
विचारों और बुद्धि से अंग्रेज हो। सरकारी रूप से 


भारत में प्रारभिक शिक्षा की ऐतिहासिक परपराएँ 


यह घोषणा की गई कि भारतीयों में अंग्रेजी के 
माध्यम से अंग्रेजी साहित्य और विज्ञान को बढ़ावा 
दिया जाएगा। इसके शीघ्र बाद 839 में लार्ड 
आकलैण्ड ने. अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत (डाउन 
वर्ड फिलटरेशन थियोरी) की स्वीकृति दे दी। इस 
सिद्धांत के अनुसार कम्पनी का कार्य अंग्रेजी के 
माध्यम से उच्च वर्ग को शिक्षा देने का था और 
शिक्षा वहां से छन-छनकर जन साधारण तक 
पहुँचती थी। इस प्रकार लार्ड मैकॉले के अधोमुखी 
निस्पंदन सिद्धांत ने सम्पूर्ण शिक्षा योजना में 
प्रारम्भिक शिक्षा के क्षेत्र को उपेक्षित बना दिया। 


तीसरा चरण (854-920) 


तीसरे चरण को अखिल भारतीय शिक्षा नीति का 
चरण कहा जा सकता है। उसका प्रारंभ सर चार्ल्स 
व॒ड के 854 के घोषणापत्र से हुआ और 9]9 में 
भारत सरकार अधिनियम पारित होने के साथ 
उसका समापन हुआ। घोषणापत्र में कहा गया कि 
अभी तक प्रारंभिक शिक्षा के प्रसार की उपेक्षा 
करने का दायित्व कम्पनी का है। 

इस बात को ध्यान में रखकर कि भारत जैसे 
विशाल देश की जनता की शिक्षा का पूरा भार 
सरकार के लिए अकेले उठाना संभव नहीं है, 
घोषणापत्र में इस शर्त के साथ गैर-सरकारी 
प्रारंभिक विद्यालयों को सहायता अनुदान देने की 
सिफारिश की गई कि जनता को शिक्षा-शुल्क के 
अतिरिक्त विद्यालय के रख रखाव के लिए भी कछ 
चंदा देना चाहिए। शिक्षकों के वेतन में वृद्धि, 
छात्रव॒त्ति, भवन-निर्माण आदि जैसे कछ विशिष्ट 
कार्यों के लिएं अन॒दान देने की सिफारिश की गई। 
सहायता केवल उन्हीं विद्यालयों को दी जाती थी 
जो धर्मनिरपेक्ष शिक्षा दें और जिनका स्थानीय 
प्रबंध ठीक हो। प्रत्येक प्रांत में शिक्षा की प्रगति पर 
गौर करने के लिए एक शिक्षा विभाग स्थापित 
करने की एक अन्य सिफारिश की गई। शिक्षकों 
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के लिए प्रशिक्षण विद्यालय खोलने की भी 
सिफारिश की गई। यह वास्तव में खेद का विषय 
रहा कि घोषणापत्र में की गई सिफारिशों के 
बावजूद सरकार ने इस नीति पर कभी गंभीरता से 
अमल नहीं किया और बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा 
उपेक्षित बनी रही। 

प्रथम स्वाधीनता सग्राम (857) के बाद 
कंपनी का शासन समाप्त हो गया और भारतीय 
प्रशासन ब्लिटिश सरकार के हाथों में आ गया। 
भारत के प्रथम राज्य सचिव लॉर्ड स्टैनले ने वुड के 
घोषणापत्र के फलस्वरूप हुए शैक्षिक विकास की 
जाँच के लिए 859 में एक अन्य घोषणापत्र जारी 
किया। उन्होंने यह स्वीकार किया कि 854 के 
पहले प्रारंभिक शिक्षा के विकास के लिए बहुत ही 
कम काम किया गया। वुड के घोषणापत्र की 
सिफारिशों पर प्रारंभ किए गए सहायता अन॒वान 
के अच्छे परिणाम नहीं निकले। एक तो अनुदान के 
रूप में स्वीकृत राशि बहुत कम होती थी और 
दूसरे, इस राशि का भुगतान समय पर नहीं 
होता था। तीसरे, देशी विद्यालयों की अवहेलना 
कर मिशन के विद्यालयों को अधिक सहायतानुदान 
दिया जाता था। अतः उन्होंने सुझाव दिया कि 
सरकार स्वयं प्रारंभिक विद्यालय खोले तथा चलाए 
और उनके रख-रखाव के लिए स्थानीय शिक्षा- 
शुल्क लगाए। फिर भी 855-88 की अवधि में 
प्रारंभिक शिक्षा की प्रगति बहुत धीमी रही। 

ब॒ड के घोषणापत्र की सिफारिशों के संदर्भ में 
शिक्षा की प्रगति की समीक्षा के लिए 882 में 
विलियम हण्टर की अध्यक्षता में भारतीय शिक्षा 
आयोग की नियुक्ति की गई। अपने निरीक्षण के 
आधार पर आयोग को शिक्षा के प्रसार और सुधार 
के लिए उपाय सझाने थे। प्रारंभिक शिक्षा के 
भिन्‍न-भिन्‍न पक्षों के संबंध में आयोग ने 
निम्नलिखित सिफारिशें कीं: 

]. मातृभाषा में दी जाने वाली प्रारंभिक शिक्षा 
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को जन-जीवन से घनिष्ठ रूप से संबंधित 
समझा जाना चाहिए न कि उसे विश्वविद्यालयी 
शिक्षा तक पहुँचने की एक सीढ़ी माना जाए। 
प्रारंभिक शिक्षा पिछड़ी जनजातियों और 
आदिवासियों को भी दी जानी चाहिए। 
2 प्रारंभिक शिक्षा का नियंत्रण सरकार से 
जिला परिषदों और नगरपालिकाओं को 
हस्तांतरित कर दिया जाना चाहिए। 
3, प्रत्येक प्रांत को अपनी व्यावहारिक 
आवश्यकताओं के अनुसार अपनी पाठ्यचर्या 
निर्धारित करने, अपनी पसंद की पाठ्य -पुस्तकों 
का चयन करने और व्यावहारिक उपयोगिता 
वाले विषय पढ़ाने की पूरी स्वतंत्रता मिलनी 
चाहिए। 
4. प्रारंभिक शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाने की 
दृष्टि से उसके शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए 
और अधिक नार्मल सकल खोले जाने चाहिएं। 
5. जिला परिषदों और नगरपालिकाओं के पास 
प्रारंभिक शिक्षा के लिए अलग-निधि रहनी 
चाहिए। उसमें सरकारी अनुदान का भी योग 
रहना चाहिए। 
6, देशी विद्यालयों के संबंध में आयोग ने 
सिफारिश की है कि ऐसे विद्यालय सभी वर्गों 
और जातियों के बच्चों के लिए खुलने चाहिएं। 
स्थानीय परिषदों को इन्हें शैक्षिक मान्यता 
प्रदान करनी चाहिए। इन सभी विद्यालयों को 
उनके परिणामों के आधार पर धन-राशि देने 
की व्यवस्था अपनाई जानी चाहिए। उनकी 
पाठ्यचर्या में तत्काल कोई हस्तक्षेप नहीं करना 
चाहिए। 
शिक्षा आयोग ने काफी महत्वपूर्ण सिफारिशें 
की थीं किन्तु प्रारंभिक शिक्षा को स्थानीय परिषदों 
के नियंत्रण में देने का निर्णय ठीक नहीं था क्योंकि 
नई-नई स्थापित ये परिषदें न तो वित्तीय दृष्टि से 
सक्षम थीं और न इस दायित्व को अपने कंधे पर 


उभरते भारतीय समाज में शिक्षक और शिक्षा 


लेने के लिए ठीक से साधन-सम्पन्न थीं। प्रांतीय 
सरकार का अनुदान भी इतना नहीं था कि स्थानीय 
परिषदों के विकास में सहायता कर सके। 
स्थानीय परिषदों के मान्यता प्रदान करने के 
कठोर नियमों के कारण देशी विद्यालयों की भी 
उपेक्षा हुई। परिणाम यह हुआ कि उन्‍नीसदीं 
शताब्दी के समाप्त होते-होते भारतीय शिक्षा- 
पटल से वे भी तिरोहित हो गए। 
लार्ड कर्जन ने 904 में एक सरकारी प्रस्ताव 
के रूप में अपनी शिक्षा नीति प्रकाशित की जिसमें 
कहा गया था कि अभी तक प्रारंभिक शिक्षा की 
ओर पर्याप्त ध्यान न दिये जाने और उसके लिए 
पर्याप्त राशि नियत न किए जाने के फलस्वरूप 
पांच गाँवों में से चार में कोई विद्यालय नहीं है, पाँच 
लड़कों में से तीन को शिक्षा सुलभ नहीं होती और 
चालीस लड़कियों में से केवल एक लड़की ही किसी 
विद्यालय में जाती है। नीति में इस बात पर भी बल 
दिया गया कि प्रारंभिक शिक्षा का तेजी से प्रसार 
करने का प्रमुख दायित्व सरकार का है। अतः यह 
सिफारिश की गई कि प्रारंभिक विद्यालयों में 
शिक्षा का माध्यम बच्चे की मातृभाषा होनी 
चाहिए। जब तक बच्चा तेरह वर्ष का नहीं हो 
जाता तब तक उसे अंग्रेजी नहीं पढ़ाई जानी 
चाहिए। प्रारंभिक शिक्षा में सुधार लाने के लिए 
निम्नलिखित युक्तियाँ अपनाई गई: 
]. स्थानीय परिषदों को निर्देश दिया गया कि 
शिक्षा के लिए नियत राशि केवल प्रारंभिक 
शिक्षा पर ही खर्च की जाए। गैर-सरकारी 
विद्यालयों को शिक्षकों की संख्या, शिक्षक वर्ग 
की योग्यता, छात्रों की संख्या और पढ़ाए जाने 
वाले विषयों आदि के आधार पर अनुदान दिया 
जाने लगा। 
2. प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षा के तीन मूल 
तत्व अर्थात्‌ पढ़ना, लिखना और अंकगणित ही 
पढ़ाए जाते थे। अब सभी छात्रों के लिए 
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शारीरिक व्यायाम अनिवार्य कर दिया गया 
और कृषि को भी अध्ययन का एक विषय बना 
दिया गया। गांवों के विद्यालयों और शहरों के 
विद्यालयों की पाठ्यचर्या में अंतर रखा गया। 
लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति का प्रभाव यह हुआ 
कि प्रारंभिक शिक्षा में स्पष्ट वृद्धि दिखाई देने 
लगी। 902 में सरकारी अनुदान 40 लाख 
रुपए का था जिसे बढ़ाकर 905 में 75 लाख 
रूपए कर दिया गया। फलस्वरूप 902 से 
]9]2 तक प्रारंभिक विद्यालयों की संख्या दगनी 
हो गई। लॉर्ड कर्जन की नेकनीयती के बावजुद 
शिक्षा पर राज्य के नियंत्रण की उसंकी नीति की 
जनता ने निन्‍्दा की। 
स्वदेशी आंदोलन (राष्ट्रीय आंदोलन) से पैदा 
हुई राजनैतिक चेतना ने हमारे राष्ट्र के नेताओं का 
ध्यान साक्षरता दर में कमी की ओर आकर्षित 
किया। भारत में ब्रिटिश शासन के 50 वर्ष बाद 
भी केवल छह प्रतिशत लोग ही साक्षर हो पाए थे। 
इन परिस्थितियों में भारतीय धारा सभा (इंडियन 
लेजिस्लेटिव काउंसिल) के सदस्य के रूप में श्री 
गोपल कृष्ण गोखले ने 9]| में ऐतिहासिक महत्व 
का एक गैर-सरकारी विधेयक प्रस्तुत किया जिसमें 
देश में प्रारंभिक शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य 
करने की बात कही गई थी। यद्यपि सरकार ने इस 
विधेयक को अस्वीकार कर दिया तथापि अधिकां श 
शिक्षित भारतीय जनता प्रारंभिक शिक्षा के महत्व 
को समझने लगीं। देश में राजनैतिक असंतोष के 
फलस्वरूप सरकार ने 93 में प्रकाशित एक 
प्रस्ताव में अपनी शिक्षा नीति की घोषणा की। 
उसमें निम्नलिखित सिफारिशें की गई थीं : 
!, निम्न और उच्च प्राथमिक विद्यालयों की 
संख्या में पर्याप्त वृद्धि होनी चाहिए और ये 
विद्यालय साफ सुथरे और खुले स्थानों में कम 
लागत के भवनों में होने चौहिए। 
'2, सहायता-प्राप्त गैर-सरकारी विद्यालयों को 


]]| 


स्थानीय परिषदों द्वारा संचालित विद्यालयों में 
बदल देना चाहिए। जहाँ ऐसा करना संभव न 
हो वहाँ गैर-सरकारी विद्यालयों की अपने प्रब॑ ध 
और निरीक्षण व्यवस्था. को सुचारु रूप से 
प्रभावी करने के लिए प्रोत्साहितं किया जाना 
चाहिए। 
3, मकतबों' और पाठशालाओं' को उदारता 
से अनुदान मिलना चाहिए। 
4. गाँवों और शहरों के विद्यालयों के लिए 
अलग-अलग पाठ्चर्या बनाना व्यावहारिक 
नहीं है। फिर भी, भूगोल के शिक्षण की पर्याप्त 
गंजाइश है। शहरी विद्यालयों में भ्रमण के 
कार्यक्रम लोकप्रिय रहेंगे। 
5. शिक्षकों को मिडिल वनक्युलर परीक्षा पास 
कर लेनी चाहिए और उन्हें एक वर्ष का 
प्रशिक्षण लेना चाहिए। शिक्षकों के लिए 
अध्ययन के उन्नत पाठ्यक्रमों की व्यवस्था 
होनी चाहिए। 
6. मिडिल स्कलों में सुधार होना चाहिए और 
उनकी संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। 
7. हर कक्षा में छात्रों की संख्या 30 से 40 के 
बीच होनी चाहिए। 
8, प्रशिक्षित शिक्षकों का वेतन 2 रुपए प्रति 
मास से कम नहीं होना चाहिए। उनके लिए 
पैंशन और भविष्य-निधि की व्यवस्था होनी 
चाहिए। 
प्रारंभिक शिक्षा में परिमाणात्मक और 
गणात्मक सुधार लाने के लिए की गई ये सिफारिशें 
यद्यपि ठीक थीं फिर भी सीमित साधनों के कारण 
आशान्‌कल परिणाम प्राप्त नहीं हो पाए। 


चोथा चरण (92-947) 


शिक्षा का चौथा चरण 99 के भारत सरकार 
अधिनियम में प्रस्तावित नए संवैधानिक सु धारों के 
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92 में लागू होने के बाद प्रारंभ हुआ। अधिनियम 
के अधीन शिक्षा का परा नियंत्रण और दायित्व 
भारत सरकार से लेकर प्रांतीय सरकारों को सौप 
दिया गया। 92-37 के दौरान भारत के शिक्षा 
मंत्रियों ने प्रारंभिक शिक्षा में सधार लाने में गहरी 
अभिरुचि दिखलाई। शिक्षा की समस्याओं पर 
विचार के लिए विभिन्‍न समितियां बनाई गईं 
किन्तु धन की कमी, बढ़ती जनसंख्या, राजनैतिक 
अशांति और विश्व युद्ध के प्रभावों के कारण 
उल्लेखनीय सफलता नहीं मिल पाई। 

भारत में शिक्षा के सभी रुपों की जाँच-पड़ताल 
करने के लिए 927 में गठित की गई हार्टोग 
समिति ने 929 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। 
समिति के विचार से प्रारंभिक शिक्षा को केन्द्रीय 
सरकार के नियंत्रण से हटाकर स्थानीय निकायों के 
नियंत्रण में दिया जाना उचित नहीं था। उसने इस 
बात की ओर भी ध्यान आकर्षित किया कि गरीबी, 
अनुपयुक्‍त पाठ्यचर्या, नीरस विद्यालयी कार्यक्रम, 
कृषि के धधों में बच्चों का बहुत छोटी आयु से लग 
जाना आदि ऐसे कारण थे जिनसे प्रारंभिक शिक्षा 
में अपव्यय और अवरोधन आ गए है। अतः 
समिति ने सुधार के लिए निम्नलिखित उपाय 
सझाए : 


[. शिक्षा के प्रसार की नहीं बल्कि उसे ठोस 
बनाने की नीति अपनाई जानी चाहिए। जो 
विद्यालय ठीक से न चल रहें हों उन्हें बंद कर 
दिया जाए और कशलता से चलने वाले 
विद्यालयों को प्रोत्साहित किया जाए। 

2, प्राथमिक शिक्षा चार वर्षों की अवधि की 
होनी चाहिए। इसकी पाठ्यचर्या ग्रमीण जीवन 
से सम्बद्ध होनी चाहिए जिससे बच्चों को 
सीखने में स॒विधा हो। 


3. विद्यालय में पढ़ाई के घंटों और अवकाश का 
निश्चय स्थानीय आवश्यकताओं और जलवायु 


उभरते भारतीय समाज में शिक्षक और शिक्षा 


को ध्यान में रखकर करना चाहिए। 

4, प्रारंभिक विद्यालयों में सबसे छोटी कक्षा पर 

विशेष ध्यान देना चाहिए और अपव्यय तथा 

प्रगति-अवरो धन को कम करने के लिए ठोस 

उपाय करने चाहिएं। 

5 प्रारंभिक शिक्षा में सुधार लाने का प्रमुख 

दायित्व सरकार का है। उसे स्थानीय निकायों 

पर पूर्णहूपेण नहीं छोड़ देना चाहिए। 

6. प्रारंभिक विद्यालय के शिक्षकों के शिक्षा-स्तर 

को ऊँचा उठाने के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण, 

नवीकरण पाठ्यक्रम आदि की व्यवस्था की 

जानी चाहिए। अध्यापकों के वेतन में वृद्धि 

होनी चाहिए और सेवा की शर्तों में सुधार होना 

चाहिए। 

7. प्रारंभिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने के लिए 

जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। 

इस प्रतिवेदन का सरकारी क्षेत्रों में हार्दिक 

स्वागत किया गया किन्‍्त्‌ राष्ट्र के नेताओ और 
भारतीय जनता को उससे संतोष नहीं हुआ। 
उनका मत था कि शिक्षा के स्तर को ऊँचा उठाने 
के बहाने जन-शिक्षा के प्रसार को रोकने की यह 
एक राजनैतिक चाल है। 

935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा 
प्रातों को पूर्ण स्वायत्तता मिल जाने पर प्रान्तीय 
शिक्षा मंत्रियों के हाथ मजबूत हो गए। 937 और 
]940 के बीच ग्यारह प्रांतों में से सात प्रांतों में 
कांग्रेसी मंत्रिमंडल बने। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा 
में सुधार के लिए अनेक योजनाएँ चलाई। स्थानीय 
निकायों के लिए अतिरिक्त धन स्वीकृत किया 
गया। प्रारंभिक कन्या विद्यालय खोंले गए। 
अधिक अध्यापकों की नियुक्ति और उनके वेतन में 
वृद्धि की गई। 

937 में वर्धा में महात्मा गांधी की अध्यक्षता 
में एक अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन आयोजित 
किया गया। वहाँ उन्होंने बुनियादी शिक्षा की 


भारत में प्रारंभिक शिक्षा की ऐतिहासिक परंपराएँ 


योजना पर प्रकाश डाला जिसे आमतौर से वर्धा 
योजना कहा जाता था। उन्होंने आत्म-निर्भरता 
पर बल दिया। वे चाहते थे कि प्रारंभिक विद्यालयों 
में कछ शिल्पों (क्राफ्ट्स) को सिखाया जाए और 
तैयार किए गए माल से होनेवाली आय का उपयोग 
विद्यालय के रख-रखाव में किया जाए। वर्धा 
योजना की रिपोर्ट 937 में जाकिर हसैन समिति ने 
तैयार की । इस समिति ने निम्नलिखित 
सिफारिशें की: 
[. सात वर्षो तक अर्थात्‌ 7 से 4 वर्ष तक की 
आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य 
बनियादी शिक्षा मिलनी चाहिए 
2, संपर्ण शिक्षा किसी ब॒नियादी शिल्प पर 
केन्द्रित होनी चाहिए। शिल्प का चनाव बच्चों 
की आवश्यकताओं, अभिरूचियों और पर्यावरण 
के अनुसार किया जाना चाहिए। 
3. शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए। 
4. छात्रों द्वारा तैयार किए गए माल से होनेवाली 
आय का उपयोग विद्यालय के ब्ययों की पूर्ति में 
किया जा सकता है। 
5. चुने हुए शिल्पों को इस तरह सिखाया जाए 
कि इन्हें सीख लेने के बाद छात्र अपने पैरों पर 
खड़े होने योग्य हो सकें और साथ ही समाज में 
उसकी महत्ता को समझ सकें। 
हे पढ़ाई का बच्चो के जीवन से घनिष्ठ संबंध 
| 
7. शारीरिक कार्य पर बल दिया जाना चाहिए। 
8. पाठ्यक्रम में निम्नलिखित विषय होने 
चाहिएँ: 
(क) बुनियादी शिल्प (ख) मातृभाषा (ग)गणित 
(घ) समाज शास्त्र (ड) सामान्य विज्ञान (च) 
कला कार्य (छ) संगीत और (ज) हिन्दस्तानी । 
पॉचवी कक्षा तक लड़के और लड़कियों - दोनों 
के लिए समान पाठ्यक्रम होना चाहिए। इसके 
बाद मिडिल कक्षाओं में लडकियों के पाठ्यक्रम 
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में बुनियादी शिल्प के स्थान पर गृहविज्ञान 
होना चाहिए। 
9, पाठ्यक्रम में धर्म का कोई स्थान नहीं होना 
चाहिए। 
0. पाठ्यपुस्तकों और बाहरी परीक्षा का 
प्रयोग कम होना चाहिए। 
संयुक्त प्रांत (वर्तमान उत्तरप्रदेश) मध्यप्रांत 
(वर्तमान मध्यप्रदेश) बिहार, उड़ीसा और बंबई में 
नए बुनियादी विद्यालय खोलकर अथवा विद्यमान 
प्रारंभिक विद्यालयों को बुनियादी विद्यालयों में 
बदलकर बुनियादी शिक्षा योजना का परीक्षण 
किया गया। इस योजना को लागू करने की दृष्टि से 
शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए बुनियादी 
प्रशिक्षण विद्यालय खोले गए। 939 में कांग्रेसी 
मंत्रिमंडलों द्वारा त्यागपत्र दे दिए जाने से यह 
योजना अधूरी ही रह गई। 
बूनियादी शिक्षा योजना पर अपने विचार 
व्यक्त करने के लिए 938 और 940 में केन्द्रीय 
शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने बी.जी.खेर की अध्यक्षता 
में दो समितियाँ नियक्त कीं। इन समितियों ने 
योजना का समर्थन किया और निम्नलिखित 
सिफारिशें प्रस्तुत की : 
|. ब॒नियादी शिक्षा योजना ग्रामीण क्षेत्रों में 
लाग की जानी चाहिए 
2. शिक्षा के लिए आय -सीमा 6 वर्ष से 4 वर्ष 
तक हो किन्त पाँच वर्ष की आय के बच्चों को 
भी बनियादी विद्यालयों में दाखिल किया जा 
सकता है। 
3. यदि छात्र बुनियादी विद्यालय छोड़कर अन्य 
प्रकार के विद्यालय में शिक्षा लेना चाहे तो 
पाँचवी कक्षा के बाद उसे उसकी अनुमति होनी 
चाहिए। 
4. शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए। 
5 बाहरी परीक्षा के स्थान पर आंतरिक परीक्षा 
होनी चाहिए और सफल छात्रों को पाठ्यक्रम 
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की समाप्ति पर प्रमाण पत्र दिए जाने चाहिएं। 
केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने खेर समिति 
की अधिकांश सिफारिशें स्वीकार कर लीं और 
सार्जेण्ट रिपोर्ट में उन्हें व्यावहारिक रूप देने का 
प्रयास किया। 
दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात्‌ भारत सरकार के 
शिक्षा परामर्शादाता सर जॉन सार्जेण्ट से भारत में 
युद्वोत्तर शिक्षा विकास योजना तैयार करने के 
लिए कहा गया। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा के संबंध 
में निम्नलिखित सिफारिशें कीं: 
.6 से 4 वर्ष तक की आय के सभी बच्चों को 
निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक अथवा 
बुनियादी शिक्षा दो चरणों में- अवर (जूनियर) 
ब॒नियादी (6-]!) और प्रवर (सीनियर) 
बुनियादी (-4) बाँटकर दी जाए । प्रथम 
प्रकार की शिक्षा सभी बच्चों के लिए अनिवार्य 
रहे और दूसरी प्रकार की शिक्षा केवल उन 
बच्चों के लिए हो जो हाई स्कूल की शिक्षा प्राप्त 
करना चाहते हों। 
2, शिक्षा सामान्य ढंय की होनी चाहिए। केवल 
पठन, लेखन और अंकरगणित की पढ़ाई 
नागरिकता के प्रशिक्षण के लिए पर्याप्त नहीं हो 


सारांश 


उभरते भारतीय समाज में शिक्षक और शिक्षा 


सकती। पाठ्यचर्या में खेलकद और शारीरिक 
व्यायाम की भी व्यवस्था होनी चाहिए। 
3. अवर और प्रवर ब॒नियादी विद्यालयों में 
शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए। 
प्रवर बुनियादी विद्यालयों में शिक्षा-विभाग की 
अनुमति लेकर ही अंग्रेजी पढ़ाई जा सकती है। 
4. सिखाए जाने वाले बुनियादी शिल्प स्थानीय 
परिस्थितियों के अनुसार होने चाहिए। . 
5 शिक्षा को अनिवार्य बनाने के लिए उपस्थिति 
अधिकारियों की नियुक्ति की जानी चाहिए। 
6. बाहरी परीक्षा के स्थान पर आंतरिक 
परीक्षाएँ होनी चाहिएं। 
7, शिक्षकों के प्रशिक्षण के स्तर और सेवा- 
शर्तों में सधार होना चाहिए। 
यह बहुत उत्साहजनक बात है कि सार्जेण्ट 
रिपोर्ट में शिक्षा-संबंधी प्रत्येक समस्था का निदान 
और उसका स्पष्ट समाधान किया गया। सरकार 
ने भी इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया किन्तु 
उन्हें लागु किया जा सके, इससे पहले ही 947 में 
हमारा देश स्वतंत्र हो गया और तब स्वतंत्र भारत 
के बच्चों के लिए नई शिक्षा योजनाएँ बनाई जाने 
लगीं। 


]. अंग्रेजी मिशनरियों ने इसाई धर्म के प्रसार के लिए मिशन विद्यालय खोले। ये विद्यालय 


प्राने देशी विद्यालयों से भिन्‍न थे। 


2, 83 का शासनादेश ईस्ट इंडिया कंपनी के शिक्षा-कार्यकलापों और दायित्वों का 
आरंभ था। 83 और 835 के बीच की अवधि शिक्षा के लक्ष्यों और उद्देश्यों से 


संबंधित विवादों की अवधि थी। 


3. 835 के मैकॉले के विवरण-पत्र से पहले के विवाद आंशिक रूप से हल हुए और 
घोषणा की गई कि भारतीयों को अंग्रेजी के माध्यम से अंग्रेजी साहित्य और विज्ञान की 


शिक्षा दी जाए। 


4. अधोमु्‌खी निस्ंपदन सिद्धांत (939) ने उच्च बर्ग के लोगों को उच्च शिक्षा देने में धन 
और प्रयास लगाने की सिफारिश की थी। इससे प्रारंभिक शिक्षा की उपेक्षा हुई। 
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5, बड़ ने अपने घोषणा पत्र में इस उपेक्षा का उल्लेख करने के साथ यह सिफारिश भी की 
कि प्रारंभिक शिक्षा का प्रसार किया जाए और उसमें सुधार लाया जाए। 

6. 858 में कंपनी भंग कर दी गई और भारतीय प्रशासन ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में 
आ गया। स्टैनले के घोषणापत्र (859), हण्टर आयोग (883) और शिक्षा नीति पर 
सरकारी प्रस्ताव ([904) में की गई सिफारिशों के बावजूद प्रारंभिक शिक्षा की प्रगति 
संतोषजनक नहीं रही। फिर भी 92 तक प्रारंभिक विद्यालयों की संख्या में और इनमें 
पढ़ने वाले बच्चों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। 

7. राजनैतिक स्वतंत्रता के लिए चलाए गए स्वदेशी आन्दोलन के साथ-साथ राष्ट्र-नेताओं 
ने प्रारंभिक शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य बनाने की भी माँग की। उनकी इस माँग 
को हार्टोंग समिति ने अस्वीकार कर दिया क्योंकि समिति की नीति शिक्षा के प्रसार की 
नहीं, बल्कि उसे ठोस बनाने की थी। 

8. 92-37 के दौरान भारतीय मंत्रियों ने शिक्षा में गहरी रूचि दिखलाई फिर भी वित्तीय 
अभाव, बढ़ती हुई जनसंख्या, राजनैतिक अंसतोष आदि के कारण प्रार्रभिक शिक्षा में 
उल्लेखनीय प्रगति नहीं हुई। 

9. महात्मा गांधी द्वारा प्रचारित और जाकिर हसैन समिति द्वारा विस्तारित बुनियादी शिक्षा 
योजना (937) कछ प्रांतों में लागू की गई। खेर समिति ने भी इस योजना का समर्थन 
किया। 

]0. लार्ड सार्जेण्ट ने प्रारंभिक शिक्षा में सधार लाने के लिए अनेक सिफारिशें कीं पर इन 
सिफारिशों को लागू किए जाने से पहले ही भारत स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। अतः स्वतंत्र 
भारत में शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए नए-नए सुझाव दिए गए। 


विचितन प्रश्न 


. मिशन विद्यालय प्राने देशी विद्यालयों से किन बातों में भिन्न थे? 

2. 8]3 के शासनादेश से भारत में शिक्षा-संबंधी कार्यकलापों की शुरुआत किस प्रकार हुई? 

3. विवादास्पद मामलों पर मैकॉले के विवरण-पत्र का क्या प्रभाव पड़ा? 

4. सरचार्ल्स बुड जन-शिक्षा का प्रसार करना और उसमें सुधार लाना चाहते थे। इस संबंध में उनकी क्या 
सिफारिशें थीं? 

5. प्रारंभिक शिक्षा के प्रसार और सुधार के संबंध में हण्टर आयोग की मुख्य-मुख्य सिफारिशें कौन-कौन 
सी थीं? 

6.  हार्टोग समिति की रिपोर्ट के आ जाने से निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा की माँग ढीली पड़ 
गई। क्या आप उपर्युक्त कथन से सहमत हैं? यदि हाँ/नहीं तो क्यों? 
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इकाई 5.4 स्वतंत्र भारत में प्रारंभिक 
शिक्षा का बदलता स्वरूप 


स्वतंत्रता मिलने के साथ ही हमारे ऊपर नए 
उद्देश्य, नई माँगें और नए दायित्व आ गए। 
स्वतंत्रता से पूर्व देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती 
व्यापक निरक्षरता की थी। इसने स्वतंत्र भारत के 
संविधान-निर्माताओं को सविधान में शिक्षा संबंधी 
निदेशक सिद्धांत सम्मिलित करने के लिए बाध्य 
किया जिससे कि लोकतांत्रिक सामाजिक व्यवस्था 
का निर्माण किया जा सके। संविधान के अनुच्छेद 
45 में प्रावधान है कि 960 तक राज्य सब बालकों 
को चौदह वर्ष की अवस्था तक निःशुल्क और 
अनिवार्य शिक्षा देने का प्रयास करेगा। यह इस 
बात का पर्याप्त प्रमाण है कि लोकतांत्रिक, 
समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष समाज में प्रब॒ुद्ध 
नागरिक का निर्माण करने की दृष्टि से नेताओं ने 
प्रारंभिक शिक्षा को अत्यधिक महत्वपूर्ण माना है। 


आइए, अब हम स्वतंत्र भारत में प्रारंभिक 
शिक्षा के बदलते स्वरूप को पहचानने का प्रयास 
करे। इसे निम्नलिखित भागों में बाँठा जा सकता 
हैः 


|. सभी बच्चों को शिक्षा का समान अवसर 
प्रदान करके और प्रारंभिक शिक्षा को नि:शुल्क 
और अनिवार्य बनाकर एक निश्चित अवधि में 
इस शिक्षा का सार्वजनिक प्रसार। 


2. सार्वजनीन प्रसार के साथ-साथ प्रारंभिक 
शिक्षा में गुणात्मक स॒धार। 

3, नई शिक्षा नीति-अनौपचारिक और 
अंशकालिक शिक्षा। 


प्रारंभिक शिक्षा के बदलते केन्द्र-बिन्द के इन 
तीन पक्षों पर क्रमशः इकाई 5.4., 5.4.2, और 
54.3 में विस्तार से चर्चा की गई है। 
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इकाई 5.4. प्रारंभिक शिक्षा का 
सार्वजनीन प्रसार 
प्रारभिक शिक्षा के सार्वजनीकरण का अर्थ है देश 
के एक निश्चित आय-वर्ग के सभी बच्चों को 
शिक्षा उपलब्ध कराना। इससे यह अर्थ निकलता 
है कि बच्चे चाहे धनी घर के हों या गरीब घर के, 
चाहे वे कितनी ही दूर की छोटी बस्ती और दुर्गम 
स्थानों के रहने वाले क्‍यों न हों, उन सभी को 
प्रारंभिक शिक्षा की सुविधा प्रदान की जानी 
चाहिए। इसका तात्पर्य शिक्षा-विकास के संबंध 
में स्वतत्रता-पूर्व की नीति में परिवर्तन लाना हुआ 
जो कछ चने हुए थोड़े से लोगों के लिए ही थी। अब 
यह बात मान ली गई है कि शिक्षा हर बच्चे का 
जन्म-सिद्ध अधिकार है। 

जैसा इस इकाई के प्रारंभ में कहा गया है, 
भारत के संविधान में उल्लिखित राज्य की नीति के 
निदेशक सिद्धांतो के अनुच्छेद 45 में सभी बच्चों 
को प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराने के राष्ट्रीय 
सकलप का संकेत है। देश में प्रारंभिक शिक्षा के 
सार्वजनीकरण का महत्व एवं अनिवार्यता भारत 
के संविधान के इस प्रावधान से परिलक्षित है। इस 
प्रावधान के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा का 
सार्वजनीकरण 960 तक पूरा हो जाना चाहिए 
था। इस दिशा में बहुत प्रयास किए गये परन्त्‌ इस 
लक्ष्य की प्राप्ति अभी तक भी नहीं हो पायी। अतः 
समय बीतने के साथ इसका महत्व बढ़ता गया । 

प्रारंभिक शिक्षा के संवैधानिक प्रावधान को 
समझने के लिए इस प्रावधान में सत्रिहित तीन 
महत्वपूर्ण तथ्यों पर विचार करना आवश्यक है। 
प्रथम तथ्य यह है कि शिक्षा के इस चरण को कोई 
नाम देने के संबध में यह अनुच्छेद मौन है। उसमें 
केवल 4 वर्ष की आय तक के सभी बच्चों के लिए 
शिक्षा का प्रावधान करने का उल्लेख है। संविधान 
को अपना लेने के बाद ही शिक्षा के इस चरण को 
प्रारभिक शिक्षा कहा जाने लगा। 


भारत में प्रारंभिक शिक्षा की ऐतिहासिक परंपराएँ 


संवैधानिक प्रावधान के संबंध में दूसरा 
विचारणीय तथ्य यह है कि इसमें शिक्षा उपलब्ध 
कराने के संबंध में बच्चों की आयु की ऊपरी सीमा 
का ही उल्लेख है । इस बात का उल्लेख नहीं है कि 
किस आय से बच्चों की शिक्षा प्रारंभ की जाए। 
ऐसा करने का कारण इस संबंध में अलग-अलग 
राज्यों का निचली आयु सीमा को अलग-अलग 
निश्चित करना था। क॒छ राज्यो में तो बच्चे को 
विद्यालय में प्रवेश कराने की आयु 5 वर्ष रखी गई 
है तो कछ राज्यों में 6 वर्ष। संविधान के अनुसार 
विद्यालय स्तर की शिक्षा राज्य का विषय है और 
राज्यों को उसके संबंध में अपने नियम बनाने का 
अधिकार है। अतः संविधान में इस बात का 
उल्लेख कहीं नहीं है कि किस आय से बच्चों की 
शिक्षा का शुभारंभ करना चाहिए । 

संवैधानिक प्रावधान के संबंध में तीसरा 
विचारणीय तथ्य नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा 
पर बल विया जाना है। प्रारंभिक शिक्षा का 
सार्वजनीकरण तभी संभव है जबकि शिक्षा पर 
होने वाले खर्चे का भार छात्र को न उठाना पड़े 
अन्यथा केवल शुल्क देने तथा पुस्तकें, लेखन 
सामग्री आदि खरीदने की आर्थिक स्थिति में न होने 
के कारण गरीब घरों के बच्चे शिक्षा प्राप्त करने 
की सुविधाओं से वंचित रह सकते हैं। शिक्षा को 
निःशुल्क बनाने का तात्पर्य यह है कि बच्चों से 
शिक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा। पर केवल शुल्क 
की छट दे देना ही समाज के गरीब वर्गों के 
बहुसंख्यक बच्चों के लिए शिक्षा की सुविधाओं का 
लाभ उठाने के लिए पर्याप्त नहीं है। यही कारण है 
कि हमारी इस स्थिति में निःशुल्क शिक्षा में यह 
बात भी निहित है कि समाज के गरीब वर्ग के 
बच्चों को पाठय-पुस्तकें और लेखन-सामग्री मफ्त 
दी जाए और अनसचित जातियों तथा अनसचित 
जनजातियों के बच्चों को छात्रव॒त्ति भी दी जाए 
जिससे उनके पढ़ाई की अवधि मे पारिवारिक धंधा 


87 


न कर पाने के कारण माता-पिता को जो आर्थिक 
क्षति होती हो उसे कम किया जा सके। 

सभी बच्चों को अनिवार्य शिक्षा देने की बात 
पर संवैधानिक प्राव धान में इसलिए बल दिया गया 
है क्योंकि हो सकता है नि:शुल्क शिक्षा उपलब्ध 
होने के बावजूद अनेक माता-पिता विभिन्‍न 
कारणों से अपने बच्चों को पढ़ने के लिए विद्यालय 
न भेजें। उदारहरणार्थ, विशेष रूप से समाज के 
गरीब वर्गों के बहुसंख्यक निरक्षर माता-पिता 
परिवार में पढ़ने -लिखने कीं परंपरा न होने के 
कारण अपने बच्चों को शिक्षा देने की आवश्यकता 
को न समझ पाएँ। कछ माता-पिता तो यहाँ तक 
सोचते हैं कि विद्यालय जाने से उनके बच्चे परिवार 
से दूर हो जाते हैं। उन पर सफेदपोश नौकरियाँ 
पाने की धुन सवार हो जाती है जिन्हे प्राप्त कर 
पाना आज बहुत कठिन हो गया है। लड़कियों की 
शिक्षा के बारे में यह प्रतिरोध और भी अधिक है 
क्योंकि ग्रामीण जनता का एक बड़ा भाग अब भी 
रूढ़ियों से जकड़ा हआ है। 

फिर भी यह देखा जा सकता है कि हमारे देश 
में प्रारंभिक शिक्षा का पर्याप्त प्रसार हुआ है। 
स्वतंत्रता के बाद के वर्षों में शिक्षा संस्थाओं, 
शिक्षकों और छात्रों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि 
हुई है। ।95] से 96! तक की अवधि में प्रारंभिक 
शिक्षा पर दगने से भी अधिक प्रत्यक्ष व्यय किया 
गया फिर भी सार्वजनीन भरती का लक्ष्य प्राप्त नहीं 
किया जा सका। ऐसा होने का एक मुख्य कारण 
जनसंख्या में तीव्र वृद्धि रहा। इस तथ्य से आप यह 
देख सकते हैं कि ।980-8] में प्रारंभिक विद्यालयों 
में 6-]। आय वर्ग के बच्चों की संख्या 96 में 
बच्चों की कल संख्या से भी कहीं अधिक थी। 
जनसंख्या में तीव्र वद्धि से गरीबी बढ़ती है जो कम 
आय-वर्ग के बच्चों को बाध्य करती है कि वे 
विद्यालय पढ़ने न जाएँ या जो जाते भी हैं वे एक-दो 
साल के अंदर पढ़ाई छोड दें। यह बात समझने की 


[8 


आवश्यकता है कि यह समस्या केवल शैक्षिक 
समस्या नहीं है बल्कि सामाजिक- आर्थिक समस्या 
भी है क्योंकि विद्यालयों में बच्चों की भरती न होने 
का एक मुख्य कारण गरीबी है। अतः यदि हमें 
अपने प्रयास में सफल होना है तो हमें एक ऐसी 
कार्यवीति अपनाने की आवश्यकता है जिसमें 
सामाजिक-आंर्थिक कारक सहित अन्य आयामों 
का भी ध्यान रखा जाए। इस प्रकार 6-4 वर्ष के 
आयु-वर्ग के सभी बच्चों को निःशुल्क और 
अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य की 
प्राप्ति में हमें अभी काफी लंबा रास्ता तय करना 


। 

प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के संबंध में 
एक अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान अनिवार्य शिक्षा का 
है। इसका तात्पर्य ऐसे कानुन बनाना है जिनके 
अंतर्गत माता-पिता के लिए अपने बच्चों को 
विद्यालय भेजना अथवा उन्हें किसी अन्य सा धन से 
शिक्षा दिलाना अनिवार्य किया जा सके। यदि कोई 
बच्चा शिक्षा की सविधाओं का लाभ नहीं उठा रहा 
हो तो इन काननों का प्रयोग करके बच्चे के 
माता-पिता को दंडित किया जा सके। 

बच्चों के लिए अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा का 
विचार पहले-पहल संभवतः 838 में उभरा। तब 
विलियम आदम ने सिफारिश की थी कि सरकार 
यह कानन बनाकर कि हर गाँव में विद्यालय खोला 
जाए, प्रारंभिक शिक्षा अनिवार्य बनाने की दिशा में 
प्रयास कर सकती है। किन्तु इस दिशा में सबसे 
पहला कदम तत्कालीन बड़ौदा रियासत ने उठाया। 
वहाँ के प्रबुद्ध शासक स्वर्गीय महाराजा सयाजी राव 
गायकवाड़ ने 893 में अपनी रियासत के अमरेली 
तालक में परीक्षण के रूप में अनिवार्य शिक्षा लागू 
की थी और इसके उत्साहजनक परिणाम प्राप्त 
होने पर उन्होंने 906 में रियासत के सभी भागों में 
अनिवार्य शिक्षा लागू कर दी। वास्तव में इस 
परीक्षण ने ही स्वतंत्र भारत के हमारे नेताओं को 
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प्रेरणा दी और उनके मन में यह विश्वास पैदा 
किया कि भारत मेंअनिवार्य शिक्षा का प्रावधान 
असंभव नहीं है बल्कि एक यथार्थ तथा व्यावहारिक 
प्रस्ताव है। 

902 में बंबई विधान परिषद्‌ में बंबई शहर 
के लिए अनिवार्य शिक्षा लागू करने की माँग की 
गई। सरकार ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं 
किया। इसी प्रकार 90 और ॥9] में श्री 
गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा केन्द्रीय धारा सभा में 
किए गए प्रयासों को अस्वीकृति का सामना करना 
पड़ा। बे फिर भी इन प्रयासों ने भारतीय जनता के 
मन में भारी उत्साह पैदा कर दिया और 930 में 
भारत के प्रायः सभी प्रांतो में, जिन्हें 950 में 
भारत के संविधान में 'ए' श्रेणी के राज्य माना गया 
था अनिवार्य (शक्षा अधिनियम पारित हो गए। 
कार्यक्रमों को लागू करने में प्राप्त अनुभवों के 
आधार पर इन अधिनियमों में समय-समय पर 
उपयक्त संशोधन किए गए। तत्कालीन भारतीय 
रियासतें जो बाद में संविधान के अनुसार बी' और 
सी श्रेणी के राज्य बनीं, इन अधिनियमों को 
पारित करने में शिथिल रहीं । यद्यपि जैसा पहले 
कहा जा चुका है बड़ौदा रियासत ही 893 में 
अनिवार्य शिक्षा अधिनियम पारित कर इस क्षेत्र में 
अग्रदूत रही। अब ये अधिनियम लगभग सभी 
राज्यों /संघीय क्षेत्रों में पारित हो गए हैं और 
का “समय पर इनमें उपयुक्त संशोधन भी हुए 
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अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की मुख्य 
विशेषताएँ निम्नलिखित है: 

]. अनिवार्यता के क्षेत्र का उल्लेख। इसमें उन 
भौगोलिक क्षेत्रों को इंगित किया गया है जहाँ ये 
अधिनियम लागू किए जाने हों। 

2. अनिवार्यता में आनेवाले बच्चों के आयु-वर्ग 
तथा लिंग का उललेख। इसमें अनिवाय शिक्षा 
के लिए बच्चों की निचली और ऊपरी आयु 


भारत मे प्रारंभिक शिक्षा की ऐतिहासिक परंपराएँ 


सीमा का उल्लेख किया गया है। यद्यपि 
अधिकांश राज्यों में निम्न आयु-सीमा 
6 वर्ष है और कछ राज्यों में 5 वर्ष, तथापि प्राय: 
सभी राज्यों /संघीय क्षेत्रों में ऊपरी आयु-सीमा 
[4 वर्ष ही है। प्रारंभिक चरण में आयु-वर्ग में 
पर्याप्त अंतर था क्योंकि अनिवार्यता की अवधि 
कम यानि 3 वर्ष रखी गई थी, जिसमें 6 से 9 वर्ष 
तक की आयु के बच्चे आते थे। बाद में उसे 
बढ़ाकर 6 से ।] वर्ष तक के बच्चों पर अथवा 6 
से 4 वर्ष तक के बच्चों पर लागू किया गया। 
इसी प्रकार प्रारभिक चरण में अनेक स्थानों पर 
अनिवार्यता केवल लड़कों के लिए थी जिसे बाद 
में सभी बच्चों पर जिनमें लड़कियाँ भी शामिल 
थी लागू कर दी गई। 
3. उन परिस्थितियों का उल्लेख जिनमें बच्चों 
का विद्यालय में प्रवेश न लेना अथवा बच्चों का 
विद्यालय से लगातार अनपस्थित रहना 
नियमानसार अपराध माना जाए। इन 
परिस्थितियों के अतंर्गत बीमारी, बीमार 
माता-पिता की देखभाल करना, परिवार का 
अकेला कमाऊ व्यक्ति होता जैसी विशेष 
कठिनाइयों में अनिवार्यता से छट का प्राव धान 
हे। 
4. दोषी माता-पिताओं के लिए, जिनके बच्चे 
या तो विद्यालय में प्रवेश नहीं लेते या लंबी 
अवधि तक अनपस्थित रहते हैं, दंड का 
उल्लेख। 
5. उस प्राधिकारी का उल्लेख जो ये दंड देने के 
लिए सक्षम हो। ये प्राधिकारी ग्राम पंचायतें, 
नगरपालिका समितियाँ आदि हो सकती हैं। 
6, कानून के अधीन दण्ड देने से संबद्ध मामलों 
को दर्ज करने के लिए अपनाई जाने वाली 
प्रक्रिया का उललेख। 

कानन बनाना अपेक्षाकृत सरल कार्य है। 
सबसे बड़ी कठिनाई काननों को लाग करने में 
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आती है, जिंसके मुख्य कारण निम्नलिखित हैं: 
!. विद्यालय में प्रवेश न लेने वाले बच्चों का 
पता लगाने के लिए अनिवार्य आय-वर्ग के 
बच्चों के आज तक के आकंडे रखने का काम 
शिक्षकों का है। गाँवों में जन्म-रिकार्ड 
न होने से बच्चों की ठीक-ठीक आयु मालूम 
करने में कठिनाई होती है। 
2, घर पर काम करने वाले बच्चों के बारे में 
उनके माता-पिता जानकारी को छिपा लेना 
चाहते हैं। अतः बच्चों की सूची तैयार करने 
वाले शिक्षकों को ठीक-ठीक जानकारी प्राप्त 
करने में काफी कठिनाई होती है। 
3, अधिकांश दोषी माता-पिता समाज के 
गरीब वर्गों के लोग होते हैं, अतः उन पर 
जर्माना लगाना परिवार को कठिनाई में डालना 
होता है। 
4. धनी लोग बच्चों को अपने यहाँ नौकर बनाकर 
रखते हैं, उन्हें विद्यालय नहीं जाने देते और 
बदले में जुर्माना भर देते हैं। 
5. जर्माना वसलने वाली व्यवस्था की स्थापना 
पर भारी व्यय बैठता है। जमाने की राशि बहत 
अल्प होती है क्योंकि गरीब माता-पिताओं पर 
भारी जुर्माना नहीं लगाया जा सकता। अत 
जुर्माना वसूलने की अनुवर्ती क्रिया में समस्याएँ 
पैदा होती हैं। 
इन्हीं कारणों तथा ऐसे ही अन्य कारणों से 
अनिवार्य शिक्षा अधिनियम माता-पिताओं को 
बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए बाध्य करने में 
अप्र भावी रहे हैं। दोषी माता-पिताओं, विशेष रूप 
से गरीब माता-पिताओं के घिरूद्ध अधिनियम में 
प्रावधान होने के बावजुद उन पर दंडनीय कार्रवाई 
नहीं की जाती क्‍योंकि इससे पूरे परिवार को 
कठिनाई होती है। अतः इन माता-पिताओं को 
बाध्य करने के स्थान पर उन्हें समझाने -बझाने का 
सहारा लेना उचित होगा ताकि वे अपने बच्चों को 
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विद्यालय भेजने लगे। यह तो सभी समझते हैं कि 
और समझाने-बुझाने की भी अपनी एक सीमा 
होती है और प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के 
लक्ष्यों की प्राप्ति में निरंतर विलम्ब होता जा रहा 
है। फिर भी, अनिवार्य शिक्षा अधिनियमों ने बच्चों 
की शिक्षा के महत्व के प्रति लोगों में जागरूकता 
पैदा की है। इन कानूनों के लागू होने से यह बात भी 
स्पष्ट हो गई है कि केवल कानून के द्वारा समाज में 
परिवर्तन नहीं लाया जा सकता। सार्वजनिक 
शिक्षा-कार्यक्रमों की सफलता इन कार्यक्रमों में 
लोगों के भाग लेने की इच्छा पर निर्भर करता है 
और इस इच्छा को लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक 
मुख्य प्रयास के रूप में समझा-बुझा कर ही पैदा 
किया जा सकता है। 


भारत के संविधान में लिंग, जाति अथवा 
संप्रदाय के किसी भेद-भाव के बिना सभी लोगों को 
शिक्षा के समान अवसर प्रदान किए गए हैं। 
लडकियों की शिक्षा की समस्या दीर्घकाल से 
सरकार के लिए चिन्ता का विषय रही है। 
लड़कियों की शिक्षा समस्या का गहराई से 
अध्ययन करने और लड़कों और लड़कियों की 
शिक्षा के बीच के अंतर को दूर करने के उपयुक्त 
उपाय सझाने के लिए 958 में राष्ट्रीय महिला - 
शिक्षा समिति की नियक्ति की गई। समिति की 
सिफारिश पर लड़कियो की शिक्षा में सुधार लाने 
तथा उसका प्रसार करने से संबद्ध नीतियाँ बनाने 
और कार्यक्रम लागू करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर 
राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद्‌ की और राज्य स्तर 
पर राज्य महिला शिक्षा परिषदों की स्थापना की 
गई। 


सारांश 


उभरते भारतीय समाज मे शिक्षक और शिक्षा 


इसके अतिरिक्त लडकियाँ विद्यालयों में अधिक 
संख्या में प्रवेश लें और अपनी पढ़ाई जारी रखें, 
इसके लिए राज्य ने छात्राओं को मफ्त पाठ्यपुस्तकें 
और कपड़े देना, उन्हें छात्रव॒त्ति देना, कन्या 
विद्यालय खोलना, महिला शिक्षकों की नियक्ति 
करना, छात्राओं के लिए छात्रावास बनाना आदि 
अनेक युक्तियाँ अपनाई हैं। इन सभी प्रयासों के 
बावजूद आज भी तीन लड़कियों में से एक लड़की 
विद्यालय में पढ़ने नहीं जाती और पहली कक्षा में 
प्रवेश लेने वाली 00 लड़कियों में से केवल तीस 
लड़कियाँ ही पॉचवीं कक्षा तक पहुँच पाती हैं। 

विद्यालयों में छात्रों और छात्राओं के प्रवेश की 
संख्या की तलना करने पर हम पाते हैं कि छात्रों की 
अपेक्षा छात्राओं की संख्या अब भी बहत कम हैं। 
प्राथमिक कक्षाओं (] से 5 तक) में छात्रों और 
छात्राओं के प्रवेश का अनुपात 3:2 का और 
मिडिल कक्षाओं में 2: का है जिससे छात्रों और 
छात्राओं के प्रवेश की संख्या में उल्लेखनीय अंतर 
का संकेत मिलता है । 

आप जानते ही हैं कि अनुसूचित जातियों, 
अनुसूचित जनजातियों और पहाड़ों तथा पिछड़े 
क्षेत्रों में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों 
की समाज में बहुत पिछड़ी हुई स्थिति है। यही 
बात अधिकतर इन वर्गों के लोगों के पिछड़ेपन का 
कारण है। स्वतंत्रता के बाद इन वर्गों के बच्चों को 
शिक्षा के समान अवसर प्रदान कर उनके आर्थिक 
पिछड़ेपन को दूर करने का पर्याप्त प्रयास किया 
गया है। इन बच्चों को विद्यालयों में लाने के लिए 
छात्रव॒त्ति, वर्दी, पुस्तकें, लेखन-सामग्री, 
छात्रावास-शुल्क, दोपहर का भोजन आदि 

प्रोत्साहन एवं सुविधाएँ उपलब्ध कराई गई हैं। 
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. प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनीकरण का अर्थ है-विद्यालय जाने वाली आय के सभी बच्चों 
को उनकी सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों अथवा भौगोलिक निवास स्थानों का 


भारत में प्रारंभिक शिक्षा की ऐतिहासिक परपराएँ 


विचार किए बिना प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराना। 


, भारत के संविधान में 4 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए नि:शुल्क और 


अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। 


, संवैधानिक प्रावधान में इस बात का उल्लेख नहीं है कि बच्चों की अनिवार्य शिक्षा के द 


लिए आयु की निचली सीमा क्‍या हो। 


, प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के महत्व के प्रति चेतना पैदा होने से 938 से ही 


अनिवार्य शिक्षा की माँग उठने लगी। 


, सभी राज्यों /संघीय क्षेत्रों में अनिवार्य शिक्षा अधिनियम पारित किए गए जिनमें अपने 


बच्चों को विद्यालय न भेजनेवाले माता-पिताओं के लिए अर्थ-दंड के प्रावधान हैं। 


, विभिन्‍न सामाजिक- आर्थिक कारणों से अनिवार्य शिक्षा अधिनियमों की दंड-संबंधी 


धाराओं को लागू नहीं किया जा सका। अतः इस कार्य के लिए मुख्यतः उन्हें 
समझाने-बुझाने का सहारा लिया गया। 


, फिर भी अनिवार्य शिक्षा अधिनियम बच्चों की शिक्षा के भहत्व के प्रति जनता में 


जागरूकता पैदा करने में सफल रहे हैं। 


विचिंतन प्रश्न 


]. 


यदि आपकी बस्ती के सभी बच्चों को विद्यालय में प्रवेश दिला दिया जाए तो कौन-कौन सी कठिनाइयाँ 
उत्पन्न हो सकती हैं? 
सभी बच्चों (लड़कियों सहित) की शिक्षा के प्रश्न पर कछ माता-पिताओं से चर्चा करके यह पता 
लगाइए कि वे अपने बच्चों को विद्यालय क्‍यों नहीं भेजना चाहते? 


, सभी बच्चों को विद्यालय में लाने के लिए एक शिक्षक के रूप में आप क्या कर सकते हैं? 
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, क्‍या आप समझते हैं कि आपके क्षेत्र के लिए अनिवार्य शिक्षा अधिनियम पारित किया गया? इस 


अधिनियम का अध्यन्न करने के लिए इसकी एक प्रति आप स्थानीय प्राथमिक विद्यालय से कछ दिनों के 
लिए माँग लाइए। यदि प्रति वहाँ उपलब्ध नहीं है तो पता लगाइए, बह आपको और कहाँ से मिल सकती 
| 


, अनिवार्य शिक्षा अधिनियम का अध्ययन करके यह मालूम कीजिए कि उसके प्राव धानों को किस सीमा 


तक लागू किया जा रहा है। यदि लागू नहीं किया जा रहा हो तो पता लगाइए कि ऐसा क्‍यों है। 


. आपकी बस्ती में माता-पिता किन कारणों से अपने बच्चों को विद्यालय नहीं भेजते? क्या आपके विचार 


से अनिवार्य शिक्षा अधिनियम लागू करके इन्हें अपने बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए बाध्य किया जा 
सकता है? कुछ उन मुख्य समस्याओं का उल्लेख कीजिए जो अधिनियम को लागू करने में सामने 
आएँगी। 
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इकाई 5.4.2 प्रारंभिक शिक्षा में 
गणात्मक सुधार 


पिछली उप-इकाई 5.4.] में. आपने देश में 
विद्यालय जाने वाली आयु के सभी बच्चों को 
प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराने पर दिए गए बल 
के संबंध में अध्ययन किया है। इसके साथ-साथ 
शिक्षा की गणवत्ता में सुधार लाने का भी प्रयास 
किया गया है जिससे वह लोगों की आवश्यकताओं 
के अधिक अनुकल हो और उनके पर्यावरण से मेल 
खाती हो। इन प्रयासों का कोई अन्त नहीं है। 
कयोंकि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार एक सतत्‌ 
प्रक्रिया है। यह कभी नहीं कहा जा सकता कि 
शिक्षा गुणवत्ता के अंतिम चरण में पहुंच गई है 
और उसमें अधिक सुधार न सम्भव है, न 
अपेक्षित। । 

इस बात पर भी ध्यान देना आवश्यक है कि 
शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना एक धीमी और 
क्रमिक प्रक्रिया है क्योंकि इसमें पाठ्यपुस्तकों में 
सुधार लाना, शिक्षण और मल्यांफन की बेहतर 
विधियों को अपनाना, उपलब्ध सृविधाओं का 
'भरपूर उपयोग करना, समुदाय के साथ संपर्क 
बनाए रखना, छात्रों को व्यक्तिगत मार्गदर्शन 
देना, उनके मन में सामाजिक और नैतिक मूल्यों 
को बैठाना आदि कछ ऐसे कार्य हैं जिनमें भौतिक 
अथवा आर्थिक दृष्टि से अधिक कछ करने की 
आवश्यकता नहीं होती। शैक्षिक गुणवत्ता में 
अनेक कार्यक्रम सम्मिलित होते हैं। जे. पी. नायक 
के अनुसार इन कार्यक्रमों की सफलता मुख्यतः 
शिक्षक की क्षमता और उस की अपने छात्रों की 
अभिरुचियों के विषय में जानकारी पर निर्भर है। 


विकसित देशों से भिन्‍न, जहाँ कक्षाओं में. 


टेपरिकार्डर और स्लाइड प्रोजेक्टर जैसे गैजटों का 
प्रयोग बहुतायत में होता है, हमें पढ़ाने के लिए 


मुख्यतः पाठ्यपुस्तकों पर ही निर्भर करना पड़ता 


उभरते भारतीय समाज में शिक्षक और शिक्षा 


है। एक बड़ी सीमा तक छात्रों की उपलब्धि के 
स्तर का निर्णय पाठ्यपुस्तकों की गणवत्ता से होता 
है। अतः शिक्षा की गणवत्ता में सुधार का प्रयास 
करने के लिए विद्यालय में काम आने वाली 
पाठ्यपुस्तकों की गुणवत्ता के सुधार पर ध्यान 
दिए जाने की आवश्यकता है। 

पाठ्यपुस्तक की गुणवत्ता में सुधार लाने का 
अर्थ है- ()विषय वस्तु में सधार, (2) प्रस्तुतीकरण 
की शैली में सुधार, (3) प्रयुक्त चित्रों की गुणवत्ता 
और मात्रा में सुधार और (4) छपाई की गुणवत्ता 
में सुधार। आइए, अब हम देखें कि स्वतंत्रता के 
बाद की अवधि में प्रारंभिक विद्यालयों के लिए 
उपलब्ध पाठ्यपुस्तकों में इन चार पक्षों की दृष्टि 
से कितना सुधार हुआ है। 

प्रारंभिक शिक्षा सहित शिक्षा के सभी चरणों 
की पाठ्यपुस्तकों की विषय वस्तु में स्वतंत्रता के 
बाद ५ अवधि में निम्नलिखित कारणों से सधार 
हआ हैः 


शिक्षा के उद्देश्यों में पर्याप्त परिवर्तन आया 
है। शिक्षा के प्राथमिक चरण पर यह परिवर्तन 
विशेष रूप से देखा जा सकता है। उपनिवेशी 
शासन में पढ़ना, लिखना और अंकर्गणित की 
जानकारी होना पर्याप्त माना जाता था पर देश में 
लोकतांत्रिक समाजवादी व्यवस्था अपना लेने पर 
अब यह जानकारी बहुत ही कम मानी जाती है। 
अत: इस बात पर बल दिया गया है कि शिक्षा का 
लक्ष्य बच्चे के व्यक्तित्व का सवांगीण विकास 
करना होना चाहिए। इसके लिए पाठ्यपुस्तकों की 
विषय वस्तु में परिवर्तन लाने के अतिरिक्त 
विद्यालयों में विविध सामाजिक, सांस्कृतिक और 
शैक्षिक कार्यक्रम आयोजित करने की आवश्यकता 
है। बच्चों में वैज्ञानिक एवं विवेकपूर्ण दृष्टिकोण के 
विकास पर भी बल दिया गया है। जो परीक्षण और 


-अन्वेषण के द्वारा ही संभव है। पहले शिक्षा -की- 


भारत में प्रारंभिक शिक्षा की ऐतिहासिक परंपराएँ 


'जमाखाता (बैंकिंग) संकल्पना' में बच्चों के 
मस्तिष्क में ज्ञान का भंडार जमा करना था। कोई 
तथ्य क्यों हआ और कहाँ से हआ यह जानने 
की गंजाइश प्रदान करने के लिए उक्त संकल्पना 
में परिवर्तन होना ही था। उददेश्यों में इस 
परिवर्तन के आने से पाठ्यपस्तकों की विषयवस्त 
में परिवर्तन लाना भी आवश्यक हो गया। 

प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनीकरण पर अधिक 
बल देने से भी पाठ्यपुस्तकों में नई विषयवस्तु को 
सम्मिलित करना आवश्यक हो गया जिससे 
विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा 
को अधिक अर्थपूर्ण और प्रासंगिक बनाया जा 
सके। इस संदर्भ में नागरिकता की शिक्षा और 
राष्ट्रीय एकता पर अधिक बल देने के लिए समाज 
विज्ञान की विषयवस्त में किए गए परिवर्तनों को 
देखा जा सकता है। इसी प्रकार सामान्य विज्ञान में 
'करके सीखो' और पर्यावरण के अन्वेषण' पर 
अधिक बल देकर उसकी विषयवस्तु का पुनर्गठन 
किया गया है। प्रारंभ में शिल्प शिक्षा के रूप में 
और बाद में समाजोपयोगी उत्पादक कार्य के रूप 
में उत्पादन कौशल विकसित करने के उद्देश्य से 
पढ़ाई में एक नए क्षेत्र को समावेश करने का श्रेय 
भी शैक्षिक दृष्टिकोण में हुए इस परिवर्तन को 
जाता है। 

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की प्रगति से हुए ज्ञान 
विस्फोट ने पूरे संसार में शैक्षिक कार्यक्रमों को 
प्रभावित किया है। यह अनुभव किया जा रहा है कि 
ज्ञान में अत्यधिक तीब्र गति से वृद्धि हो रही है। 
अतः पढ़ाई को ज्ञान तथ्यों की जानकारी तक ही 
सीमित नहीं रखा जा सकता। उसका लक्ष्य 
विद्यार्थियों को इस योग्य बनाना होना चाहिए कि 
वे निरंतर उत्तर खोजते हुए उन बातों का 
अन्वेषण कर सकें जिनका ज्ञान अभी अपूर्ण है। 
इसके फलस्वरूप विद्यालय स्तर पर ज्ञान-बोध का 
स्तर ऊपर उठा है। पहले जो विषय शिक्षा के 
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उच्च स्तर पर पढ़ाए जाते थे अब वे ब्रनर के 
प्रयोगों के प्रभाव से कहीं नीचे के स्तरों पर पढ़ाए 
जाने लगे हैं। ब्रनर के कथनानुसार विकास के 
किसी स्तर पर किसी भी व्यक्ति को उचित ढंग से 
कोई भी विषय पढ़ाया जा सकता है। परे विश्व में 
भिन्न-भिन्न चरणों पर शिक्षा के स्तर की 
लगातार समीक्षा की जा रही है और इस प्रयास में 
भारत पीछे नहीं रह सकता। इस कारण से भी 
विद्यालय की पाठ्यपुस्तकों की विषयवस्तु में 
संशोधन हुआ है। 

सीखने की गति और बच्चे के सामाजिक 
वातावरण के संदर्भ में विकास के चरणों के साथ 
उसके संबध को समझने के लिए विश्व भर में 
हलचल सी मच गई है। अतः शिक्षण की विधियों 
पर पहले से कहीं अधिक ध्यान दिया जा रहा है। 
इसके लिए भी पाठ्यपुस्तकों की विषयवस्त में 
परिवर्तन की आवश्यकता हुई है। 

इन्हीं सब कारणों से हमारे देश में और अन्य 
देशों में भी पाठ्यपस्तकों का समय-समय पर 
संशोधन किया जाता रहा है। इसके फलस्वरूप 
शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। लगभग 
सभी राज्यों में पाठ्यपुस्तकें तैयार करने के लिए 
विशेष एजेंसियाँ स्थापित की गई हैं।जो समय- 
समय पर विद्यमान पुस्तकों की समीक्षा करके उन्हें 
स॒धारती रहती हैं। वस्तृतः यही कारण है कि 
शिक्षकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे इन 
एजेंसियों द्वारा तैयार की गई नई सामग्री का 
विस्तृत अध्ययन कर इन परिवर्तनों के साथ 
तालमेल बनाए रखें। द 

जैसा ऊपर संकेत किया जा चुका है 
पाठ्यपुस्तकों की विषयवस्तु की प्रस्तुति शैली में 
भी पर्याप्त परिवर्तन आया है जिससे जीवन के 
विभिन्‍न चरणों में सीखने की प्रक्रिया और बढ़ते 
हुए ज्ञान के साथ उसका तालमेल रह सके। शिक्षा 
के उद्देश्यों में परिवर्तन आने से भी प्रस्तुति शैली 
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में अंतर आया है। अब विषयवस्त की प्रस्तति इस 
दृष्टि से नहीं की जाती कि छात्र उसे कंठस्थ करें 
बल्कि उसे इस प्रकार प्रस्तृत किया जाता है कि 
छात्र अर्जित ज्ञान का उपयोग अपनी 
आवश्यकताओं से सम्बद्ध और अधिक ज्ञान प्राप्त 
करने में कर सकें। आधनिक पाठ्यपस्तक को नई 
प्रस्तति शैली का एक उदाहरण माना जा सकता 
है। छात्रों से पस्तक में दिए गए विचिंतन प्रश्नों के 
उत्तर मालम करने को कहा जाता है। तथ्यों को 
कंठस्थ करने के स्थान पर कोई बात क्यों और 
कैसे' हुई इसे समझाने का प्रयास किया जाता है। 

प्रस्ततिशैली में परिवर्तन के कुछ अन्य कारण 
भी रहे हैं। इस बात का अधिकाधिक अनुभव 
किया जाता रहा है कि विशेष रूप से छोटे बच्चों के 
लिए केवल पाठ्यपस्तकें ही पढ़ने का एकमात्र स्रोत 
नहीं होनी चाहिएँ। यदि अभ्यास के लिए अभ्यास 
पस्तिकाएँ स्व-अध्ययन के लिए स्वाध्याय 
सामग्री तैयार की जाए जिनका छात्र सुविधा और 
समय के अनुसार प्रयोग कर सकें तो शिक्षकों से 
अधिक सहायता लिए बिना ही बच्चों की 
विषयवस्त को सीखने में सहायता की जा सकती 
है। इसी कारण परक पाठयपस्तकें जिन्हें कक्षाओं 
में पढ़ाया जाना आवश्यक नहीं है और साथ ही 
ऐसी अभ्यास पुस्तिकाएँ तथा स्वाध्याय सामग्रियाँ 
तैयार की गई है जिनका उपयोग छात्र सविधानुसार 
कर सकते हैं। 

क॒छ अच्छे-अच्छे उदाहरण-चित्रों के उपयोग 


से भी पाठ्यपुस्तकों की गणवत्ता में धीरे-धीरे ' 


सुधार हुआ है। इस बात का अधिकाधिक अनुभव 
करते हए कि पाठ्यपस्तकों का कार्य बच्चों को 
सीखने में 'सहायता करना है, उनमें प्रयकक्‍त 
उठाहरण-चित्रों की गणवत्ता में भी सधार हुआ 
है। अधिक समय नहीं हआ जब पाठयपस्तकों के 
उत्पादन का कार्य मख्यतः निजी प्रकाशकों के हाथ 
में था। वे सस्ती परुतकों का उत्पादन कर 
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अधिकतम लाभ कमाने का प्रयास करते थे। अत 
वे अपनी पस्तकों में बड़ी-बड़ी आकृतियों 
और उदाहरण-चित्रों का उपयोग नहीं करते थे। 
राज्यों में पाठ्यपुस्तक ब्यूरों की स्थापना हो जाने से 
पाठ्यपस्तकों के उत्पादन से लाभ कमाने की 
प्रवृति समाप्त हुई है। अत: शिक्षा की विषयवस्तु 
को समझाने के लिए चित्रों के उपयोग में पर्याप्त 
सुधार हुआ है। 

पाठ्यपुस्तकों, विशेषकर शिक्षा के प्रारंभिक 
चरण की पाठ्यपुस्तकों की छपाई की गणवत्ता में 
भी सुधार हुआ है। बच्चों के लिए उन्हें अधिक 
आकर्षक बनाने की दृष्टि से अब रंग-बिरंगी 
पस्तकें छापी जाती हैं। बच्चों की आयु तथा अन्य 
बातों को ध्यान में रखते हुए छापे के उपयक्त 
टाइपों के उपयोग पर भी ध्यान दिया जाता है। 
छोटे बच्चों की पाठ्यपुस्तकों में मोटे टाइपों का 
उपयोग किया जाता है और शब्दों के बीच अधिक 
अंतर भी छोड़ा जाता है। कछ अधिक आयु के 
बच्चों की लगभग सभी पाठ्यपुस्तकों में रंगीन एवं 
अधिक आकर्षक चित्रों से काम लेने की प्रवृत्ति 
उभर रही है। विभिन्‍न आयु-वर्ग के बच्चों के लिए 
छापे के कौन-से टाइप और रंग उपयकत रहेंगे, 
इसका निर्णय करने के लिए काफी अनुसंधान कार्य 
हुआ है जो पाठ्यपुस्तकों की छपाई में मार्ग-दर्शन 
करता है। इन प्रयासों के फलस्वरूप बच्चों को 
पाठ्यपुस्तकें अब नीरस तथा अनाकर्षक नहीं 
लगतीं। 

इस प्रकार पिछले कछ वर्षों में उत्पादन की 
गणवत्ता तथा शिक्षण की विषयवस्तु और विधियों 
की दृष्टि से अध्ययन सामग्री की गुणवत्ता में 
सुधार हुआ है। बेहतर अध्ययन सामग्री के 
उत्पादन से अधिक-से-अधिक लाभ प्राप्त करने 
के लिए अब पाठ्यपस्तकों के साथ-साथ शिक्षक 
संदर्शिकाएँ' भी उपलब्ध हैं जिनमें शिक्षण की 
विधियों की चर्चा होती है और पाद्यपुस्तकों से 
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प्रभावी ढंग से काम लेने में वे शिक्षकों की सहायता 
करती हैं। प्रायः इन प्रयासों के साथ शिक्षकों के 
लिए नवीकरण पाठ्यक्रम भी चलाए जाते हैं 
जिनमें शिक्षकों की कठिनाइयों को दर किया जाता 
है। इन प्रयासों से अध्ययन-सामग्री के उत्पादन 
और शिक्षकों की बेहतर तैयारी तथा प्रशिक्षण की 
दृष्टि से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार की प्रवृत्ति 
आई है। 

छात्रों के ज्ञानार्जन का मुल्यांकन करने के लिए 
अपनाई गई परीक्षा प्रणाली एक बड़ी सीमा तक 
कक्षा में शिक्षण की प्रणाली को प्रभावित करती है। 
एक सभय था जब वार्षिक परीक्षा में छात्रों के 
परिणामों के आधार पर शिक्षकों को वेतन मिलता 
था। इस प्रथा में अध्ययन के माप- पक्ष पर अधिक 
बल देने की प्रवृति थी और विद्यार्थियों के 
व्यक्तिगत गणों के विकास की उपेक्षा कर दी जाती 
थी। धीरे-धीरे पढ़ने, लिखने और अंकगणित के 
शिक्षण के स्थान पर बच्चों के पूर्ण व्यक्तित्व के 
विकास पर अधिक बल दिया जाने लगा। 
फलस्वरूप, यह आवश्यक हो गया कि व्यक्तित्व 
के विकास के विभिन्‍न पक्षों का नियमित मुल्यांकन 
किया जाए। इसमें ज्ञान-क्षेत्र का विकास भी 
सम्मिलित है। वार्षिक परीक्षा को मिला अनुचित 
महत्व धीरे-धीरे कम होता जा रहा है। हर मास के 
अंत में बच्चों के व्यक्तित्व-विकास के सभी पक्षों 
का मूल्यांकन करने और प्रत्येक बच्चे की प्रगति 
का एक संचित रिकार्ड रखने की आजकल सामान्य 
प्रथा है। यह रिकार्ड इसलिए रखा जाता है जिससे 
विद्यालय की पढ़ाई प्री कर लेने के बाद अथवा 
अन्य किन्हीं कारणों से जब बच्चा दूसरे विद्यालय 
में जाए तो उसका रिकार्ड भी दूसरे विद्यालय को 
भेज दिया जाए। इस प्रकार शिक्षक के पास प्रत्येक 
छात्र के व्यक्तिगत गुणों का रिकार्ड रहता है। 
जिसकी सहायता से वह छात्र की कमियों को 
जानकर उन्हें दूर करने और व्यक्तिपरक पढ़ाई पर 
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ध्यान देने लगता है। इस प्रकार देश में शिक्षा के 
प्रारंभिक चरण में शिक्षण के व्यक्तिकरण की 
प्रवत्ति उभर कर सामने आ रही है। 

बच्चों की उपलब्धियों के नियमित मूल्यांकन 
के महत्व को समझते हुए देश में शिक्षक-निर्मित 
परीक्षणों पर अधिक बल दिया जा रहा है जिसके 
लिए शिक्षकों को सेवापूर्व और सेवाकालीन शिक्षा 
कार्यक्रमों में विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। 
पिछले कछ वर्षो में कछ राज्यों में एक अन्य 
महत्वपूर्ण बात जो देखने में आई है वह है-वर्ष के 
अंत में पास/फेल घोषित करने की पद्धति को 
समाप्त कर देने की। इसका उद्देश्य वार्षिक 
परीक्षा में फेल हो जाने पर छात्रों में निराश होकर 
पढाई छोड़ देने की प्रव॒त्ति को रोकना है। इस 
प्रवत्ति के प्रभाव के फलस्वरूप अब विद्यालयों में 
उपचारी शिक्षा पर अधिक ध्यान दिया जाने लगा 
है जिसके अन्तर्गत अतिरिक्त कक्षाएँ लेकर 
शिक्षक कमजोर छात्रों की कठिनाईयों को दूर 
करते हैं। 

इन प्रयासों से वार्षिक परीक्षा प्रणाली का 

दृष्प्रभाव कम होने लगा है और शिक्षा की 
गुणवत्ता में सुधार आया है। किन्तु ये परिवर्तन 
अलग-अलग स्थानों पर अलग-अलग तरह से हो 
रहे हैं। अत: इन परिवर्तनों के प्रभाव को समझने के 
लिए कछ विद्यालयों की कार्य-प्रणाली का अध्ययन 
करना ठीक रहेगा। 

इस बात से तो सभी परिचित हैं कि किसी भी 
शैक्षिक योजना के निर्धारिण में प्रारंभिक विद्यालयों 
और उनके शिक्षकों को कभी सम्मिलित नहीं 
किया गया। यही बात माध्यमिक विद्यालयों और 
उनके शिक्षकों के साथ है। यदि शिक्षा की 
गणवत्ता में बड़े पैमाने पर वृद्धि करनी है तो शिक्षा 
योजनाओं के निर्धारण में प्रार्रीभिक विद्यालयों के 
शिक्षकों को सम्मिलित करना आवश्यक है। कक्षा 
की पढ़ाई में उन योजनाओं की लागू करने में 
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शिक्षकों का सहयोग अपेक्षित है। इससे विद्यालयों 
में विद्यमान शिक्षा संसाधनों के बेहतर उपयोग में 
और परस्पर वृद्धि और विकास के लिए उपलब्ध 
सामुदायिक संसाधनों के अधिकतम उपयोग में 
सहायता मिलेगी। इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि 
शिक्षा के आयोजन को व्यापक और विकेन्द्रित 
बना कर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के 
सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त होते हैं। इसमें प्रशासन के 
चार स्तरों का योगदान रहता है : संस्थागत स्तर, 
जिला स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्‍्तर। एक 
अन्य विधि जिससे विद्यालय के मानव और 
भौतिक संसाधनों का अधिकतम उपयोग हो 
सकता है वह है वरिष्ठ एवं कश्ल शिक्षकों द्वारा 
विद्यालय का पैनल निरीक्षण । वे विद्यालय के 
सभी कार्यों का मूल्यांकन कर सकने की स्थिति में 
होते हैं और विद्यालय के सभी पक्षों में सुधार के 
लिए मार्गदर्शन भी कर सकते हैं। अतः इस कार्य 
को वे प्रभावशाली ढंग से पूरा कर सकें इसके लिए 
शिक्षकों में कौशल और अंतर्दृष्टि विकसित करने 
के लिए उन्हें विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जाना 
चाहिए। 

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 986 में कहा गया है कि 
शिक्षकों का स्तर तथा उनकी व्यावसाथिक क्षमता 
में सुधार शैक्षिक पुनररचना की आधारशिला 
होगी। उसमें अध्यापक शिक्षा की एक निरंतर 
प्रक्रिया के रूप में परिकल्पना की गई है। उसके 


सेवापर्व तथा सेवाकालीन अंशों को अभिन्‍न माता... 


गया है। उक्त नीति में इस बात पर भी बल दिया 
गया है कि उसमें परिकल्पित प्रमुख बातों को 
अमल में लाने के लिए शिक्षकों की आवश्यकता 
है। प्रारंभिक अध्यापक शिक्षा को व्यावसायिक 
समर्थन प्रदान करने के लिए उसमें जिला शिक्षा 
तथा प्रशिक्षण संस्थान (डी.आई.ई.टी.) स्थापित 
करने का सुझाव है जिनमें प्राथमिक विद्यालय के 
शिक्षकों के लिए और अनौपचारिक तथा प्रौढ़ 
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शिक्षा के कार्यकत्ताओं के लिए सेवापूर्व तथा 
सेवाकालीन प्रशिक्षण की व्यवस्था होगी। 
अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए राष्ट्रीय 
स्तर पर एन.सी.ई.आर.,टी. और राज्य स्तर पर 
एस.सी.ई.आर.टी. शैक्षिक समर्थन प्रदान कर रही 
है। किन्तु अधिकाँश राज्यों में जिला शिक्षा स्तर 
पर इस प्रकार की सृविधाएँ उपलब्ध नहीं हैं। 
जिला शिक्षा तथा प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना 
से इस अभाव की पूर्ति हो जाएगी। उक्त संस्थानों 
के कार्यों में निम्नलिखित बातें सम्मिलित रहेंगी: 
. प्रारंभिक विद्यालय शिक्षकों की सेवापूर्व 
तथा सेवाकालीन शिक्षा। 
2. संसाधन समर्थन का प्रावधान-इसमें 
अनौपचारिक तथा प्रौढ़ शिक्षा के लिए 
निरीक्षकों और पर्यवेक्षकों की प्रवेश-स्तर की 
शिक्षा तथा उनकी निरंतर शिक्षा की बात भी 
सम्मिलित है। 
3. जिला शिक्षा बोर्डों (डी.बी.ई) द्वारा नियोजन 
और प्रबंध। 
4, क्रियात्मक शोध (ऐक्शन रिसर्च) तथा 
प्रयोग संबंधी कार्य | 
5. प्राथमिक तथा पूर्व-प्राथमिक्त विद्यालयों के 
लिए और साथ ही अनौपचारिक तथा प्रौढ़ 
शिक्षा कार्यक्रमों के लिए मूल्यांकन केन्द्र के रूप 
में काम करना। 
6. शिक्षकों के लिए संसाधन तथा ज्ञानार्जन 
केन्द्र की सेवाओं का प्रावधान । 
7. जिला-स्तर पर शैक्षिक प्रौद्योगिक तथा 
कम्पयूटर-शिक्षा। 
यद्यपि प्रत्येक जिले में एक जिला शिक्षा तथा 
प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना होगी, तथापि 
संभवत: जिले के आकार और वहाँ प्रे किए 
का कार्यों के अनुसार इसमें अंतर हो सकता 
। 
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शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना एक मंद किन्तु क्रमिक प्रक्रिया है। 

इसमें () शिक्षक की गुणवत्ता, (2) शिक्षण प्रक्रिया, (3) अध्ययन-सामग्री, (4) 
मूल्यांकन प्रणाली, (5) विद्यालय का प्रशासन और पर्यवेक्षण और (6) विद्यालय और 
समुदाय के बीच परस्पर-संबंधों में सुधार लाना सम्मिलित हैं। 

शिक्षक की गुणवत्ता केवल उसकी शिक्षण क्षमता पर ही नहीं बल्कि कार्य एवं छात्रों के 
प्रति उसकी अनुकूल अभिवृत्ति पर भी निर्भर है। 


, पाठ्यपस्तकों की गणवत्ता में सधार लाने में विषय-वस्त, प्रस्तति-शैली, पस्तक में 


प्रयक्‍्त चित्रों की गणवत्ता और संख्या तथा छपाई की गणवत्ता में सधार सम्मिलित हैं। 
वार्षिक परीक्षा को मिले अन॒चित महत्व में धीरे-धीरे कमी हो रही है और अब नियमित 
मूल्यांकन, शिक्षक-निर्मित परीक्षणों और उपचारी शिक्षण पर अधिक बल दिया जा 


' रहा है। 


व्यापक एवं विकेन्द्रित शिक्षा-आयोजन को शिक्षा के स्तर में सुधार लाने का एक सा धन 
माना जाता है। 


, प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक के व्यावसायिक विकास को और सामान्यतः: प्रारंभिक शिक्षा 


को समर्थन प्रदान करने के लिए जिला शिक्षा तथा प्रशिक्षण संस्थानों (डी.आई.ई.टी.) 
की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है। इनके लिए धन की पूरी व्यवस्था संघ सरकार 
करेगी। 


विचितन प्रश्न 


], 


स्थानीय विद्यालय में विभिन्‍न कक्षाओं में पढ़ाई जा रही पाठ्यपस्तकों की जाँच कीजिए। आपके समय में 
प्रारंभिक कक्षाओं में जो पाठ्यपस्तकें पढ़ाई जाती थीं उनकी तुलना में छपाई की गणबवत्ता और 
प्रस्तति-शैली में अंतर पर अपने विचार प्रकट कीजिए 

किसी पाठ्यपुस्तक की 'शिक्षक संदार्शिका' का अध्ययन कीजिए और पाठ्यपुस्तक के प्रभावी ढंग से 
उपयोग करने में वह किस सीमा तक सहायक है इस पर अपने विचार प्रकट कीजिए। 

छात्रों के लिए आयोजित पाठ्यक्रम सहगामी कार्यक्रमों का पता लगाने के लिए किसी विद्यालय में 
जाइए। इनमें से किसी एक कार्यक्रम की उपयोगिता पर निम्नलिखित दृष्टिकोण से विचार प्रकट 
कीजिए: 

() बच्चों के व्यक्तित्व का विकास और (2) पाठ्यक्रम संबंधी कार्यक्रमों में इसका योगदान । 

पता लगाइए कि क्या आपकी बस्ती के विद्यालय के शिक्षक 'शिक्षक-संदर्शिका' का अध्ययन करते हैं। 
इन पुस्तिकाओं के प्रयोग में किस तरह सूधार लाया जा सकता है? 
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उभरते भारतीय समाज में शिक्षक और शिक्षा 


5. स्थानीय विद्यालय के संचित रिकार्ड का अध्ययन करके उसकी उपयोगिता पर अपने विचार प्रकट 


0. 


कीजिए 


स्थानीय प्राथमिक विद्यालय में बीच में पढ़ाई छोड़कर बैठ जाने वाले छात्रों की दर मालम कीजिए। यह 


पता लगाने के लिए कि क्या परीक्षाओ में अनत्तीर्ण हो जाने के कारण उन्होंने विद्यालय छोड़ा है, उनमें से 
कछ छात्रों के माता-पिताओं से बात कीजिए। क्या आपके विचार से फेल करने की पद्धति को समाप्त 
कर देने से बीच में विद्यालय छोड़ देनेवालों की संख्या में कमी आ सकेगी। 

. आपके विचार से जिला शिक्षा तथा प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना से प्राथमिक शिक्षक की शिक्षा में 
किस प्रकार गुणात्मक सुधार होगा? इन संस्थानों के उत्तरदायित्व के कार्यक्षेत्र कौन-कौन से हैं? 


इकाई 5.4.3 नई 'शैक्षिक कार्य 
नीति--अनौपचारिक और 
अंशकालिक शिक्षा 


पिछले पृष्ठों में हमने यह देखा है कि सभी प्रकार के 

बच्चों को शिक्षा देने में विद्यालयों की क्या-क्या 
सीमाएँ होती हैं। विद्यालयों में, जो शिक्षा की 
औपचारिक सस्थाएँ हैं, पढ़ाई के नियमित घंटे, 
अध्ययन के नियत पाठ्यक्रम और वार्षिक पाठ्यक्रम 
होते हैं। इससे कछ वर्गों के बच्चों को विद्यालय में 
प्रवेश लेने अथवा पढ़ाई जारी रखने में बाधाएँ 
आती हैं। आगे के अनुच्छेदों में इन बाधाओं पर 
प्रकाश डाला गया है। 


|. पूर्णालिक शिक्षण: विद्यालय में बच्चों से 
आशा की जाती है कि वे पढ़ने में पूरा समय 
लगाएँ। उन्हें नियमित रूप से दिन के कछ 
नियत घंटों में विद्यालय में रहना होता है। जो 
बच्चे किसी प्रकार के काम -धंधे में लगे होते हैं, 
वे उन नियत घंटों में विद्यालय नहीं जा पाते। 

2.नियत पाठ्यक्रम: बच्चों की आवश्यकताओं 
को ध्यान में रखे बिना विद्यालयों में उन सभी के 
लिए एक नियत पाठ्यक्रम होता है। अध्ययन 
केलिए पाठ्यक्रम और पाठ्यपस्तकें पहले से ही 
निश्चित कर दी गई होती हैं। बच्चों को या तो 
प्रा पाठ्यक्रम लेना पड़ता है या उसे बिल्कल 


छोड़ देना पड़ता है। इससे भी उन बच्चों पर 
सीमाबंधन लगता है जो पूरी पढ़ाई के लिए 
इतना समय नहीं निकाल पाते। 

3. वार्षिक पाठ्यक्रम: विद्यालयों में कक्षा का 
ढाँचा एक वर्ष की पढ़ाई के आधार पर होता है। 
बच्चे एक कक्षा से दसरी कक्षा में वर्ष प्रा होने 
पर ही जाते हैं। बच्चे को निम्न प्रारंभिक शिक्षा 
चरण प्रा करने में चार से पाँच वर्ष तक लगते 
हैं। गरीब घरों के और काम-धंधों में लगे बच्चों 
में इतना धैर्य नहीं होता कि ऐसी शिक्षा से लाभ 
उठाने के लिए वे इतने समय तक विद्यालय में 
रहें। अतः शिक्षा के इस चरण को पूरा किए 
बिना ही वे विद्यालय छोड़ देते हैं। 

4. प्रमाणपत्रोभिमुखी शिक्षा: विद्यालयों में 
पढ़ाई प्रमाणपत्रोभिमुखी है। वर्ष की पढ़ाई पूरी 
कर लेने के बाद बच्चे को कक्षा-विशेष पास 
कर लेने का प्रमाणपत्र मिलता है। जीविका के 
लिए काम करने वाले बच्चों के लिए इन 
प्रमाणपत्रों का कोई महत्व नहीं है। इसलिए वे 
विद्यालय में अधिक समय तक नहीं रूकते। 

5, एकसत्री प्रवेश: बच्चे की आयु कछ भी हो 
उसे पहली कक्षा में प्रवेश दिया जाता है। सभी 
बच्चों को वार्षिक पाठ्यक्रम पूरे करते हुए आगे 
की कक्षाओं में जाना होता है। ऐसा कोई 
प्रावधान नहीं है कि कछ मास तक अथवा पूरे 


भारत में प्रारंभिक शिक्षा की ऐतिहासिक परपराएँ 


वर्ष विद्यालय में उपस्थित न रहनेवाले बच्चे 
को अगली कक्षा में चढ़ा दिया जाए, भले ही इस 
अवधि में उसने विद्यालय के बाहर रहकर 
अध्ययन किया हो। इस प्रथा के कारण 
विद्यालय से अनुपस्थित रहने अथवा निर्धारित 
अवधि के लिए उपस्थित न रहने के कारण बड़ी 
संख्या में बच्चे पढ़ाई से वंचित रह जाते हैं। 
विद्यालयों जैसी शिक्षा की औपचारिक 
संस्थाओं की ये विशेषताएँ गरीब घरों के बच्चों के 
मार्ग में जो छोटी आयु में ही काम पर लग जाते हैं 
बाधक होती हैं। जो बच्चे इस समय विद्यालय नहीं 
जा रहे उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था तभी की जा 
सकती है जब शिक्षा-कार्यक्रमों में निम्नलिखित 
विशेषताएँ हों : 
[. उपयुक्त समय-निर्धारण : कार्यक्रमों को 
प्रातः: अथवा साय अथवा किसी अन्य 
सुविधाजनक समय में आयोजित किया जाए 
जब बच्चों को काम से अवकाश हो। 
2. कम अवधि: कार्यक्रम विशेष केवल थोड़े 
समय के लिए आयोजित किया जाए। 
3. भाग लेने में लखीलापन : कार्यक्रम को इस 
तरह आयोजित किया जाए कि बच्चों को जब 
भी अवकाश मिले उसमें आकर भाग लें। नित्य 
की नियमित उपस्थिति पर बल न दिया जाए। 
उन्हें अपने हिसाब से आगे बढ़ने का अवसर 
दिया जाए 
4. संक्षिप्त पाठयक्रम: परा पाठयक्रम विस्तार 
से पढ़ाने के स्थान पर इन बच्चों को संक्षिप्त 
पाठ्यक्रम दिए जाएँ जिन्हें वे थोड़े समय में परा 
कर लें। इसमें विषयत्रस्त के चयन का बहत 
महत्व है। 

5. विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के लिए 
प्रासंगिकता: कार्यक्रमों का निर्धारण इस प्रकार 
किया जाए कि उनमें भाग लेना बच्चे अपनी 
आवश्यकताओं और परिस्थितियों के लिए 
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प्रासंगिक समझें। इन कार्यक्रमों को 
आवश्यकता-आधारित पाठ्यचर्या कहा जाता 
है। 


6. विद्यालयी पाठ्यक्रम से समकक्षता: ऊपर 
उल्लेख किए गए अंतरों के बावजूद ये पाठ्यक्रम 
बच्चों को उतना ही सक्षम बनाने में सहायक 
होने चाहिए जितने सक्षम पूर्णकालिक पढ़ाई 
करने वाले बच्चे होते हैं ताकि ये बच्चे 'जैसे' 
और 'जब चाहें' अथवा 'जब भी परिस्थितियाँ 
अनुकल हों, शिक्षा की मुख्य धारा में प्रवेश 
कर सकें। 
इन विशेषताओं को अनौपचारिक और 
अंशकालिक शिक्षा की कार्य नीति का निर्धारण 
करते समय ध्यान में रखा जाता है ताकि जो 
बच्चे सामाजिक-आर्थिक कारणों से विद्यालयों 
की सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पाते, उन्हें 
उनकी सुविधाजनक शिक्षा पाने में सहायता मिल 
सके। अंशकालिक शिक्षा-कार्यक्रम का लक्ष्य 
बच्चों को उनके काम में बाधा पहँँचाए बिना 
खाली समय में पढ़ाई करने के लिए प्रोत्साहित 
करना है। ये कार्यक्रम विद्यार्थियों की सुविधा के 
समय तथा उपयक्त स्थानों पर चलाए जाते हैं। 
मोटे तौर पर इनमें औपचारिक विद्यालयों के 
पाठ्यक्रमों का ही अनुसरण किया जाता है यद्यपि ये 
पाठ्यक्रम संक्षिप्त होते हैं। ये पाठ्यक्रम उन 
विद्यार्थियों के लिए उपयकत होते हैं जो कछ समय 
के लिए विद्यालय से अनुपस्थित रहने के कारण 
पढ़ाई से वंचित रह गए हों और इसे पूरा कर पुनः 
शिक्षा की मख्य धारा में प्रवेश करना चाहते हों। 
दसरी ओर अनौपचारिक शिक्षा-कार्यक्रमों का 
लक्ष्य विद्यार्थियों को कार्यात्मक शिक्षा-कार्यक्रम 
उपलब्ध कराना है। इन कार्यक्रमों का लक्ष्य 
विद्यार्थियों का औपचारिक विद्यालयों के समकक्ष 
स्‍तर तक लाना नहीं है। इनमें अधिक बल 
व्यवहारिकता और जीवन में इसकी उपयोगिता 


30 


पर दिया जाता है। इन कार्यक्रमों में न तो नियमित 
दैनिक उपस्थिति पर बल दिया जाता है और न एक 
कक्षा से दसरी कक्षा में चढ़ाने के उद्देश्य से 
कार्यक्रम के अंत में परीक्षा के लिए बँधे-बँधाए 
आधार पर इन केन्द्रों में काम करने के इच्छुक 
शिक्षक करते हैं। वैकल्पिक रूप में बस्ती के किसी 
शिक्षित व्यक्ति को केन्द्र का भार दे दिया जाता है। 
इन सभी बातों के पीछे यही उद्देश्य है कि विषम 
परिस्थितयों के कारण विद्यालय में औपचारिक 
पढ़ाई न कर पाने के बावजूद इन बच्चों को पढ़ने में 
सहायता प्रदान करना। 

अभी यह नीति निर्माणाधीण चरण में है। 
इससे उन छोटी-छोटी बस्तियों के बच्चों को भी 
शिक्षा उपलब्ध कराई जा सकती है जहाँ विद्यालय 
खोलना संभव नहीं है। इन कार्यक्रमों को चलाने में 
बहूत अल्प साधनों की आवश्यकता होती है। फिर 
भी, इसमें एक ओर उपयुक्त पाठ्यक्रम और 
अध्ययन सामग्री का विकास करने में और दूसरी 
ओर अध्यापन-अधिगम की नई विधियों के लिए 
शिक्षकों को प्रशिक्षित करने में कठिनाई हो रही 


सारांश 


उभरते भारतीय समाज में शिक्षक और शिक्षा 


है। इन कठिनाइयों के बावजूद प्रायः सभी राज्य 
समाज के अभावग्रस्त वर्गों के बच्चों को शिक्षा 
दिलाने के लिए यह कार्यनीति अपना रहे हैं। 
पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं। देश में अनौपचारिक 
और अंशकालिक शिक्षा के लिए बनाई गई कार्य 
नीति में इन दो पक्षों पर विद्यार्थियों के स्वभाव और 
इनकी आकांक्षाओं के अनुरूप ध्यान दिया जाता 
है। वर्तमान विचार धारा यही है कि जहाँ तक संभव 
हो बच्चों को औपचारिक विद्यालयों में पढ़ने के 
लिए और जब अनिवार्य हो तभी उन्हें अनौपचारिक 
अथवा अंशकालिक शिक्षा के पाठ्यक्रमों को 
पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए 
विभिन्‍न राज्यों में उपयक्त स्थानों पर ऐसे 
अनेक केन्द्र काम करने लगे हैं। इनके कारये के घंटे 
विद्यार्थियों की सविधा के अनुसार निश्चित किए 
जाते हैं। विद्यालयों में चलाए जा रहे पाठ्यक्रमों को 
उपयकक्‍त रूप से संक्षिप्त किया जा रहा है और 
स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार उन्हें ढाला जा 
रहा है। इन केन्द्रों का संचालन अंशकालिक 


]. अपनी बँधी-बँधाई शिक्षा-प्रणाली के कारण औपचारिक विद्यालयी संरचना समाज के 
गरीब और कमजोर वर्गों के बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने में असमर्थ 


है। 
2, बच्चों को उनकी परिस्थिति-जन्य सीमाओं में ही शिक्षा दिलाने के लिए अत्याधिक 
लचीले, अनौपचारिक और अंशकालिक शिक्षा-कार्यक्रमों की तैयार किया जा रहा है। 
। 3. अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रमों में अध्ययन-सामग्री तैयार करने और शिक्षकों को 
प्रशिक्षण देने की समस्याएँ आड़े आ रही हैं। 


3] 


विचितन प्रश्न 


3. आपकेक्षेत्र में बच्चों के विद्यालय मे प्रवेश लेने में कौन-सी मुख्य समस्थाओं का सामना करना पड़ता है? 

2. आपके क्षेत्र के अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र मे किस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए? 

3. अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र में लड़को और लड़कियों के कार्यक्रम समान होने चाहिए अथवा भिन्न? 
लड़के और लडकियों के लिए उपयुक्त कार्यक्रमों के स्वरूप अलग-अलग रूप से बताइए । 

4. यदि आपको अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र मे शिक्षक के रूप में काम करना पड़े तो आप अपनी बस्ती में 
काम करना चाहेगे अथवा अपनी बस्ती से बाहर? ऐसा क्‍यों? 

5. एक अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र का दौरा करके बहाँ चलाए जा रहे कार्यक्रमों का अध्ययन कीजिए। 

6.. एक विद्यालय और एक अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र की अध्यापन विधि मे अंतर पर टिप्पणी लिखिए। 


छठा अध्याय 


भारत में प्रारंभिक 


शिक्षा व्यवस्था समाज की देन है, अतः प्रारंभिक 
विद्यालयी पद्धति की उत्पत्ति प्रकृति से नहीं, 
संस्कृति से हुई है। प्रायः देखने में आता है कि 
सामाजिक वर्ग-संरचना का प्रभाव विद्यालयी 
व्यवस्था पर और विशेष रूप से प्रारंभिक विद्यालयी 
व्यवस्था पर पड़ता है। दूसरे, समाज को अनेक 
सामाजिक वर्ग एक साथ रह सकें और मिलजल 
कर कार्य कर सकें। समाज चाहता है कि इस कार्य 
की पूर्ति में विद्यालयी व्यवस्था साधारणतः और 
सामाजिक वर्ग एक साथ रह सके और मिलजुलकर 
कार्य कर सकें। समाज चाहता है कि इस कार्य की 
पूर्ति में विद्यालय व्यवस्था साधारणतः और 
प्रारंभिक विद्यालयी व्यवस्था विशेष रूप से एक 
महत्वपूर्ण सामाजिक शक्ति बने। तीसरे, समाज 
यह भी चाहता है कि प्रारंभिक विद्यालय विभिन्‍न 
जातीय एवं क्षेत्रीय समूहों की लोकतांत्रिक एवं 
बहुरूपी संस्कृति में अपना सही स्थान ग्रहण करने 
के लिए पथ-प्रदर्शक केन्द्र का काम करे। 

इस अध्याय में भारत में प्रारंभिक विद्यालयी 
व्यवस्था के इन सभी पक्षों पर विचार किया गया है 
और प्रारंभिक शिक्षा व्यवस्था की विद्यमान 
भूमिका और कार्यकलाप की ओर तथा उपरोक्त 
लक्ष्यों को ध्यान में रखकर, इनमे सुधार किस 
प्रकार लाया जा सकता है, इस ओर शिक्षक का 
ध्यान केन्द्रित किया गया है। इकाई 6, में वर्तमान 
प्रारंभिक विद्यालय व्यवस्था का वर्णन है। इकाई 
6.2 में प्रारंभिक विद्यालयों से संबद्ध 
सामाजिक-शैक्षिक मामलों का उल्लेख है। इकाई 


विद्यालयी व्यवस्था 


6.3, 6.4 और 6.5 में क्रमशः प्रारंभिक विद्यालयों के 
नियंत्रण, समर्थन, प्रशासन, संगठन एवं पाठ्यचर्या 
की चर्चा है। इसका उद्देश्य यह ज्ञात करना है कि 
जिस कार्य के लिए विद्यालय खोले गए हैं, उसकी 
पूर्ति कहाँ तक हो सकी है। इकाई 6.6 में प्रारंभिक 
विद्यालय शिक्षक के मुलभत कर्तव्यों का उल्लेख 
है। ये कर्तव्य संतोषजनक ढंग से निष्पादित हों, 
इसके लिए प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक को 
व्यावसायिक रूप से तैयार करना अति आवश्यक 
है। इकाई 6.7 में शिक्षक की भूमिका और कर्तव्यों 
से संबद्ध व्यावसायिक तैयारी का वर्णन है। अंत में 
इकाई 6.8 में परिवर्तन लाने वाले एजेण्ट के रूप में 
प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक के कार्यों का संक्षिप्त 
वर्णन किया गया है और उसके नए भावी कार्यों का 
प्वनिमान प्रस्तुत किया गया है। 


इकाई 6.] प्रारंभिक विद्यालय और 
शैक्षिक संरचना 


प्रारंभिक विद्यालय संगठन शिक्षा के दो चरणों का 
योग है जिन्हें पहले प्राथमिक विद्यालय चरण और 
मध्य (मिडिल) विद्यालय चरण कहा जाता था। 
964-66 के शिक्षा आयोग ने निम्न प्राथमिक 
विद्यालय चरण (कक्षा ] से 4/5 तक)और उच्च 
प्राथमिक विद्यालय चरण (कक्षा 5/6 से 7/8 तक) 
को एक चरण में समन्वित कर इसे अधिक शैक्षिक 


भारत में प्रारंभिक विद्यालय-व्यवस्था 


गौरव प्रदान किया। शिक्षा आयोग द्वारा प्रदत्त इस 
नए अर्थ के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा शब्द का 
उपयोग उसी अर्थ में किया जाता है जिस अर्थ में 
प्राथमिक शिक्षा (निम्न और उच्च-दोतों की एक 
साथ मिलाकर) का उपयोग किया जाता था। 
पुराने प्राथमिक और मध्य (मिडिल) विद्यालय 
चरणों की शिक्षा-अवधि में अथवा नए निम्न और 
उच्च प्राथमिक विद्यालय चरणों की शिक्षा-अवधि 
में विभिन्‍नता रही है। उदाहरणार्थ कुछ राज्यों में 
निम्न प्राथरिक विद्यालय चरण में कक्षा ] से कक्षा 
4तक पढ़ाई होती है तो कछ अन्य राज्यों में कक्षा 
से कक्षा 5 तक पढ़ाई होती है। इसी प्रकार कुछ 
राज्यों में उच्च प्राथमिक विद्यालय चरण में कक्षा 5 
से कक्षा7 तक की पढ़ाई होती है तो कुछ अन्य 
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राज्यों में कक्षा 6 से कक्षा 8 तक। इस प्रकार शिक्षा 
का प्रथम चरण (जिसके अंतर्गत निम्न और उच्च 
प्राथमिक विद्यालय चरण आते हैं) बच्चा 3 
अथवा 4 वर्ष की आयु तक पूरा कर लेता है। 
प्रारंभिक शिक्षा की सार्वजनीनता के संवैधानिक 
प्रावधान के संबंध में हम इसे 6 से 4 वर्ष के 
आयुवर्ग के बच्चों के लिए मानते हैं। यह निम्न 
प्राथमिक विद्यालय चरण और उच्च प्राथमिक 
विद्यालय चरण के समकालिक ठहरता है। 

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 986 में सुझाव दिया 
गया है कि सुविधा के लिए प्रारंभिक विद्यालय 
चरण को दो उपचरणों में बाँटा जा सकता है: कक्षा 
] से 5 तक प्राथमिक चरण तथा कक्षा 6 से 8 तक 
उच्च प्राथमिक चरण। 








सारांश 


]. प्रारंभिक शिक्षा का आशय उन सभी प्रक्रियाओं और संरचना से है जिनमें 4 वर्ष की 


आयु तक के बच्चों को शिक्षा दी जाती है। 


2. प्रारंभिक शिक्षा के चरणों का वर्गीकरण अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग है। किन्तु 
राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इन चरणों का इस प्रकार वर्गीकरण किया गया है: कक्षा | से 5 
तक प्राथमिक चरण, और कक्षा 6 से 8 तक उच्च प्राथमिक । 





विचिंतन प्रश्न 


यदि हमें शिक्षा की नीति-986 की परिकल्पना के अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का विकास करना हो 
तो क्या आपके विचार से प्रारंभिक शिक्षा की समान संरचना लाभकारी रहेगी? 


]. आपके विचार से क्या आपकी बस्ती की सभी लड़कियाँ विद्यालय जाती हैं? यदि नहीं तो उन कारणों का 
५. पता लगाइए जिनसे कछ माता-पिता अपनी लडकियों को विद्यालय भेजने मे हिचकिचाते हैं। 

2. क्‍या आपके विचार से आपके क्षेत्र में कमजोर वर्गो के बच्चों के साथ विद्यालयों में समता का व्यवहार 
किया जाता है? इन बच्चों के विद्यालय जाने पर उनके सामने क्या-क्या कठिनाइयाँ आती हैं? 
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इकाई 6.2 प्रारंभिक विद्यालयों से संबद्ध 
सामाजिक-शैक्षिक समस्याएँ 


प्रारंभिक विद्यालयों को तीन मुख्य क्षेत्रों में 
समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिन्हें 
सामाजिक-शैक्षिक समस्याएँ कह सकते हैं। वे इस 
प्रकार हैं- 
() सभी के लिए शैक्षिक सुविधाओं का 
प्रावधान, 
(/) सभी बच्चों का विद्यालयों में प्रवेश। 
(॥) जब तक बच्चे प्रारंभिक शिक्षा प्री नहीं 
कर लेते अथवा जब तक वे ]4 वर्ष के 
नहीं हो जाते, विद्यालय में उनकी पढ़ाई 
जारी रखना। 
आइए, अब हम इन तीनों क्षेत्रों में किए गए 
प्रयासों और उनके लिए अपनाई गई कार्य नीतियों 
पर विचार करें। 
आप इस बात से परिचित हो चुके हैं कि 
प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लिए जोरदार 
प्रयास करने के बावजद स्वतंत्रता मिलने के समय 
तक केवल शहरों, कस्बों और बड़े-बड़े गाँवों में ही 
विद्यालयों के रूप में शिक्षा की सुविधाएँ उपलब्ध 
थीं। इन सुविधाओं के केवल शहरी क्षेत्रों और 
बड़े-बड़े गाँवों तक ही सीमित होने का कारण 
पर्याप्त वित्तीय साधनों का सुलभ न होना और 
विदेशी शासकों की उदासीनता थी। सुविधाएँ 
सीमित थीं, अतः सीमित संख्या में ही लोग 
विद्यालयों में पढ़ने जाते थे। 6 से 4 वर्ष के 
आयुवर्ग के बच्चों से यह आशा नहीं की जा सकती 
थी कि वे पैदल चलकर दो-तीन किलोमीटर से 
अधिक दर विद्यालय में पढ़ने जाएँ। अतः यह 
आवश्यक समझा गया कि सुदूर क्षेत्रों और 
छोटी-छोटी बस्तियों सहित सभी स्थानों पर 
विद्यालय खोले जाएँ जिससे विद्यालय जाने के लिए 
| बच्चों और उनके माता-पिताओं का 


' 
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समझाया-बुझाया जा सके। 

हमारे जैसे देश में, जहाँ 76 प्रतिशत जनता 
गाँवों में रहती है, यह कार्य सरल नहीं था। नए 
विद्यालय खोलने की योजना बनाने के लिए सबसे 
पहले यह जानना आवश्यक था कि किन-किन 
स्थानों में विद्यालय विद्यमान हैं और किन -किन 


, स्थानों से वे एक-से तीन किलोमीटर तक की पैदल 


दूरी के भीतर नहीं हैं। यह कार्य सभी बस्तियों का 
विस्तृत सर्वेक्षण करके ही किया जा सकता था 
जिससे (छोटी-बड़ी) बस्तियों की संख्या, बस्तियों 
के बीच की द्री और प्रत्येक बस्ती की जनसंख्या के 
बारे में जानकारी मिल सके। इस प्रकार के सर्वेक्षण 
का सुझाव 9]] में भी दिया गया था किन्तु 
स्वतंत्रता मिलने तक इस दिशा में कोई कार्रवाई 
नहीं की गई। 

प्रथम अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण का 
कार्य 959 में प्रा कर लिया गया था। इस 
सर्वेक्षण से यह पता लगाने में सहायता मिली कि 
कहाँ-कहाँ पर और कितनी संख्या में प्राथमिक 
और मिडिलस्कल अधिकतम बस्तियों का हित-साधन 
कर सकते हैं। सर्वेक्षण से पता चला कि प्राथमिक 
विद्यालयों की वर्तमान संख्या 2,29,023 थी 
जबकि आवश्यकता 3,32,3]] विद्यालयों की 
थी। अर्थात अभी ,03,288 नए विद्यालय और 
खोलने की आवश्यकता थी। इस प्रावधान के 
बावजूद 4,80,366 बस्तियाँ (57.2 प्रतिशत) ऐसी 
रह जातीं जिनमें विद्यालय पदयात्रा की सीमा में 
होते और 27,356 बस्तियाँ (3.2 प्रतिशत) फिर 
भी इस सीमा के बाहर ही रह जातीं। इन बस्तियों 
के संबंध में भ्रमणशील शिक्षक का परीक्षण करने 
का सुझाव दिया गया। इससे पहले बंबई में 
भ्रमणशील शिक्षक का परीक्षण किया गया था। 
इस परीक्षण के अंतर्गत शिक्षक एक से अधिक 
बस्तियों में पढ़ाता है। वह एक दिन एक बस्ती में 
और दूसरे दिन दूसरी बस्ती में पढ़ाने पहुँचता है या 


भारत में प्रारंभिक विद्यालय-व्यवस्था 


कछ दिन एक बस्ती मेंऔर कछ दिन दूसरी बस्ती 
में रहकर पढा सकता है। बजाय इसके कि बच्चों 
से प्रतिदिन लम्बी दूरी पैदल तय करके विद्यालय 
आने के लिए कहा जाए, भ्रमणशील शिक्षक को 
एक बस्ती से दसरी बस्ती में जाना होता है। 

सर्वेक्षण से उन स्थानों को छाटँने में भी 
सहायता मिली जहाँ मिडिल सकल खोले जा सकते 
थे। यह निर्णय लिया गया कि ]500 या इससे 
अधिक की जनसंख्या के लिए एक मिडिल स्कूल 
खोला जाए। यछ विद्यालय एक ही बस्ती या 
बस्तियों के एक समह की माँग पूरी कर सकता 
था। पता चला कि 3] मार्च 957 को देश में 
26,267 मिडिल सकल विद्यमान थे, जबकि 
आवश्यकता 47,992 विद्यालयों की थी। इसका 
अर्थ यह हुआ कि अभी और 2,735 मिडिल स्कूल 
खोले जाने थे। फिर भी 9,535 बस्तियाँ (कल 
बस्तियों का 0.95 प्रतिशत) ऐसी रह जातीं 
जिनके आसपास पैदल चलकर विद्यालय आने की 
सामान्य सीमा में कोई मिडिल सकल उपलब्ध नहीं 
होता। 

इस सर्वेक्षण की जानकारी से उपयक्त स्थानों 
पर नए विद्यालय खोलने में भारी सहायता मिली। 
नवीनतम आकंँड़े प्राप्त करने के लिए तब से तीन 
और विस्तृत सर्वेक्षण पूरे किए गए हैं। इस प्रकार 
सभी बच्चों के लिए पढ़ाई की सविधाएँ सुलभ 
कराने का प्रयास किया गया है। इस संबंध में सबसे 
बड़ी समस्या बड़ी संख्या में छोटी-छोटी बस्तियाँ 
होने की रही है। इन बस्तियों में बच्चों की संख्या 
ही न होने के कारण विद्यालय खोलना संभव नहीं 

। 

नए विद्यालय खुल जाना ही पर्याप्त नहीं है 
जब तक उस क्षेत्र के सभी बच्चों को विद्यालय में 
भरती कराने के प्रयास न किए जाएँ।एक बड़ी 
समस्या लड़कियों को विद्यालयों में, विशेषकर 
सहशिक्षा विद्यालयों में, भेजने में माता-पिता के 
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प्रतिरोध की है। गरीब माता-पिता तो अपने 
लड़कों को भी विद्यालय भेजना नहीं चाहते क्योंकि 
वे परिवार के काम में उनका हाथ बटा रहे होते हैं। 
इसीलिए प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रेमों पर बल दिया गया 
जिससे प्रौढ़ों को साक्षर बनाया जा सके। आशा की 
गई कि साक्षर प्रौढ़ अपने बच्चों को विद्यालय 
भेजने में रूकावट नहीं डालेंगे। इसके साथ ही 
लोगों को शिक्षा की महत्ता समझाने और उन्हें 
अपने बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए 
प्रवेश-अभियान भी चलाए गए। इन अभियानों में 
शिक्षकों ने घर-धर जाकर 6-4 वर्ष के आयुवर्ग 
के बच्चों की सूची तैयार की। इन अभियानों से 
शिक्षा के प्रति माता-पिता के प्रतिरोध को बड़ी 
सीमा तक दूर करने में सहायता मिली। इस संदर्भ 
में यह उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान 
और प्रशिक्षण परिषद्‌ के चत्तर्थ अखिल भारतीय 
शैक्षिक सर्वेक्षण के अनुसार 30 सितम्बर 978 
को 6-]0 वर्ष के आय वर्ग के 82.3] प्रतिशत बच्चे 
प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ रहे थे। हिमाचल 
प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, 
नागालैण्ड, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाड, दादरा 
और नगर-हवेली, गोआ, दमन तथा दीव, 
लक्षद्वीप, मिजोरम और पांडिचेरी जैसे कछ राज्यों 
और संघीय क्षेत्रों में कल भरती का अनुपात 00 से 
भी अधिक था। जिससे संकेत मिलता है कि नियत 
आयु वर्ग से कम और अधिक आयु के बच्चों को भी 
बड़ी संख्या में विद्यालय में कक्षा एक से कक्षा पाँच 
तक प्रवेश मिला हुआ था। -3 वर्ष के आयु वर्ग 
के बच्चों के लिए यह अनुपात 37.94 था। पूरे 
आय वर्ग के लिए कल भरती का सबसे अधिक 
अनुपात (9.36 प्रतिशत) केरल में और सबसे 
कम अनपात (2.5 प्रतिशत) बिहार में था। 
शिक्षा का कम-से-कम प्रथम चरण पूरा करने 
तक बच्चों को विद्यालय में बनाए रखता सबसे 
कठिन समस्या है। जिन बच्चों को कह-सनकर 
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पहली कक्षा में प्रवेश दिलाया जाता है उनमें से 
बच्चों की एक बड़ी संख्या बहुत दिन तक विद्यालय 
में नहीं टिक पाती। जो बच्चे अपने परिवार में 
पढ़ने-वाले पहले बच्चे होते हैं वे भी बहत दिन तक 
विद्यालय में नहीं टिक पाते। उनके घरों में शिक्षा 
की परंपरा ही नहीं होती। उनके माता-पिता उन्हें 
पढ़ने के लिए प्रोत्साहित नहीं करते। घर पर उन्हें 
घरेलू काम में लगा दिया जाता है। और वहां उन्हें 
पढ़ने-लिखने का कोई वातावरण नहीं मिलता। 
परिणाम यह होता है कि वे परीक्षा में अनुतीर्ण हो 
जाते हैं और उन्हें अगले वर्ष भी उसी कक्षा में 
पढ़ना पड़ता है। हतोत्साहित होकर वे विद्यालय 
छोड़ देते हैं। कछ बच्चे विद्यालय जाना इसलिए 
भी छोड़ देते हैं क्योंकि उनकी पढ़ाई-लिखाई में 
उनके माता-पिता और शिक्षक कोई रुचि नहीं 
लेते। ये बच्चे विद्यालय न जाने वाले अन्य बच्चों 
के साथ खेलने के लिए कक्षा में नहीं जाते। कोई भी 
इस बात की ओर ध्यान नहीं देता कि बच्चा कक्षा 
में उपस्थित है या नहीं। कछ दिनों के बाद ये बच्चे 
कक्षा में अपने को पिछड़ा हुआ पाते हैं। इससे उन्हें 
विद्यालय छोड़ने का बहाना मिल जाता है क्योंकि 
वे जानते हैं कि घर पर उनकी पढ़ाई की कमी को 
पूरा कराने वाला कोई नहीं है। उनके विद्यालय 
छोड़ने का एक अन्य कारण यह भी है कि जैसे ही वे 
]0 वर्ष की आय के आस-पास पहुँचते हैं, घर के 
कामकाज में उनकी उपयोगिता महसूस होने 
लगती है। लड़कियों को लड़कों से भी कम आयु में 
ही अपने छोटे भाई-बहनों की देखभाल करनी 
होती है। अपनी माँ के कामकाज में हाथ बँटाना 
होता है। छोटी आयु में विवाह हो जाने के 
फलस्वरूप भी बच्चे विद्यालय जाना छोड़ देते हैं। 
इन्हीं सब कारणों से बच्चों की एक बड़ी 
संख्या प्राथमिक शिक्षा परी करने के लिए पाँच वर्ष 
तक भी विद्यालय में नहीं टिक पाती। अनमान 
लगाया गया है कि पहली कक्षा में प्रवेश लेने वाले 
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00 बच्चों में से लगभग 30 बच्चे ही पाँचवीं कक्षा 
तक टिक पाते हैं और केवल 5 बच्चे आठवीं कक्षा 


तक टिकते हैं। यह बात समझी जा सकती है कि 


निम्न प्रारंभिक शिक्षा चरण को पूरा किए बिना 
बीच में ही पढ़ाई छोड़ देने वाले अधिकांश बच्चे 
बहुत शीघ्र निरक्षरों के वर्ग में सम्मिलित हो जाएंगे 
और इनकी शिक्षा पर लगाए गए प्रयास और धन 
बरबाद हो जाएँगे। इन दो समस्याओं-- अपव्यय 
(निम्न प्राथमिक शिक्षा प्री किए बिना बीच में ही 
विद्यालय छोड़ देना) और अबरोधन (एक ही कक्षा 
में फेल हो जाने के कारण बार-बार पढ़ते रहना) के 
कारण प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के क्षेत्र में 
प्रगति धीमी पड़ गई है। 

जिन तीन क्षेत्रों की समस्याओं की चर्चा की 
गई है वे आज भी विद्यमान हैं। जो बच्चे अभी भी 
शिक्षा प्राप्त नहीं कर रहे हैं वे सबसे कठिन समस्या 
पैदा कर देते हैं जिनका हल निकालना सरल नहीं 
होता। प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजंनीकरण के लक्ष्य 
की प्राप्ति के लिए यह आवश्यक है कि इन बच्चों 
को शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। शिक्षक के रूप में 
आपको इन समस्याओं का सामना करना पड़े 
सकता है। अत: आपसे अपेक्षा है कि आप इन 
समस्याओं पर विचार करें और उनका हल ढूँढने 
का प्रयास करें। 

लड़कियों की और विशेषकर समाज के 
कमजोर वर्ग के बच्चों की शिक्षा ने प्रारंभिक 
शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने में कठिन समस्याएँ 
पैदा की हैं। बहुत प्रयास करने के बावजूद शिक्षा - 
कार्यक्रमों में अन्य बच्चों की अपेक्षा इन बच्चों 
और लड़कियों की संख्या कम है। आगे के पृष्ठों में 
हम इन समस्याओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। 

शिक्षा-कार्यक्रमों के अंतर्गत जित्तने बच्चों को 
विद्यालय में लाना है उनमें लड़कियों की संख्या 
मोटे तौर पर आधी है। विभिन्‍न कारणों से बड़ी 
संख्या में लड़कियाँ विद्यालयों में नहीं जातीं। इससे 


भारत में प्रारंभिक विद्यालय-व्यवस्था 


प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य की 

प्राप्ति में भारी बाधा पहँचती है। इसके कुछ 

कारण निम्नलिखित हैं :- 
!. पारंपारिक पूर्वाग्रह : परंपरा के अनुसार 
माता-पिता, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के माता- 
पिता अपनी लड़कियों को पढ़ने के लिए 
विद्यालय नहीं भेजते। इन परंपराओं की पकड़ 
अब धीरे-धीरे ढीली होती जा रही है। लोग 
सामान्यतः ] वर्ष से अधिक आयु की लड़कियों 
की शिक्षा पर आपत्ति करते हैं। 
2. पृथक विद्यालयों का अभाव : सामान्यतः 
माता-पिता अपनी युवा लड़कियों को मध्य 
विद्यालयी चरण में सहाशिक्षा वाले विद्यालयों 
में भेजना नहीं चाहते, यद्यपि अधिकांश स्थानों 
पर निम्न प्रारंभिक विद्यालय चरण में यह 
समस्या नहीं होती। सीमित संसाधन होने के 
कारण हर जगह लड़कियों के लिए अलग 
विद्यालय खोलना संभव नहीं है। अतः लड़कियों 
की एक बड़ी संख्या या तो पढ़ाई से बैठा ली 
जाती है अथवा उन्हें विद्यालय भेजा ही नहीं 
जाता। 
3, महिला शिक्षकों की कमी : अनेक माता- 
पिता यह नहीं चाहते कि उनकी लड़कियों को 
पढ़ाने के लिए पुरुष शिक्षक हों। वे चाहते हैं कि 
केवल महिला शिक्षक ही उनकी लड़कियों को 
पढ़ाएं। ये महिला शिक्षक लड़कियों की 
कठिनाई को आसानी से समझ भी सकती हैं। 
कम -से-कम ऐसी महिला शिक्षकों का मिलना 
एक समस्या है जो द्रस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर 
काम करने को तैयार हों फिर भी शिक्षा के 
प्रसार के साथ-साथ इस स्थिति में पर्याप्त 
स॒धार होता जा रहा है। 
4. घरेलू काम : लड़कियों को विद्यालय नहीं 
भेजे जाने में घरेलू कामकाज भी एक मुख्य 
कारण है। माता-पिता यह सोचते हैं कि 
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लड़कियों के लिए घर संभालना पहला दायित्व 
है और उन्हें कम आय से ही घर के कामकाज में 
लगा देना चाहिए। गरीब घरों की लड़कियों को 
घर का कामकाज करने के अलावा अपने छोटे 
भाई-बहनों की भी देखभाल करनी पड़ती है। 
विशेषकर गाँवों में अनेक माता-पिता यह प्रश्न 
उठाते हैं : लड़कियों को पढ़ने के लिए विद्यालय 
भेज दिया जाए तो घर का कामकाज कौन 
करेगा? 

5. गरीब्री : माता-पिता की गरीबी भी एक 
कारण है। रोजी-रोटी जुटाने के लिए माता- 
पिता बच्चों से मजद्री कराने को या स्वयं बाहर 
काम के लिए जाने पर उन्हें घर का कामकाज 
संभालने को विवश हो जाते हैं। गरीब माता- 
पिता के लिए बच्चों के लिए विद्यालय की वर्दी 
और लेखन-सामग्री जुटाना भी भार मालूम 
होता है। प्राय: लड़कियों को विद्यालय से उठा 
लिया जाता है और लड़कों को पढ़ाई जारी रखने 
की अनुमति जैसे-तैसे मिल जाती है। 

6, बाल-विवाह : कछ लड़कियों का विवाह 
विशेष रूप से गाँवों में कम आय में कर दिया 
जाता है। इसके कारण उन्हें पढ़ाई छोड़ देनी 
पड़ती है। अब इस स्थिति में धीरे-धीरे 
परिवर्तन आ रहा है और अब पहले-जैसी बात 
नहीं रह गई है। 

7.घर से द्री : उन स्थानों पर जहाँ लड़कियों 
को पढ़ने के लिए द्रस्थ विद्यालयों 
में जाना पड़े प्रायः पढ़ाई से उठा लिया जाता 
है। माता-पिता लड़कियों को सुदूर विद्यालयों में 
भेजने का विचार पसंद नहीं करते। इस कारण 
प्राय: ऐसे स्थानों की लड़कियों को जहाँ पैदल 
चल कर पहुँचने की सीमा में कोई विद्यालय न 
हो, दूर के विद्यालय में नहीं भेजा जाता। 

8, अनुपय॒कत पाठ्यक्रम : लड़कियों को क्‍या 
पढ़ाया जाना चाहिए, इस प्रश्न का उत्तर पाना 


38 


भी सरल नहीं है। कछ लोगों का मत है कि 
लड़कियों के लिए घरका कामकाज करना और 
रसोई संभालना अधिक महत्वपूर्ण है। कछ 
अन्य लोगों का विचार है कि लड़कियों के लिए 
भी वे पाठ्यक्रम होने चाहिए जो लड़कों के लिए 
हैं जिससे कि लड़कों और लड़कियों में समानता 
रह सके। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग चाहते हैं कि 
लड़कियों के लिए विशेषकर मध्य विद्यालयी 
चरण में पाठ्यक्रम अलग रहें। इस मांग को 
पूरा करना संभव नहीं है क्योंकि तब लड़के और 
लड़कियों के लिए अलग-अलग अध्ययन- 
सामग्री तैयार करनी होगी। अतः उपयुक्त 
पाठ्यक्रम न होने के कारण भी कछ लड़कियों 
को विद्यालय से उठा लिया जाता है। 
प्रत्येक क्षेत्र में इनमें से कछ अथवा सभी 
कारणों का प्रभाव लड़कियों की पढ़ाई पर पड़ता 
है। प्रारंभिक शिक्षा की सार्वजनीनता के लिए यह 
आवश्यक है कि प्रत्येक क्षेत्र से संबद्ध इन कारणों 
को समझ लिया जाए जिससे इन समस्याओं का 
हल निकाला जा सके। यह बात तो बिलकल स्पष्ट 
है कि इन कठिनाईयों को दूर करके जब तक सभी 
लड़कियों को पढ़ने के लिए विद्यालय नहीं पहुँचाया 
जाता तब तक प्रारंभिक शिक्षा की सार्वजनीनता के 
लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती । 
समाज के कमजोर वर्ग के अंतर्गत () 
अनूसचित जातियाँ (2) अनूसचित जनजातियाँ 
(3) विम॒ुक्त जनजातियाँ (4) घ॒मंत जनजातियाँ 
और (5) गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले अन्य 
लोग आते हैं। समाज के इन वर्गों के बच्चों को 
शिक्षा के अवसर प्रदान करने में अनेक समस्याएँ 
आ रही हैं। 
शताब्दियों से अनुसूचित जातियों को अस्पृश्य 
माना जाता रहा है और उन्हें समाज की मुख्य धारा 
से अलग रखा जाता रहा है। फलस्वरूप उन्हें 
निकृष्ट काम करना पड़ता था और वे हमेशा गरीब 


उभरते भारतीय समाज में शिक्षक और शिक्षा 


बनी रहीं। स्वतंत्रता के बाद उनकी आर्थिक दशा 
में सधार लाने और समाज में समानता का स्थान 
दिलाने के लिए किए गए प्रयासों से उनकी स्थिति 
पर्याप्त सधर गई है। अस्पृश्यता की बुराई को 


'बड़ी सीमा तक नियंत्रित कर लिया गया है। 


यद्यपि कछ लोगों के मन में अभी भी यह भावना 
प्रच्छन्‍्न रूप से घर किए हुए है। अब शिशक्षा देते 
समय उनके बच्चों के साथ पहले की तरह भेदभाव 
नहीं बरता जाता। उन्हें छात्रवृत्ति, वर्दी, किताबें 
और लेखन-सामग्री तथा रोजगार के अवसरों में 
आरक्षण जैसे प्रोत्साहन मिलने से अब स्थिति में 
पर्याप्त सधर आ गया है। फिर भी अन्य गरीब 
लोगों की भाँति इन्हें भी गरीबी के हौए से जझना 
पड़ता है। ये लोग इतने दीर्घकाल से गरीबी से 
जूझते रहे हैं और समाज से अलग रहे हैं कि उनके 
मन में अपनी दशा में सुधार की सभी आशाएँ और 
उत्साह मर चुका है। उन्होंने अपनी गरीबी की 
स्थिति से समझौता कर लिया जान पड़ता है। 
फलस्वरूप नि:ःशल्क शिक्षा, छात्रवत्ति आदि की 
सविधाएँ उपलब्ध होने पर भी अभी तक इन वर्गों 
के बच्चे बड़ी संख्या में उनका लाभ नहीं उठा 
पाते। गरीबी से दबे होने के कारण इस वर्ग के बच्चों 
को परिवार के भरण-पोषण के लिए कामकाज 
करना पड़ता है। विद्यालय जाने का सुख उनके 
भाग्य में नहीं होता। परन्तु अब वे धीरे-धीरे अपने 
समता के अधिकारों के प्रति सचेत होते जा रहे हैं। 
शिक्षा के प्रसार से उनके विरूद्ध सामाजिक 
भेदभाव समाप्त हो रहे हैं। फिर भी शैक्षिक 
गतिविधियों में उनका योगदान अपेक्षित स्तर से 
अभी बहुत कम है। अनसूचित जातियों के सभी 
बच्चे पढ़ने के लिए विद्यालय जाएँ, इसके लिए यह 
आवश्यक है कि उन्हें समझाने -बुझाने का जमकर 
प्रयास किया जाए और उनके क्षेत्र की 
आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुसार 
उन्हें सुविधाएँ प्रदान की जाएँ। इन जातियों की 


भारत में प्रारंभिक विद्यालय-व्यवस्था 


लड़कियों की शिक्षा की समस्या तो और भी विषम 


है। 

दूसरी ओर अनुसूचित जानजातियों की प्रबल 
पारंपरिक संस्कृति रही है। उनकी सांस्कृतिक 
विभिन्‍नताओं के कारण इन विद्यालयों में इनके 
बच्चों की शिक्षा का मेल सरलता से नहीं बैठ 
पाता। उदाहरणार्थ अधिकांश जनजातियों की 
अपनी बोली होती है। यदि शिक्षक उनकी बोली 
नहीं समझता तो उसके और उसके छात्रों के बीच 
संवाद में कठिनाई होती है। उनके जीवन का 
रंग-ढंग एकदम अलग होता है और उनको अपनी 
जीवन-विधा बदलने में कोई रूचि नहीं होती। 
शिक्षा के प्रसार के विचार से उन्हें विशेष 
छात्रव॒त्तियाँ देकर उनके बच्चों को शिक्षित बनाने 
के प्रयासों के भी सीमित परिणाम ही निकले हैं। 
शिक्षित हो जाने पर ये बच्चे अपनी जनजाति में 
लौटना नहीं चाहते और उससे दूर हो जाते हैं। 
जनजातियाँ एक दूसरी से और समाज की मुख्य 
धारा के अन्य अंगों से दर छोटी -छोटी बस्तियों में 
रहती हैं। जनजातीय क्षेत्रों में ऐसे स्थानों पर 
विद्यालय खोलना, जहाँ प्रत्येक बच्चा पैदल पहुँच 
सके, एक कठिन समस्या है। इन क्षेत्रों के लिए 
शिक्षक तैयार करने में भी अनेक कठिनाइयाँ आती 
हैं। पहले तो इन शिक्षकों को जनजतियों के 
जीवन और संस्कृति से परिचित कराना होता है 
और यदि वे जनजातियों की संस्कृति को पसंद नहीं 
करें तो उसके प्रति उनमें सहिष्णुता के भावना पैदा 
करनी पड़ती है। दसरे, शिक्षकों को ऐसे जनजातीय 
क्षेत्रों में रहने के लिए तैयार करना पड़ता है। जहाँ 
जीवन की सामान्य स॒विधाएँ भी सरलता से 
उपलब्ध नहीं होतीं। तीसरे, उन्हें जनजातियों की 
बोली को जानना और समझना पडता है। 
जनजातीय बच्चों की अध्यंयन-सामग्री तैयार 
करने में इसी प्रकार की कठिनाइयाँ आती हैं। इन 
सब कठिनाइयों को देखते हुए इन बच्चों की शिक्षा 
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के लिए आश्रम विद्यालय अधिक उपयकत समझे 
गए हैं। बच्चों को पूरी शिक्षा के दौरान आश्रम 
विद्यालयों में रखा जाता है और उनके रहने और 
खाने का व्यय सरकार वहन करती है। किन्तु घर 
से इस अलगाव का एक फल यह होता है कि पढ़ाई 
पूरी कर लेने के बाद बच्चे अपने परिवार में पन: 
लौटना नहीं चाहते। इस प्रकार जनजातीय लोगों 
की शिक्षा एक जटिल समस्या है और उस पर एक 
साथ अनेक दृष्टिकोणों से विचार करना पड़ता है। 


घमन्त्‌ जनजातियाँ यद्यपि संख्या में अधिक 
नहीं हैं, फिर भी सबसे अधिक कठिनाई पैदा करती 
हैं। ये लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते 
रहते हैं। अत: उनके बच्चों को शिक्षा प्रदान करने 
के लिए ग्रही संभव है कि या तो चल-विद्यालय 
खोला जाए जो उनके साथ-साथ चलता रहे अथवा 
इनके बच्चों को शिक्षा की पूरी अवधि के लिए 
आश्रम विद्यालयों में रखा जाए। 


समाज के कमजोर वर्गो की इन विशिष्टताओं 
के अतिरिक्त एक सामान्य समस्या उनके लिए 
उनकी आवश्यकताओं के अनुकल और उनकी 
सांस्कृतिक परिस्थितियों से सम्बद्ध उपयुक्त 
शैक्षिक-कार्यक्रम बनाने की है। इसका अर्थ यह 
हुआ कि प्रत्येक क्षेत्र की स्थानीय परिस्थितियों 
और आवश्यकताओं का अध्ययन करने के बाद 
विशेष पाठ्यक्रम बनाए जाएँ जिससे समाज के इन 
वर्गों में अपने बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए 
उत्साह पैदा हो। देश में विभिन्‍न क्षेत्रों के लिए 
ऐसी अध्ययन-सामग्री तैयार करने में प्रशिक्षण 
संस्थानों के छात्र-शिक्षकों को सम्मिलित करने का 
प्रयास किया जा रहा है। प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंग 
के रूप में आपको भी इन कार्यकलापों में 
सम्मिलित किया जाएगा। फिर भी, यह समझ 
लेना आवश्यक है कि जब तक समाज के कमजोर 
वर्ग के बच्चों को उनकी आवश्यकताओं और 
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परिस्थितियों के अनुसार शैक्षिक सुविधाएँ 
उपलब्ध नहीं कराई जातीं तब तक प्रारंभिक 


उभरते भारतीय समाज में शिक्षक और शिक्षा 


शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य की प्राप्ति नहीं 
हो पाएगी। 








सारांश 


. पारंपरिक और सामाजिक-आशधिक कारणों से लड़कियाँ शैक्षिक कार्यक्रमों में भाग नहीं 


ले पातीं। 


2. समाज के कमजोर वर्गों की अपनी विशिष्ट संस्कृति होती है, अत: इन बच्चों को उनकी 
आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुसार शैक्षिक कार्यक्रम और सुविधाएँ उपलब्ध 


कराई जानी चाहिएँ। 


3, प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए समाज के कमजोर वर्गों के 
लड़के और लड़कियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। 


विचिंतन प्रश्न 


. आपकेविचार से क्या आपकी बस्ती की सभी लड़कियाँ विद्यालय जाती हैं? यदि नहीं, तो उन कारणों का 
पता लगाइए जिनसे कछ माता-पिता अपनी लड़कियों को विद्यालय भेजने में हिचकिचाते हैं। 

2, क्‍या आपके विचार से आपके क्षेत्र में कमजोर वर्गों के बच्चों के साथ विद्यालयों में समता का व्यवहार 
किया जाता है? इन बच्चों के विद्यालय जाने पर उनके सामने क्या-क्या कठिनाइयाँ आती हैं? 


इकाई : 6.3 प्रारंभिक विद्यालयों का 
नियंत्रण और संरक्षण 


प्रारंभिक शिक्षा की प्रशासन व्यवस्था को समझने 
के लिए यह आवश्यक है कि हम यह जान लें कि 
देश में कितने प्रकार के प्रारंभिक विद्यालय हैं। 
नाम की दृष्टि से विद्यालयों को दो वर्गों मे बांदा जा 
सकता है- 

!. सरकारी विद्यालय (जिनमें नगरपालिका/ 

जिला परिषदों के विद्यालय भी हैं।) 

2, गैर-सरकारी विद्यालय (जिनमें पब्लिक 

सकल भी हैं।) 

प्रथम श्रेणी के विद्यालयों को राज्य सरकारें 


तथा नगरपालिका अथवा जिला परिषद्‌ जैसे 
स्थानीय निकाय चलाते हैं। इन विद्यालयों के 
शिक्षक सरकारी अथवा स्थानीय निकायों के 
कर्मचारी होते हैं और ये एजेंसियाँ ही इन विद्यालयों 
के पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकें निर्धारित करती 
हैं। इन विद्यालयों की संख्या बहुत बड़ी है क्योंकि 
संविधान के अनुसार यह राज्य (जिसमें केन्द्र और 
राज्य सरकारें सम्मिलित हैं) का दायित्व है कि वह 
]4 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को निःशुल्क 
और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराए। 
इस संबंध में आप संविधान के अनुच्छेद 45 को 
देख सकते हैं जिसकी चर्चा पहले की जा चुकी है। 


भारत मे प्रारभिक विद्यालय-व्यवस्था 


गैर-सरकारी विद्यालय कछ विशिष्ट उद्देश्यों 


को ध्यान में रखकर तथा सामान्यतः समाज के ' 


किसी विशिष्ट वर्ग की आवश्यकताओं की पूर्ति के 
लिए विभिन्‍न संस्थाओं ने स्थापित किए हैं। 
संविधान के अनच्छेद 30 () में प्रावधान है कि 
अल्पसंख्यक वर्गों को, चाहे धर्म के आधार पर 
अथवा भाषा के आधार पर, अपनी इच्छा की 
शिक्षा-संस्थाओं को खोलने तथा चलाने का 
अधिकार है। अतः इन विद्यालयों को विभिन्‍न 
स्वयंसेवी संस्थाएँ चला रही हैं और अधिकांश के 
नाम दानदाताओं के नाम पर होते हैं। 

ये विद्यालय शिक्षकों की नियुक्ति स्वयं करते 
हैं और इन्हें बच्चों से शुल्क लेने की अनुमति है। 
इन विद्यालयों को नियंत्रित करने वाली संस्थाएँ ही 
उनके पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों का निर्धारण 
करती हैं। 

गैर-सरकारी विद्यालयों की स्थापना के लिए 
सरकार से मान्यता प्राप्त करती होती है। यदि ये 
विद्यालय भवन, फर्नीचर, सफाई-व्यवस्था, योग्य 
स्टाफ, वित्तीय सामर्थ्य और उपयुक्त पाठ्यक्रम 
जैसी कछ शर्तों को प्रा कर देते हैं तो उन्हें मान्यता 
प्राप्त हो जाती है। मान्यता प्राप्त हो जाने पर ये 
विद्यालय अपन छात्रों को स्थानांतरण प्रमाणपत्र दे 
सकते हैं जिन्हें सरकारी विद्यालय स्वीकार कर लेते 
हैं। मान्यता प्राप्त होने से बच्चों के माता-पिता भी 
इस बात से संतुष्ट हो जाते हैं कि इन विद्यालयों में 
उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल रही है। अतः 
इन विद्यालयों के पाठ्यक्रम और पाठ्यप॒स्तकें या 
तो वही होती हैं जो सरकारी विद्यालयों की हैं या 
उनसे बेहतर होती हैं। जिन विद्यालयों को मान्यता 
प्राप्त नहीं होती, उनमें अधिक बच्चे प्रवेश नहीं 
लेते। फलस्वरूप ऐसे विद्यालय शिक्षा की निजी 
दुकानें बनकर रह जाते हैं। 

इन गैर-सरकारी विद्यालयों को पुनः दो 
श्रेणियों में बाँठ जा सकता है () सरकार से 
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सहायता प्राप्त करने वाले और (2) सहायता प्राप्त 
न करनेवाले विद्यालय। सहायता प्राप्त विद्यालय 
वे विद्यालय होते हैं जिन्हें अपने संचालन के लिए 
सरकार से सहायता-अन॒दान मिलता है। 
सहायता-अनुदान के अंतर्गत सामान्यतः शिक्षकों 
के वेतन, भवनों की मरम्मत, उपकरणों की खरीद 


« तथा फर्नीचर के मूल्य जैसे विद्यालय के आवर्ती 


व्यय का अधिकांश अंश आता है। इन विद्यालयों 
को सहायता-अनुदान इसलिए दिया जाता है 
जिससे वे उन स्थानों पर अच्छी तरह से काम कर 
सकें जहाँ विद्यालय का होना समाज के हित में हो। 
ऐसे विद्यालय सामान्यतः परोपकारी संस्थाएँ 
चलाती हैं जो भवन के निर्माण और उपकरणों पर 
प्रारंभिक व्यय तो कर देती हैं किन्तु आय का कोई 
स्रोत न होने के कारण उन्हें शिक्षकों के वेतन और 
उपकरणों तथा फर्नीचर के रख-रखाव जैसे 
आवर्ती व्यय को पूरा करने में कठिनाई होती है। 
इस प्रकार के विद्यालय सरकार की दृष्टि से भी 
लाभदायक रहते हैं। भवत और उपकरणों पर 
प्रारंभिक अनावर्ती व्यय का वहन स्वयंसेवी 
संस्थाएँ कर लेती हैं और जनता को एक ऐसा 
विद्यालय मिल जाता है जिसमें सरकार को अपने 
निजी विद्यालयों की अपेक्षा बहत कम व्यय करना 
होता है। विद्यालय के संचालन में सहायता प्राप्त 
विद्यालय सामान्यतः सरकार द्वारा निर्धारित नियमों 
का पालन करते हैं। इन विद्यालयों का निरीक्षण 
सरकार द्वारा नियुक्त निरीक्षक करते हैं। दूसरी 
ओर, सहायता प्राप्त न करनेवाले विद्यालय इन 
नियमों से बंधे नहीं होते पर व्यापक रूप से सरकार 
द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों 
का अनुगमन करते हैं। उन्हें अपनी इच्छा से काम 
का संचालन करने की प्री स्वतंत्रता होती है। 
अनेक संस्थाओं द्वारा संचालित पब्लिक स्कूलों 
को सहायता न पानेवाले गैर-सरकारी विद्यालयों 
की श्रेणी में रखा जा सकता है, यद्यपि इन 
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विद्यालयों में और सरकार द्वारा स्वीकृत सहायता 


प्राप्त विद्यालयों में अनेक प्रकार से भिन्‍नताएँ होती . 


हैं। पब्लिक स्कलों की शिक्षा का माध्यम अनिवार्यत: 
अंग्रेजी होता है और ये अपने छात्रों से शुल्क लेते 
हैं। अनेक पब्लिक स्कलों का रूप आवासीय होता 
है। छात्रों को भारी सुविधाएँ उपलब्ध होने तथा 
इन विद्यालयों को समाज के संभ्रांत वर्गों की 
संस्था समझा जाता है और इन विद्यालयों 
की सार्वजनिक आलोचना होती है। उदाहरणार्थ 
उनके पब्लिक' नाम को लेकर इन विद्यालयों की 
आलोचना की जाती है 'जबकि ये विद्यालय 
'पब्लिक' या 'जनसाधारण' के लिए नहीं, बल्कि 
संभ्रांत और धनी लोगों के लिए होते हैं। इन 
विद्यालयों के विरोध में यह भी तर्क दिया जाता है 
कि ये वर्ग-भेद को बढ़ावा देते हैं और हमारे 
संविधान में सन्निहित समाज के समाजवादी ढाँचे 
से मेल नहीं खाते। प्रायः सुझाव दिया जाता है कि 
इन विद्यालयों की संश्रांत प्रकृति में परिवर्तन लाने 
के लिए सरकार उनमें गरीब और प्रतिभावान 
छात्रों को प्रवेश दिलाए और उनकी शुल्क तथा 
अन्य व्ययों को वहन करे। इन विद्यालयों में शुल्क 
वहन किए जाने की तीव्र आलोचना होती है क्योंकि 
संविधान के अनुच्छेद 45 के अनुसार सभी बच्चों 
को निःशूल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध 
कराना राज्यों का दायित्व है। किन्तु संविधान के 
इस अनच्छेद की व्याख्या अब तक इस प्रकार की 
गई है कि सरकार ऐसे विद्यालयों की व्यवस्था तो 
करेगी जिनमें निःशुल्क शिक्षा दी जाए और जहाँ 
सभी बच्चों को सरलता से प्रवेश मिल सके किन्तु 
वह गैर-सरकारी विद्यालयों को खोलने के रास्ते में 
तब तक रोड़ा नहीं अटकाएँगी जब तक माता-पिता 
अपने बच्चों की शिक्षा के लिए अपनी इच्छा से 
व्यय करने को तैयार हों। इस प्रकार देश में 
सरकारी और गैर-सरकारी विद्यालय समानांतर 
रूप से चल रहे हैं। 


उभरते भारतीय समाज में शिक्षक और शिक्षा 


विद्यालयों को उनके आकार के अनुसार भी 
वर्गीकृत किया जा सकता है। एक मोटा विभाजन 
बड़े विद्यालय और छोटे विद्यालय के रूप में हो 


सकता है किन्तु इस प्रकार के वर्गीकरण का कोई 


विशेष अर्थ नहीं है। विद्यालयों का शिक्षकों की 
संख्या के अनुसार वर्गीकरण करना अधिक उचित 


होगा। इस वर्गीकरण के अनुसार एक-शिक्षक 
” विद्यालय, दो-शिक्षक विद्यालय और बहु-शिक्षक 


विद्यालय होते हैं। इस वर्गीकरण से इन विद्यालयों 


के शिक्षकों की विशेष समस्याओं को समझने में 


सहायता मिलेगी। एक-शिक्षक विद्यालय छोटी 
बस्तियों में होते हैं जहाँ की कूल जनसंख्या 300 या 
इसके आसपास होती है। इन बस्तियों में विद्यालय 
जाने योग्य आयु (6 से ]] वर्ष) के बच्चों की संख्या 
30 से 40 तक होती है। यह संख्या सभी कक्षाओं में 
पढ़ रहे बच्चों की कल संख्या होती है और एक ही 
शिक्षक को सभी कक्षाओं को पढ़ाना पड़ता है। इन 
शिक्षकों को अलग-अलग कक्षाओं को पढ़ाने में 
अपना समय बाँटने के लिए विभिन्‍न तकनीकों से 
काम लेना होता है। सामान्यतः ये शिक्षक एक 
कक्षा को पढ़ाने के लिए शेष कक्षाओं के बच्चों को 
स्वाध्याय में लगा देते हैं। कभी -कभी कक्षाओं को 
एक साथ मिला दिया जाता है और बच्चों को कार्य 
में व्यस्त रखने के लिए वे ऊँची कक्षाओं के छात्रों 
की सहायता लेते हैं। प्रशासन की दृष्टि से 
एक-शिक्षक विद्यालयों की अनेक समस्याएँ होती 
हैं। इन विद्यालयों के सुद्र क्षेत्रों में स्थित होने के 
कारण जब शिक्षक एक या दो दिन की छंट्टी पर 


जाता है तब उसके स्थान पर किसी अन्य शिक्षक 
को भेजना कठिन होता है। शिक्षक के अनुपस्थित 
हो जाने पर ये विद्यालय सामान्यतः बंद ही रहते 
हैं। शिक्षक की बारबार अनुपस्थिति से इन छात्रों 
का उत्साह भी मंद हो जाता है। वे सामान्यतः 


अपने घर में पढ़ने वालों की पहली पीढ़ी से होते हैं 
और उन्हें अपने माता-पिता से पढ़ने के लिए 


भारत में प्रारंभिक विद्यालय-व्यवस्था 


शायद ही कोई प्रोत्साहन मिल पाता है। 

शैक्षिक दृष्टि से भी ये विद्यालय विशिष्ट 
समस्याएँ खड़ी करते हैं। अधिकांश स्थानों में इन 
विद्यालयों के शिक्षकों के लिए विशेष प्रशिक्षण 
कार्यक्रम नहीं चलाए जाते। सेवा-पूर्व शिक्षक 
प्रशिक्षण कार्यक्रमों में शिक्षकों को होने वाली 
कठिनाईयों से ही इस बात की समुचित शिक्षा मिल 
पाती है कि एक या दो से अधिक कक्षाओं को एक 
साथ किस प्रकार सँभाला जाए। फलस्वरूप इन 
विद्यालयों के शिक्षकों को एक ही समय पर 
चार-पाँच कक्षाओं को पढ़ाने की अच्छी तकनीक 
स्वयं बनानी पड़ती है। इन शिक्षकों का अलग से 
कोई संवर्ग भी नहीं होता जिससे विशेष 
सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम उपेलब्ध कराया 
जा सके। शिक्षकों का एक विद्यालय से दसरे 
विद्यालय में बार-बार स्थानांतरण होते रहने के 
कारण इन विद्यालयों में सभी प्रकार के शिक्षक 
पहुँचते हैं। फलस्वरूप इन विद्यालयों के छात्रों की 
उपलब्धि की तुलना प्राय: अच्छे और बहु-शिक्षक 
विद्यालयों से नहीं की जा सकती। प्रारंभिक शिक्षा 
के सार्वजनीकरण के प्रयास के फलस्वरूप भी ऐसे 
विद्यालयों के काम की ओर उचित ध्यान देना 
आवश्यक हो गया है। इस प्रकार के विद्यालयों की 
अवांछनीयता के प्रति अनुभूति बढ़ती जा रही है। 
प्रायः सभी राज्यों और संघीय क्षेत्रों में स्थित 
विद्यालयों में छात्रों की संख्या का विचार किए बिना 
उन्हें दो-शिक्षक विद्यालयों में परिवर्तित करने का 
प्रयास किया जा रहा है। यह उल्लेखनीय है कि 
अधिकांश राज्यों में प्रारंभिक शिक्षा के लिए 
उपलब्ध साधन सीमित होने के कारण ही ये 
विद्यालय अभी भी चल रहे हैं। 

दो-शिक्षक विद्यालय सामान्यतः उन बस्तियों 
में होते हैं जहां की जनसंख्या लगभग 500 होती है 
और जहाँ विद्यालय जाने वाले बच्चों की संख्या 
50-60 होती है। एक-शिक्षक विद्यालयों की 
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तुलना में ये विद्यालय अधिक व्यवस्थित होते हैं। 
फिर भी कक्षा में पढ़ाई के संबंध में इनकी भी वही 
सीमाएँ होती हैं जो एक-शिक्षक विद्यालयों की 
होती हैं। बहुसंख्यक बस्तियों के विद्यालयों में 
बच्चों की कम संख्या होने कारण इन विद्यालयों के 
लिए अतिरिकक्‍त शिक्षकों की व्यवस्था करना संभव 
नहीं होता। अतः सभी प्राथमिक-विद्यालय- 
शिक्षकों को एक ही समय पर एक से अधिक 
कक्षाओं को सँभालने का प्रशिक्षण देने की 
आवश्यकता है। 

बह-शिक्षक विद्यालय बड़ी-बड़ी बस्तियों 
अथवा शहारी क्षेत्रों में होते हैं। इनमें से क॒छ 
विद्यालयों में एक विशेष समस्या बड़ी-बड़ी 
कक्षाओं को सँभालने की है। अनुभव से पता 
चलता है कि शिक्षण को सुचारू रूप से चलाने के 
लिए प्राथमिक विद्यालय की कक्षा में छात्रों की 
संख्या 40 से अधिक नहीं होती चाहिए। कछ 
विद्यालयों में एक-एक कक्षा में 55-60 तक छात्र 
होते हैं। उनमें शिक्षकों की कभी के कारण कक्षा 
को दो भागों में बाँटना संभव नहीं होता। एक ही 
शिक्षक के लिए प्रत्येक छात्र की पढाई पर 
समृचित ध्यान दे पाना भी सम्भव नहीं होता। 
बड़ी-बड़ी कक्षाओं की समस्याओं के निराकरण के 
लिए इन कक्षाओं को पढ़ाने वाले शिक्षकों को भी 
विशेष सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान करने की 
आवश्यकता है। 

इस ढंग से विद्यालयों का वर्गीकरण करने से 
इन विद्यालयों से संबद्ध विशेष शैक्षिक एवं 
प्रशासनिक समस्याओं को समझने में सहायता 
मिलती है। दर-दर विशेषकर गाँवों में, बड़ी संख्या 
में विद्यमान एक-शिक्षक और दो- शिक्षक 
विद्यालयों के एकाकी स्वरूप को अनुभव कर 
शिक्षा आयोग (964-66) ने यह सुझाव दिया था 
कि मिडिल स्कूल अथवा माध्यमिक विद्यालय के 
साथ कई प्राथमिक विद्यालयों की जोड़कर एक विद्यालय 
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संकल (स्कूल कौम्पलैक्स) बनाया जाए, जहाँ 
विद्यालय एक परिवार के सदस्य के रूप में काम 
करें और विभिन्‍न समस्याओं को हल करने में एक 
दसरे की सहायता करें। यह सझाव स्वीकार कर 
लिया गया है और अधिकांश राज्यों में विद्यालय 
संकल बना दिए गए हैं, जहाँ विद्यालयों की अनेक 
समस्याओं का हल स्थानीय स्तर पर कर लिया 
जाता है। 

विद्यालयों के प्रकारों का अध्ययन करते हुए 
आपने इस बात पर ध्यान दिया होगा कि देश में 
केवल ऐसे ही विद्यालय नहीं हैं जो सरकार के 
अथवा स्थानीय निकायों के नियंत्रण में हों बल्कि 
ऐसे विद्यालय भी हैं जो अन्य स्वयंसेवी संस्थाओं के 
नियंत्रण में हैं। सरकार न केवल ऐसे विद्यालयों को 
मान्यता प्रदान कर बल्कि कुछ मामलों में उनके 
रख-रखाव के लिए सहायता अनुदान देकर भी 
स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रयासों को प्रोत्साहित करती 
है। ऐसा आंशिक रूप से इसलिए करना पढ़ता है 
क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 45 के अनुसार सभी 
लोगों को उपलब्ध कराई जाने वाली शिक्षा के 
लिए देश की सभी बस्तियों में विद्यालय खोलने 
और उनके रख-रखाव के लिए सरकार के पास 
साधनों की कमी है। साथ ही संविधान के अनुच्छेद 
30 () और 46 के अनुसार अल्पसंख्यक वर्गों को 
अपने बच्चों की शिक्षा के लिए अपनी इच्छा के 
विद्यालय स्थापित करने की अनुमति है। इस 
स्थिति से विद्यालयों के नियंत्रण में दोरुखापन आ 


गया है और शिक्षा के लिए वित्तीय व्यवस्था कछ 


जटिल हो गई है। अगले पृष्ठों में हम प्रारंभिक 
शिक्षा के नियंत्रण और समर्थन में केन्द्रीय सरकार, 
राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों और स्वयंसेवी 
संस्थाओं की भूमिका का एक-एक कर विश्लेषण 
करेंगे। 

प्रारंभिक शिक्षा की वित्त-व्यवस्था और 
नियंत्रण के संदर्भ में भारत सरकार और राज्य 
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सरकारों की भूमिकाओं में अंतर समझ लेना 
आवश्यक है। भारत के संविधान में केन्द्रीय 
सरकार और राज्य सरकारों के विभिन्‍न विषयों 
संबंधी विधायी अधिकारों के इस विभाजन का 
प्रावधान है। विभाजन की तीन श्रेणियां हैं : () 
संघीय सूची, (2) राज्य सूची और (3) समवर्ती 
सूची। संघीय सूची में वे विषय हैं जिन पर भारत 
सरकार और संसद' का एकमात्र नियंत्रण रहता 
है। राज्य सूची में उल्लिखित विषय राज्य सरकारों 
के विधायी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं और समवर्ती 
सूची में उल्लिखित विषयों पर केन्द्रीय सरकार 
और राज्य सरकार-दोनों कानून बना सकते हैं। 
इस वर्गीकरण के अनुसार विद्यालय शिक्षा को 
राज्य सची में रखा गया था परन्त 976 में इसे 
समवर्ती सची में रखा गया है। इसका तात्पर्य यह है 
कि विद्यालय शिक्षा पर केवल राज्य सरकारों का 
नियंत्रण था और भारत सरकार का इस संबंध में न 
तो प्रत्यक्ष दायित्व था और न ही उसके पास कोई 
विधायी अधिकार था। किन्तु संविधान के अनुच्छेद 
45 में 4 वर्ष तक के सभी बच्चों को नि:शुल्क 
और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का दायित्व 
'राज्य' पर रखा गया है। इस अन॒च्छेद में प्रयुक्त 
राज्य शब्द की व्याख्या अनुच्छेद 2 में दी गई 
है। उसके अनुसार राज्य' के अंतर्गत “भारत की 
सरकार तथा संसद तथा राज्यों मे से प्रत्येक की 
सरकार और विधान मंडल, तथा भारत राज्य-क्षेत्र 
के भीतर अथवा भारत सराकर के नियंत्रण के 
अधीन सब स्थानीय और अन्य प्राधिकारी भी 
है।इस प्रकार भारत सरकार पर प्रारंभिक शिक्षा का 
परोक्ष दायित्व है जबकि राज्य सरकारों का प्रारंभिक 
शिक्षा पर सीधा नियंत्रण और अधिकार है। अपना 
दायित्व निभाने में भारत सरकार न केवल एक 
समन्वयकर्ता का काम करती है बल्कि () राज्य 
सरकारों द्वारा व्यापक क्रियान्वयन के लिए विशेष 
मार्गदर्शी योजनाएँ बनाती है, (2) शिक्षा के समान 
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अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से भिन्न-भिन्न राज्यों 
के लिए निम्नतम लक्ष्यों का निर्धारण करती है और 
(3) इस प्रकार से वित्तीय सहायता करती है कि 
दुर्बल अथवा कम सुविधाएँ प्राप्त राज्य उन्नत 
राज्यों के समकक्ष आ सकें या कम-से-कम 
प्रारंभिक शिक्षा के संबंध में राज्यों के बीच की 
भारी विषमताएँ कम हो सकें। किन्तु भारत 
सरकार प्रारंभिक शिक्षा के लिए प्रत्यक्ष वित्त- 
व्यवस्था नहीं करती। इसलिए तिब्बती विद्यालय 
संगठन और केन्द्रीय विद्यालय सगठन को छोड़, 
उसका प्राररभिक शिक्षा पर सी धा नियंत्रण नहीं है। 
इन दो संगठनों को भारत सरकार से इस कारण 
धन मिलता है और वे इसलिए उसके नियंत्रण में हैं 
क्योंकि यह दायित्व किसी राज्य सरकार पर नहीं 
डाला जा सकता था। तिब्बती विद्यालय संगठन 
की स्थापना तिब्बती शरणार्थियों की शैक्षिक 
आवश्यकताओं को तब तक के लिए प्रा करने की 
दृष्टि से की गई थी जब तक तिब्बती-शरणार्थी 
समस्या का अंत नहीं हो जाता। देश भर में केन्द्रीय 
विद्यालयों की स्थापना स्थानांतरण और पदोन्नति 
होने पर एक से दूसरे स्थान पर जाने वाले केन्द्रीय 
सरकार के कर्मचारियों के बच्चो के लाभ के लिए 
समान पाठ्यक्रम की व्यवस्था करने की दृष्टि से की 
गई थी। इस तरह प्रारंभिक शिक्षा राज्य सरकार 
के नियंत्रण में होती है और उसका व्यय मुख्यतः 
राज्य सरकारें अपने संसाधनों से वहन करती है। 
इसकी पूर्ति एक ओर केन्द्रीय अनुदान से और 
दूसरी ओर स्थानीय निकायों और स्वयंसेवी 
संस्थानों के संसाधनों से होती है। 
प्रारंभिक शिक्षा के समर्थन और नियंत्रण के 
लिए राज्य सरकारों को व्यापक रूप से निम्नलिखित 
बातों पर ध्यान देना होता है :- 
!. उसे प्रारंभिक शिक्षा के लिए सभी वित्तीय 
संसाधन जुटाने होते हैं। उनकी पूर्ति केन्द्रीय 
अनुदानों और स्थानीय निकायों तथा स्वयंसेवी 
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संस्थाओं के अंशदानों से की जाती है। 
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 986 में प्रारंभिक 
विद्यालयों में सुधार के लिए केन्द्रीय सरकार की 
ओर से एक पूजी निवेश का उल्लेख है। इस 
कार्यक्रम को ' आपरेशन ब्लैक बोर्ड का नाम 
दिया गया है। इसमें यह परिकल्पना है कि 
“प्राथमिक विद्यालयों में आवश्यक सुविधाओं 
की व्यवस्था की जाएगी। इनमें हर मौसम में 
काम आ सकनेवाले कम - से -कम दो बड़े कमरे, 
आवश्यक खिलौने, ब्लैक बोर्ड, चार्ट, नक्शे 
तथा अन्य शिक्षण सामग्री शामिल है। प्रत्येक 
विद्यालय में कम-से-कम दो अध्यापकों का 
प्रावधान होगा, जिनमें एक महिला होगी। 
यथासंभव जल्दी ही प्रत्येक कक्षा के लिए 
एक-एक अध्यापक की व्यवस्था की जाएगी। 
2. उसे प्रारंभिक शिक्षा पर नियंत्रण बनाए 
रखने के लिए आवश्यक कानून पारित करना 
होता है। सोलह राज्यों और तीन संघीय क्षेत्रों ने 
अनिवार्य शिक्षा के कानून पारित कर लिए हैं। 
ये राज्य हैं- आन्ध्र प्रदेश, असम, गुजरात, 
हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, 
कर्नाटक, केरल, मध्यप्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, 
राजस्थान, तमिलनाड, उत्तरप्रदेश तथा 
पश्चिम बंगाल और संघीय क्षेत्र अण्डमान और 
निकोबार द्वीप समूह, चण्डीगढ़, और दिल्‍्ली। 
समय-समय पर स्थानीय निकायों को अधिकार 
सौंपने का कानून पारित करना होता है। 
3. प्रारंभिक शिक्षा की देखरेख और निरीक्षण के 
लिए एक तंत्र की स्थापना करनी होती है। 
विद्यालयों की देखरेख करने का अधिकार 
स्थानीय प्राधिकरण के हाथ में होने के बावजूद 
राज्य सरकार को यह देखने के लिए कछ 
अधिकारी नियक्त करने पड़ते हैं कि स्थानीय 
निकाय उत्तरदायित्व ठीक ढंग से निभा रहे हैं 
अथवा नहीं। 
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4. उसे शिक्षकों के लिए वेतन-मान तथा अन्य 
सेवा-शर्तों को निर्धारित करना होता है 
और शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था भी 
करनी होती है। राज्य सरकार की ही भरती 
के नियम और कार्यविधियाँ बनानी होती 


हैं। 

5 स्थानीय निकायों को अधिकार सौंपे जाने 
के बावजूद राज्य सरकार को ही विद्यालयों 
के लिए पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकें 
निर्धारित करनी होती हैं। अधिकांश राज्यो 


ने अब अपनी पाठ्यपुस्तकों का प्रकाशन ' 


आरम्भ कर दिया है जो विद्यालयों मे 
निर्धारित हैं। 
इन कार्यों के अलावा प्रत्येक राज्य सरकार को 
विशेषकर संसाधनों के निर्धारण स्तर को बनाए 
रखने और उपलब्धि के लक्ष्यों के संदर्भ में स्थानीय 
निकायों के साथ उसी तरह व्यवहार करना होता है 
जिस प्रकार का व्यवहार भारत सरकार राज्य 
सरकारों के साथ करती है। उदाहरणार्थ जिन 
स्थानीय निकायो की वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं है 
उन्हें समृद्ध निकायों की अपेक्षा अधिक वित्तीय 
सहायता देनी होती है, उपलब्धि के लक्ष्यों को 
निर्धारित करना होता है और शिक्षा के स्तर को 
बनाए रखना होता है। 
प्रारंभिक शिक्षा के नियंत्रण और प्रशासन के 
संबंध में स्थानीय निकायों की भूमिका 882 से ही 
विवाद का विषय बनी हुई है जबकि भारतीय 
शिक्षा आयोग ने पहले पहल प्राथमिक शिक्षा को 
स्थानीय निकायों के नियंत्रण में सौंपने का प्रस्ताव 
किया था। इस संबंध में कछ लोगों का यह तक 
रहा है कि स्थानीय निकायों में प्रब॒द्ध नेतृत्व का 
अभाव होता है, अतः यदि प्राथमिक शिक्षा को 
उनके नियंत्रण में सौंप दिया गया तो वे इसे 
प्रभावशाली ढग से नहीं चला पाएँगे। इसके 
विपरीत कछ लोगों का तक यह भी रहा है कि 


उभरते भारतीय समाज में शिक्षक और शिक्षा 


प्राथमिक शिक्षा का प्रा का प्रा नियंत्रण स्थानीय 
निकायों के हाथों में सौंप देना चाहिए जिससे कि 
अपने बच्चों की शिक्षा व्यवस्था में लोगों को 
सक्रिय भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके 
और प्राथमिक शिक्षा के प्रावधान के लिए उनसे 
अधिक से अधिक संसाधन जुटाए जा सकें। इन 
दो परस्पर-विरोधी दृष्टिकोणों के अतिरिक्त एक 
तीसरा दृष्टिकोण यह है कि शैक्षिक स्तर को बनाए 
रखने और शिक्षकों की सेवा-शर्तों की स॒रक्षा के 
साथ स्थानीय निकायों को सीमित अधिकार देने 
चाहिए। स्थानीय निकायों को अधिकार सौंपने के 
संबंध में दीर्घकाल तक विवाद चलते रहे हैं और 
साथ ही परीक्षण भी होते रहे हैं। इस संदर्भ में 
ध्यान देने योग्य बात यह है कि 930 में हार्टोग 
समिति ने यह विचार प्रकट किया था कि स्थानीय 
निकायों को अधिकार सौंपना शिक्षा के हित में 
अतिशय और हानिकारक रहा है फिर भी बलवंत 
राय मेहता समिति (957) की ऐिपोर्ट में 
लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण के प्रयोग का और 
प्रारंभिक शिक्षा का प्रबंध पंचायत-राज - संस्थाओ 
को सौंपने का प्रस्ताव किया गया। कहा गया कि 
यह अच्छा होगा यदि प्रबंध ब्लाक-स्तर पर हो। 
अलग-अलग राज्यों में स्थानीय निकायों के 
प्रारभिक शिक्षा के प्रशासन संबंधी अधिकार 
अलग-अलग हैं। पंजाब और केरल जैसे राज्यों ने 
स्थानीय निकायों को ये अधिकार नहीं सौंपे हैं और 
राज्य सरकारे स्वयं इसे सीधे नियंत्रित करती हैं। 
महाराष्ट्र, राजस्थान और आंध्रप्रदेश जैसे राज्यों ने 
स्थानीय निकायो को प्रारंभिक शिक्षा के प्रशासन 
के व्यापक अधिकार दिए हैं। महाराष्ट्र में ये 
अधिकार शहरी क्षेत्रों में नगरपालिकाओं को और 
ग्रामीण क्षेत्रों में जिला परिषदों को सौंपे गए हैं। 
दूसरी ओर राजस्थान में केवल ग्रामीण क्षेत्रों में ये 
अधिकार पंचायत समितियों को सौपें गए हैं। 
उल्लेखनीय है कि स्थानीय निकायों को 


भारत भे प्रारभिक विद्यालय-व्यवस्था 


अधिकार सौंपने के पक्ष में मुख्य तर्क यह दिया 
जाता है कि इससे प्रारंभिक शिक्षा में स्थानीय 
जनता की रूचि जाग्रत होती है और इसकी 
साज-संभाल के लिए अधिक स्थानीय सहायता 
प्राप्त करने में सहायता मिलती है। यह भी अनुभव 
किया गया है कि स्थानीय निकायो को अधिकार 
देने से विद्यालय भवनों के निर्माण अथवा रख-रखाव 
में, उपकरण और फर्नीचर की खरीद और मरम्मत 
में, दोपहर के भोजन की व्यवस्था करने मे, 
जरूरतमंद बच्चों को मफ्त पाठ्यप॒स्तकें और वर्दी 
उपलब्ध कराने में सुविधा होती है। कछ स्थानों 
पर विद्यालयों की देख-रेख के लिए स्थानीय 
प्रबुद्धजनों की व्यवस्था हो जाने से भी सहायता 
मिलती है। इन आशाओं के प्रतिकल यह भी देखने 
में आता है कि स्थानीय निकाय प्रारंभिक शिक्षा के 
लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध नहीं करा 
पाते जिससे इसकी प्रगति में रूकावट पड़ती है। 
स्थानीय स्तर का नेतृत्व इतना प्रब॒ुद्ध और सक्षम 
नहीं होता कि वह कठिन समस्याओं का हल 
निकाल पाए और सबसे बुरी बात यह होती है कि 
विद्यालय के शिक्षको के मनोबल पर इसका 
क॒प्रभाव पड़ता है। उनके स्थानीय दबावों में काम 
करने से शिक्षा के स्तर में गिरावट आती है और 
अनुशासनहीनता बढती है। ह 

इन अनुभवों के आधार पर यह ठीक समझा 
गया कि स्थानीय निकायों को अधिकारो के 
दुरुपयोग के विरूद्ध समुचित सुरक्षा की व्यवस्था 
करके ही अधिकार सौंपे जाएँ। उदाहरणार्थ किसी 
भी राज्य में स्थानीय निकायो को शिक्षको को 
प्रशिक्षित करने का अधिकार नहीं दिया गया है। 
इसी प्रकार पाठ्यक्रम बनाने और पाठ्यप॒स्तकें 
निर्धारित करने का अधिकार राज्य सरकार के हाथ 
में है। जहाँ कहीं भी शिक्षकों को नियुक्त करने 
और बेतन का भुगतान करने का अधिकार 
स्थानीय निकायों को सौंपा गया है वहाँ कछ शर्तें 
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लगा दी गई है। जहाँ स्थानीय निकाय अपनी ओर 
से उनकी देख -रेख करते हैं वहाँ राज्य भी उनकी 
प्रगति पर दृष्टि रखने तथा उनकी कठिनाइयों 
पर ध्यान देने के लिए अपना निरीक्षण तत्र रखते 
हैं। ऐसे सरक्षा उपायों से प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र 
की समस्याओं को हल करने में सहायता मिलती 
है। 

जैसा कि पहले उल्लेख किया जा चुका है, 
स्वयंसेवी संस्थाओं को अपने-अपने विद्यालय 
खोलने और चलाने का अधिकार है। इन विद्यालयों 
का सुचारू रूप से सचालन करने के लिए वे 
सरकार से सहायता -अनुदान की मॉग कर सकते 
हैं। स्वयंसेवी सस्थाएँ विद्यालय स्थापित कर 
शिक्षा व्यवस्था पर होने वाले सरकारी व्यय को 
कम करने मे सहायता करती हैं। यह स्वय में ही 
एक लाभ की बात है क्योंकि भारत जैसे विशाल 
देश में शिक्षा के लिए उपलब्ध सरकारी संसाधन 
अपर्याप्त ही रहते हैं। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण 
बात यह है कि स्वयंसेवी संस्थाएँ शिक्षा के इन 
कार्यक्रमों मे अधिक से अधिक जन-सहयोग प्राप्त 
कराने में सफल रही हैं। यह बात यहाँ ध्यान देने 
की है कि शिक्षा सुविधाओं की अधिक व्यवस्था 
उतनी महत्वपूर्ण नही है जितनी कि लोगो द्वारा 
उपलब्ध सुविधाओं का उचित उपयोग है। 
प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के सदर्भ में 
शिक्षा कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए लोगों को 
प्रेरित करने में भी स्वयंसेवी संस्थाएँ पर्याप्त 
सहायता कर सकती हैं। अतः इन संस्थाओं के 
प्रयासों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। 

इन संस्थाओं द्वारा स्थापित विद्यालयों में 
सरकार द्वारा संचालित विद्यालयों की अपेक्षा 
अधिक सुविधाएँ होती हैं। स्थानीय आयोजकों के 
उत्साह और समाज में उनकी मान-प्रतिष्ठा के 
कारण भी इन विद्यालयों का प्रबंध अधिक' 
कशलता से होता है। इस अर्थ में ये विद्यालय 
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सरकारी विद्यालयों पर भी अपने छात्रों तथा 
शिक्षकों को अधिक सुविधाएँ प्रदान करके अपना 
प्रभाव डालते रहते है। स्वयंसेबी संस्थाओं द्वारा 
संचालित कछ अच्छे विद्यालय शैक्षिक विकास के 
अग्रदूत बन जाते हैं। किन्तु इस चित्र का एक 
अधंकारमय पक्ष भी है जिसे नियंत्रित करने की 
"आवश्यकता है। ऐसी स्थिति भी आ सकती है कि 
स्वयंसेवी संस्थाएँ लोगों को सुविधाएँ प्रदान करने 
के लिए नहीं बल्कि आर्थिक लाभ के लिए विद्यालय 
चलाने का प्रयास करें। बच्चों के माता-पिताओं से 
भवन- निर्माण निधि, मनोरंजन निधि, 


सारांश 
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पुस्तकालय निधि आदि के नाम पर आर्थिक,भार 
डाला जाता है। इस धन का कोई समुचित हिसाब 
नहीं रखा जाता। शिक्षकों को कम वेतन भगतान 
करने के मामले भी प्रकाश में आए हैं। अनधिकृत 
रूप से उनके बेतन में से राशि काट ली जाती है। 
इस गप्त उद्देश्य के कारण इन स्वयंसेवी 
संस्थाओं का एक ओर जनता से और दूसरी ओर 
सरकार से टकराव भी होता है। वार्तव में इसी 
कारण सरकार शिक्षा के क्षेत्र में स्वयंसेवी प्रयासों 
पर निरंतर दृष्टि रखती है। 


!. प्रारंभिक विद्यालय सरकार अथवा गैर-सरकारी संस्थाएँ चलाती हैं। पहली श्रेणी के 
विद्यालयों को राज्य सरकारें और नगरपालिका समिति या जिला परिषद जैसे स्थानीय 
निकाय चलाते हैं। दूसरी श्रेणी के विद्यालयों को (धर्म अथवा भाषा पर आधारित 
अल्पसंख्यक वर्ग जैसे) समाज के विशिष्ट वर्गों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 
स्वयंसेवी संस्थाएँ चलाती हैं। संविधान के अनुच्छेद 30(]) और 46 में इस प्रकार के 
विद्यालयों की स्थापना के लिए प्रावधान है। इन दोनों प्रकार के विद्यालयों की 
अपनी-अपनी अलग-अलग प्रशासनिक और संगठनात्मक समस्याएँ होती हैं। 

2, प्रारंभिक शिक्षा के नियंत्रण और संरक्षण के संबंध में भारत के संविधान ने केन्द्रीय 
सरकार, राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों के अधिकारों को अलग-अलग बाँट दिया 


है। 


विदिंतन प्रश्न 


!. अपने राज्य में स्थानीय निकायों को प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार सौपे जाने के संबंध में सही स्थिति 
मालम कीजिए और उसके गणों और दोषों पर प्रकाश डालिए 

2. संपूर्ण प्रारंभिक शिक्षा को स्थानीय निकायो के नियंत्रण में दे देने के गणों की चर्चा कीजिए 

3, भारत में प्रारंभिक शिक्षा के लिए शक्तिशाली केन्द्रीय नियंत्रण व्यवस्था के पक्ष में अपने तर्क दीजिए 


भारत में प्रारभिक विद्यालय-व्यवस्था 
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4. अपने पड़ोस के एक सरकारी और एक गैर-सरकारी प्राथमिक विद्यालय को चुनिए और इनकी प्रबन्ध 
व्यवस्था और संसाधनों की उपलब्धि मे समानता और विषमता को जानने के लिए दोनों विद्यालयों के 


कार्य-संचालन का अध्ययन कीजिए। 


5. क्‍या आपके विचार से गैर-सरकारी विद्यालयों को सहायता अनुदान देना उचित है? अपने उत्तर का 


औनित्य बताते हुए कारण दीजिए। 


6. समतावादी और समाजवादी समाज के संवर्धन मे पब्लिक स्कूलों की भूमिका पर प्रकाश डालिए। 

7. क्‍या सीमित ससाधनो के बावजूद सभी प्रारंभिक विद्यालय सरकार के हाथो मे होने चाहिए? यह कदम 
प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण में कहॉ तक प्रभावी होगा? 

8, एक-शिक्षक अथवा दो-शिक्षक विद्यालय में शिक्षक को किन समस्याओ का सामता करता पडता है? 
उनकी समस्याएँ हल करने के लिए आस-पास के विद्यालयों से किस प्रकार सहायता ली जा सकती है? 


इकाई 6.4 प्रारीभिक विद्यालयों का 
संचालन 


प्रारंभिक शिक्षा के संचालन के लिए प्रत्येक राज्य 
में एक शिक्षा विभाग अथवा शिक्षा निदेशालय 
होता है। शिक्षा निदेशक निदेशालय का सबसे 
बड़ा अधिकारी होता है। अपने कर्तव्यों तथा 
दायित्वों को निभाने में उपनिदेशक और सहायक 
निदेशक उसकी सहायता करते हैं। विद्यालयों का 
संचालन शिक्षा निदेशक के अधिकार-क्षेत्र में होता 
है। विद्यालयी शिक्षा से संबद्ध नीतियों का 
निर्णय शिक्षा मंत्रालय के निर्देशन में शिक्षा 
सचिव अथवा शिक्षा-आयुक्त करता है। उत्तर 
प्रदेश, राजस्थान और मध्यप्रदेश जैसे बड़े 
राज्यों में शिक्षा निदिशक की सहायता के लिए 
क्षेत्रीय अतिरिक्त निदेशक अथवा उपनिदेशक 
होते हैं। इन राज्यों को प्रशासनिक सुविधा की 
दृष्टि से अनेक क्षेत्रों में बाँट दिया गया है। जिला 
स्तर पर शिक्षा का प्रंबंध जिला-विद्यालय- 
निरीक्षक के हाथों मे होता है। उसकी सहायता के 
लिए उपनिरीक्षक और खंड-स्तरीय अधिकारी 
होते हैं। अधिकांश स्थानो पर प्राथमिक विद्यालयों 
के निरीक्षण और पर्यवेक्षण का काम खंड शिक्षा 
अधिकारी और उप-विद्यालय निरीक्षकों का है। 


उच्च प्राथमिक विद्यालय अथवा मिडिल स्कलों 
का निरीक्षण जिला विद्यालय निरीक्षक करता है। 

प्रत्येक शिक्षक और प्रत्येक कक्षा के कार्य के 
निरीक्षण में उपनिरीक्षकों का एक दल उसे 
सहायता प्रदान करता है। पूर्व सूचना देकर 
सामान्यतः वर्ष में कम-से-कम एक बार प्रत्मेक 
विद्यालय का निरीक्षण किया जाता है यद्यपि 
आवश्यक होने पर समय-समय पर अकस्मात्‌ 
दौरे भी किए जाते हैं। उन राज्यों में जहाँ अधिकार 
स्थानीय निकायों को सौंपे गए होते हैं वहाँ जिला 
विद्यालय निरीक्षक जिला स्तर पर मुख्यतः शिक्षकों 
की सेवा-शर्तो से संबद्ध कछ सुरक्षाएँ अपने हाथ में 
रखता है। इस प्रकार प्रत्येक राज्य में अधिकारियों 
का एक जाल बिछा होता है जो प्रारंभिक शिक्षा 
सहित परी शिक्षा का प्रंबंध चलाते हैं। कछ राज्यों 
में प्रारंभिक विद्यालय स्तर पर निरीक्षकों का एक 
अलग संवर्ग भी बताया गया है। 


प्रारंभिक शिक्षा के संचालन में हुए महत्वपूर्ण 
परिवर्तनों का संबंध विद्यालय निरीक्षक की 
भूमिका में परिवर्तन से है। इससे उसकी गुणवत्ता 
में सधार लाने में योग मिला है। पहले निरीक्षकों 
की मुख्य भूमिका विद्यालय के कार्य-संचालन पर 
नियंत्रण रखने की होती थी। इसके लिए वे 
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आकस्मिक दौरे किया करते थे जिनमें वे शिक्षकों 
की उपस्थिति की जाँच करते, शिष्यों की पढ़ाई 
की परीक्षा लेते तथा परिणामों के आधार पर 
शिक्षकों की प्रशंसा करते। वे शिक्षकों के वेतन 
की भुगतान-व्यवस्था की भी देखभाल करते थे। 
निरीक्षक की इस भूमिका से शिक्षक के मन मे 
उसके दौरों के प्रति आतक ही रहता था। शिक्षक 
के कार्य में कठिनाई को हल करना निरीक्षक का 
काम नहीं था। अतः इस भूमिका से विद्यालयों में 
शिक्षा की गणवत्ता में सुधार लाने में सहायता नहीं 
मिलती थी। 

विद्यालय निरीक्षकों की भूमिका में अब यह 
परिवर्तन किया गया है कि शिक्षक के कार्य में 
मार्ग-दर्शन देने का दायित्व उनका है। अब वे 
विद्यालय निरीक्षक के रूप में नहीं, शिक्षा अधिकारी 
अथवा पर्यवेक्षक के रूप में जाने जाते हैं। उनसे 
अपेक्षा की जाती है कि वे शिक्षक के मित्र, 
हित-चिंतक और मार्गदिर्शक के रूप मे काम करे। 
भौगोलिक दृष्टि से उनका कार्य-क्षेत्र कम कर 
दिया गया है जिससे वे अपने अधीन विद्यालयों के 
अधिक दौरे कर सकें। उनसे समय-समय पर 
शिक्षकों के लिए सेवाकालीन शिक्षा कार्यक्रम 
आधोजित करने की भी अपेक्षा की जाती है उन्हे 
अपनी रिपोर्ट में अब विद्यालयों में शिक्षकों की 
कमियों का उल्लेख करना ही नहीं होता बल्कि 
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उनकी कठिनाइयों को दूर करने के उपाय भी 
सुझाने होते हैं। उसके बाद उन्हें ऐसे कदम उठाने | 
होते हैं जिससे शिक्षक अपनी कठिनाइयों को दर 
कर सकें। अब शिक्षकों में भी अपनी समस्याओं 
की चर्चा करने और उनका हल निकालने में 
सहायता प्राप्त करने के लिए शिक्षा अधिकारियों 
से सपर्क करने का उत्साह होता है। 

फलस्वरूप शिक्षक अब अपने निरीक्षकों के 
दौरों से भय खाने के स्थान पर उनसे मार्ग-दर्शन 
की आशा करते हैं। शिक्षा अधिकारी भी अपनी 
ओर से अपने अधीन विद्यालयों के कार्य के स्तर मे 
सुधार का दायित्व लेते हैं। इससे शिक्षा अधिकारियों 
की भी शैक्षिक सक्षमता बढ़ी है और शिक्षकों को 
अपने विद्यालयों में अधिक से अधिक अच्छा काम 
करके दिखाने का प्रोत्साहन मिला है। अब वे अपने 
निरीक्षकों से उत्साहवर्धक टिप्पणियाँ प्राप्त करने 
की आशा करते हैं। 

शिक्षा अधिकारियों के सवर्ग के प्रसार से और 
विद्यालयों में उनके बारबार दौरों से समय पर 
वेतन का भुगतान, आवश्यक सामग्री का समय पर 
उपलब्ध होना आदि शिक्षकों की सेवा-शर्तो से 
संबद्ध समस्याएँ कम हो गई हैं। फलस्वरूप 
शिक्षक अब वेतन आदि पाने के लिए इधर-उधर 
दौड़ने में समय बरबाद करने के बजाय विद्यालय 
के कार्य मे अधिक समय लगाते है। 
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सारांश 


|. शिक्षा के संचालन के लिए प्रत्येक राज्य में एक शिक्षा विभाग अथवा शिक्षा निदे शालय 


होता है। 


2. शिक्षा निदेशक सबसे बड़ा अधिकारी होता है और विद्यालयों के प्रबंध में उसकी 
सहायता करने के लिए उपनिदेशक और सहायक निदेशक होते हैं। 

3. जिला स्तर पर शिक्षा का संचालन जिला विद्यालय निरीक्षक के अधिकार में होता है। 
इसकी सहायता के लिए उपनिरीक्षक और खंड-स्तर के अधिकारी रहते हैं। 


भारत में प्रारंभिक विद्यालय-व्यवस्था 


5! 


4. अब विद्यालय निरीक्षक को शिक्षा अधिकारी अथवा पर्यवेक्षक कहा जाता है क्योंकि 
उनकी कार्य-भूमिका एक मूल्यांकनकर्ता से हटकर मार्गदर्शक की हो गई है। इस 
परिवर्तन से शिक्षकों को अधिक प्रभावशाली तथा दक्ष बनानें में सहायता मिली है। 
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विचिंतन प्रश्न 


. अपने अधीन विद्यालयों में शिक्षा के स्तर में सुधार लाने में शिक्षा अधिकारी ने क्या-क्या प्रयास किए 
हैं, इसकी चर्चा कीजिए। वर्तमान व्यवस्था के गुणों और दोषों पर प्रकाश डालिए। 

2. अपने शिक्षा अधिकारी से शिक्षकों को क्या-क्या सहायता मिली है, इस संबंध में कछशिक्षकों से चर्चा 
कीजिए। शिक्षा अधिकारी से शिक्षकों की आशाओं की कहाँ तक पूर्ति हुई है, इस पर प्रकाश डालिए। 


इकाई 6.5 प्रारंभिक विद्यालयों की 
पाठ्यचर्या 


इस बात का उल्लेख बारबार किया जा चुका है कि 
उपनिवेशी सामन्ती शिक्षा व्यवस्था को, जिसका 
ध्येय क्लर्क तैयार करना था, हटा देना चाहिए और 
एक ऐसी नई शिक्षा व्यवस्था विकसित 
की जानी चाहिए जो आधृनिक भारतीय समाज की 
बढ़ती हुई आवश्यकताओं और माँगों के अनुकल 
हो। बुनियादी शिक्षा पद्धति में महात्मा गांधी ने 
एक वैकल्पिक मार्ग प्रस्तुत किया था जो भारतीय 
समाज के अनुकल शिक्षा व्यवस्था के विकास में 
सहायक हो सकता था। बुनियादी शिक्षा योजना 
में, जिसे जाकिर हसैन समिति ने प्रतिपादित किया 
था, - समाज के विस्तृत परिप्रेक्ष्य में प्रारंभिक 
विद्यालयों की ऐसी पाठ्यचर्या की कल्पना की गई 
जिससे बच्चे को एक उत्पादक मानव बनाया जा 
सके। अतः पाठ्यपुस्तक को पढ़ाने की विधि के 
स्थान पर शिल्प कार्य के द्वारा पढ़ाने की व्यवस्था 
की गई थी। उसमें भौतिक तथा सामाजिक 
पर्यावरण को शिक्षा के केन्द्र के रूप में उपयोग 
करने पर अधिक बल दिया गया। 


यह आशा की गई कि बुनियादी शिक्षा 
स्वशासन की शिक्षा देकर लोगों में नेतृत्व के गुण 
उत्पन्न करेगी और उन्हें उत्तरदायित्वपूर्ण नागरिक 
बनाने में सहायक होगी। किन्तु निरक्षरता के 
आंकड़ों में निरंतर वृद्धि और संसा धनों की कभी के 
कारण सभी प्रारंभिक विद्यालयों को बुनियादी 
शिक्षा प्रदान करने के लिए आदर्श विद्यालयों में 
बदलने में निराशा ही हाथ लगी। 

दूसरे, प्रारम्भिक विद्यालयों की पाठ्यचर्या में 
सुधार-संबंधी सुझाव देने के लिए श्रीप्रकाश और 
सम्पूर्णानंद की अध्यक्षता में क्रमशः दो समितियाँ 
गठित की गई: एक समिति धार्मिक और नैतिक 
शिक्षा पर और दूसरी समिति भावनात्मक एकता 
पर। इनका उद्देश्य बच्चों में नैतिक तथा 
अध्यात्मिक मूल्य पैदा करना और विविधता में 
एकता का सुनिश्चय करना था। 


इन सभी प्रयासों के बावजूद साधारणतः यह 
अनुभव किया गया कि शिक्षा पद्धति का विकास 
समय की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं हुआ है। 
अतः शिक्षा के राष्ट्रीय स्वरूप पर परामर्श देने के 
लिए सरकार ने डी. एस. कोठारी (964-66) की 
अध्यक्षता में एक आयोग की नियुक्ति की। 
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वर्तमान शिक्षा पद्धति की कमियों की जाँच करने 
के बाद आयोग ने संपूर्ण शिक्षा चरण के लिए 
शैक्षिक ध्येय और नीतियाँ निर्धारित करने का 
प्रयास किया। उसकी रिपोर्ट में ब॒नियादी शिक्षा के 
कछ तत्व भी सम्मिलित कर लिए गए। 
नई पाठ्यचर्या में कार्य-अनुभव और समाज 
सेवा को सम्मिलित करने का प्रस्ताव है। यह 
सुझाव दिया गया है कि प्रारंभिक चरण में विज्ञान 
और समाज विज्ञान जैसे विषयो को मिलाकर 
'पर्यावरण विज्ञान के नाम से एक विषय बनाया 
जा सकता है जो पाठ्यचर्या की विषय-वस्तु के 
निर्णय में एक स्रोत के रूप में स्थानीय पर्यावरण 
और सम॒दाय के उपयोग को बढावा दे सकता है। 
आयोग ने चरित्र विकास के लिए छात्रो के मन में 
नैतिक और आध्यात्मिक मुल्य पैदा करने पर भी 
बल दिया। 
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 986 में सझाव दिया 
'गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था एक राष्ट्रीय 


साराश 


उभरते भारतीय समाज में शिक्षक और (शक्षा 


शिक्षाक्रम के ढाँचे पर आधारित होगी जिसमे एक 
'सामान्य केन्द्रिक (कॉमनकोर) होगा और अन्य 
हिस्सों की बावत लचीलापन रहेगा, जिन्हें स्थानीय 
पर्यावरण तथा परिवेश के अनुसार ढाला जा 
सकेगा। सामान्य केन्द्रिक में भारतीय स्वतंत्रता 
आंदोलन का इतिहास, संवैधानिक जिम्मेदारियों 
तथा राष्ट्रीय पहचान को पल्‍लवित करने वाले 
अनिवार्य तत्व शामिल होंगे। ये मुद्दे किसी एक 
विषय का हिस्सा न होकर लगभग सभी विषयों में 
पिरोए जाएँगे। इनके द्वारा राष्ट्रीय मलल्‍्यो को हर 
इसान की सोच और जिन्दगी का हिस्सा बनाने की 
कोशिश की जाएगी। इन राष्ट्रीय मल्यों में ये बातें 
शामिल हैं : हमारी समान सांस्कृतिक धरोहर, 
समता, लोकतंत्र और धर्म निरपेक्षता, स्त्री -पुरुषो 
के बीच समानता, पर्यावरण का संरक्षण, सामाजिक 
बाधाओं का निवारण, लघ परिवार का महत्व और 
वैज्ञानिक मनोवृति अपनाने की जरूरत। 


प्रारंभिक विद्यालयों के लिए निम्नलिखित चार पाठ्यचर्याएँ सुझाई गई हैं : 

!. ब॒नियादी शिक्षा, जिसकी सिफारिश ज़ाकिर हसैन समिति ने की थी। 

2, बच्चों में नैतिक और अध्यात्मिक मुल्य पैदा करने के लिए श्रीप्रकाश समिति और संपूर्णान॑ंद 
समिति ने प्रारंभिक विद्यालय पाठ्यचर्या में कछ सुधार सझाए थे। 

3. कोठारी शिक्षा आयोग ने पर्यावरण विज्ञान, कार्यानुभव और समुदाय सेवा को प्रारंभिक 
विद्यालय पाठ्यचर्या में सम्मिलित करने की सिफारिश की थी। 

4. सामाजिक मूल्यों तथा वैज्ञानिक मानोव॒ति को विकसित करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 
]986 में एक राष्ट्रीय शिक्षाक्रम के ढांचे का सुझाव दिया गया है। 


विचितन प्रश्न 


]. बुनियादी शिक्षा कार्यक्रम की कछ मोटी-मोटी विशेषताएँ बताइए। 
2. श्रीप्रकाश समिति का गठन क्‍यों किया गया? समिति की क्या-क्या सिफारिशें थीं? 


भारत मे प्रारंभिक विद्यालय-व्यवस्था 


3. सपूर्णानद समिति की मुख्य सिफारिशें क्‍या थीं? 
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4  कोठारी शिक्षा आयोग की सिफारिशें किस प्रकार बुनियादी शिक्षा से मेल खाती हैं और किस प्रकार उससे भिन्न 


हैं? 


5. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 986 मे सुझाए गए सामान्य केन्द्रित' (कॉमन कोर) के घटक कौन-कौन से है? 


इकाई 6.6 प्रारंभिक विद्यालयों के 
शिक्षकों के मूलभूत दायित्व 


यदि हम अपनी परिवर्तनशील सामाजिक व्यवस्था 
में प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक की भूमिका 
पर विचार करें तो हम पाएँगे कि उसकी भूमिका 
कक्षा में उसके प्रभाव से भी बहुत आमे तक है। 
विद्यालय में उसे अनेक प्रकार के काम करने पडते 
हैं। सहयोगियों के साथ उसका व्यावसायिक 
लेन-देन होता है, समुदाय के प्रति उसे अनौपचारिक 
कर्तव्य निभाने पड़ते हैं और कक्षा के शिक्षक के 
रूप में तो उसकी प्रधान भमिका है ही। इनमें से 
प्रत्येक भूमिका के उद्देश्य और कार्यकलाप बहुत 
व्यापक हैं। किन्तु इस इकाई में सामाजिक 
परिवर्तन लाने में प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक की 
भूमिका की दृष्टि से ही आपको अध्ययन करना है। 
आपको यह बात भी ध्यान में रखनी है कि हमारे 
लगभग 40 प्रतिशत प्रारंभिक विद्यालयों में केवल 
एक शिक्षक होता है। ऐसी दशा में शिक्षक को 
सभी कक्षाओं के छात्रों को सभी विषय पढ़ाने पड़ते 
हैं। याद रखने योग्य एक अन्य महत्वपर्ण बात 
है-हमारी विविध सामाजिक परिस्थितियों में 
असमान तत्वों की विद्यमानता। परिवर्तन के 
एजेण्ट के रूप में शिक्षक की भूमिका पर विचार 
करते समय आपको यह बात नहीं भूलनी चाहिए 
कि कछ प्राथमिक शिक्षकों को दूरस्थ क्षेत्रों में काम 
करना पड़ता है और ऐसी परिस्थितियों में उनके 
व्यावसायिक विकास की क्‍या सम्भावनाएँ हो 
सकती है। 


सामाजिक सदर्भ से बात प्रारंभ करते हुए कहा 
जा सकता है कि प्राथमिक विद्यालयी शिक्षक को 
रूढ़िग्रस्त एवं औद्योगिक, जनजातीय एवं गैर- 
जनजातीय और ग्रामीण एवं शहरी समाजों में 
अलग-अलग ढँग से अपनी भूमिकाएँ निभानी 
पडती हैं। उसे मूलतः लोगों की आकांक्षाओं और 
रीति-रिवाजो, परंपराओं और जीवन -विधाओं का 
सम्मान करना पडता है जिससे वह उनके बच्चों 
की शिक्षा के संबंध में उनका सहयोग प्राप्त कर 
सके और एक शिक्षक के रूप में उनका विश्वास 
भी जीत सके। शिक्षक को उनके सांस्कृतिक 
सत्रों के बारे में सावधानी बरतनी होती है और 
बच्चों के सामाजीकरण के प्रयास में उनके 
वंशानगत विवेक का परा ध्यान रखना पड़ता है। 
इसके विपरीत जटिल औद्योगिक समाजो में उसे 

भिन्‍न प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता 
है। समाज का एक प्रब॒ुद्ध प्रतिनिधि होने के नाते 
शिक्षक की भूमिका समाज की कमजोरियों को 
जाँचने, शोषक वर्ग के प्रभुत्व को पहचानने, 
अमानवीय संबंधों पर अंकश लगाने और लोगों 
को अपनी आस्थाओं और मूल्यों पर पुनः विचार 
करने में सहायता करने की होती है। समाज का 
अग्रदत होने के नाते उसका यह दायित्व है कि वह 
सरकारी नीतियों और सामाजिक निर्णयों पर 
प्रभाव डालने के लिए जनमत तैयार करे। इसके 
अतिरिक्त अंधविश्वासों, असमताओं और रूढ़ियों 
के विरुद्ध लड़ाई लड़ने में भी उसे सहायता करनी 
होती है। 


कक्षा में अपनी प्रधान-भूमिका निभाते हुए 
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शिक्षक को बच्चो के सर्वागीण विकास की 
आवश्यकता को दृष्टि से ओझल न करते हुए 
उनका अधिकतम मानसिक विकास करना है। 
उसे स्मरण रखना चाहिए कि क्रियाशील मस्तिष्क 
का विकास सामाजिक परिवर्तन का आधार होता 
है। शिक्षा की इस प्रक्रिया में शिक्षक यदि ज्ञान के 
वाचक और वाहक की अपनी परंपरागत भूमिका 
के स्थान पर संगठनकर्ता, सहायक और संदर्भ 
व्यक्ति की भूमिका निभाए और बच्चों के बौद्धिक 
विकास को बढ़ानेवाले पर्यावरण का निर्माण करे 
तो बेहतर होगा। इस संदर्भ में बच्चों के अहं को 
सहारा देकर, कठिन स्थितियों में उनकी चिता को 
दूर कर और सर्जनात्मक चितन में मार्गदर्शन 
करते हुए उनका विश्वास जीतकर मित्र और 
परामशदाता के रूप में उसकी भूमिका अधिक 
महत्वपूर्ण होगी। शिक्षक के लिए सर्वोच्च महत्व 
की बात बच्चों से निर्मल और निष्पक्ष व्यवहार 
करने की है। शिक्षक को समाज के कमजोर वर्गों 
के बच्चों की सहायता करने के साथ-साथ 
कमजोर, औसत और तेज छात्रों पर भी उचित 
ध्यान देना होगा। 

विद्यालय में अपनी सामान्य भूमिका में 


सारांश 


उभरते भारतीय समाज में शिक्षक और शिक्षा 


शिक्षक को पाठ्यक्रम सहगामी कार्यकलापों के 
आयोजक, समाज की अन्य संस्थाओं के साथ 
संपर्क अधिकारी और छात्रों के कार्यकलापों के 
मूल्यांकनकर्ता के रूप में काम करना होता है। इस 
संबंध में शिक्षक को एक निष्छल न्यायाधीश, 
निष्पक्ष निर्णायक और लोकतांत्रिक दल के अग्रद्त 
के रूप में कार्य करना चाहिए। उसका व्यवहार 
अनुकरणीय होना चाहिए क्योंकि उसके विद्यार्थी 
उसके जैसा ही बनने का प्रयास करेंगे। बहु-शिक्षक 
विद्यालयों में प्रधान शिक्षक की विशिष्ट भूमिका 
अपने सहयोगियों को नवीन दृष्टिकोण अपनाने, 
व्यावसायिक विकास के लिए उनकी बैठकें 
आयोजित करने और लोकतांत्रिक वातावरण में 
संस्था की योजनाओं को तैयार करने के लिए प्रेरित 
करने की होगी। अपनी व्यावसायिक भूमिका में 
प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक को शिक्षक संघों की 
सहायता से अपने अधिकारों के लिए न केवल 
लडना चाहिए किन्त्‌ उसे प्रारंभिक शिक्षा के हित 
को आगे बढ़ाने के लिए अन्य संगठनों का भी 
सहयोग प्राप्त करना चाहिए। साथ ही अपने 
उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए यर्थाथवादी कार्यनीतियाँ 
आयोजित करने में जन-सहयोग लेना चाहिए। 


!. प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक के अनेक प्रकार के काम होते हैं: कक्षा में शिक्षक के रूप में, 
सहयोगियों के साथ व्यावसायिक भूमिका में और समुदाय के प्रति अनौपचारिक कर्तव्यों 


के पालन में। 


2. शिक्षक की प्रत्येक भूमिका के व्यापक उद्देश्य होते हैं और उसमें सामाजिक परिवर्तन को 
बढ़ावा देने से संबद्ध अनेक कार्यकलाप भी सम्मिलित होते हैं। 








विचिंतन प्रश्न 


बक्षा में शिक्षक के वे कौन से कार्यकलाप हैं जो सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देने में सहायक होते हैं? 


भारत मे प्रारंभिक विद्यालय-व्यवस्था 


इकाई 6.7 प्रारंभिक विद्यालयों के 
शिक्षकों की व्यावसायिक तेयारी 


शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने में शिक्षक की 
महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। प्रारंभिक विद्यालय - 
चरण पर उसकी भूमिका का महत्व और भी बढ़ 
जाता है। इसका एक कारण यह है कि अधिकांश 
विद्यालयों में टेप-रिक़ार्डर, ओवरहैड प्रोजेक्टर 
और फिल्म स्ट्रिप आदि आधुनिक अध्ययन सामग्री 
उपलब्ध नहीं होती। इनसे शिक्षक के कार्य में बड़ी 
सीमा तक स॒विधा होती है। दूसरे, उन्हें 
संवेददशील आयु के बच्चों के साथ काम करना 
होता है। इस चरण में बच्चे न केवल पाठ्यपुस्तकों 
से बल्कि शिक्षकों के व्यक्तिगत व्यवहार से भी 
बह॒त कछ सीखते हैं। इसीलिए स्वतंत्रता मिलने के 
बाद पिछले तीन दशकों में देश में शिक्षकों की 
गणवत्ता में सुधार लाने के लिए भारी प्रयास किए 
गए हैं। 

शिक्षक की गुणवत्ता तीन मुख्य बातों पर 
निर्भर रहती है- () शिक्षक की शैक्षिक योग्यताएँ, 
(2) शिक्षक द्वारा अर्जित शिक्षा की गुणवत्ता और 
(3) शिक्षक के व्यक्तित्व की विशेषताएँ। 
प्रारंभिक विद्यालय-चरण पर शिक्षा की गुणवत्ता 
में सुधार के लिए किए गए प्रयासों में इन सभी पक्षों 
पर ध्यान दिया गया है। 

योग्यताओं के संदर्भ में अब प्रशिक्षण संस्थाओं 
और नौकरी में प्रवेश के लिए निन्‍नतम शैक्षिक 
योग्यता पूर्व-मैट्रिक न होकर मैट्रिक कर दी गई है। 
97 में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसं धान एवं प्रशिक्षण 
परिषद्‌ के अध्यापक शिक्षा विभाग द्वारा किए गए 
प्रारंभिक अध्यापक शिक्षा के राष्ट्रीय सर्वेक्षण से 
पता चला कि शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं में 
आठवीं कक्षा से भी कम पढ़े छात्र-शिक्षकों की 
संख्या कल संख्या की .4 प्रतिशत थी और 
आठवीं कक्षा तक पढे छात्रों की संख्या 0 प्रतिशत 
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थी। इस अवधि में प्रशिक्षण लेने वाले अधिकांश 
छात्र (लगभग 72 प्रतिशत) मैट्रिक अथवा हायर 
सैंकडरी पास थे और 6.] प्रतिशत छात्र 
इंटरमीडिएट पासअथवा स्नातक थे। अधिकांश 
मैट्रिक-पूर्व छात्र आंध्रप्रदेश और नागालैण्ड के 
थे जहाँ प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रवेश लेने के लिए 
शैक्षिक योग्यता सातवीं कक्षा पास ही रखी गई 
थी। बाद में इन राज्यों की स्थिति में भ्री पर्याप्त 
सुधार हुआ। आजकल प्रायः सभी प्रारंभिक 
विद्यालय शिक्षक कम-से-कम मैट्रिक पास मिनेंगे। 
कोई तीन दशक्र पहले प्राथमिक विद्यालयों में 
मिडिल पास शिक्षक रखे जाते थे। आज भी क॒छ 
प्राथमिक विद्यालयों में कछ पुराने शिक्षक जूनियर 
वर्नाक्युलर (जे, वी.), सीनियर वनक्युलर (एस. 
वी) अथवा सीनियर एंगलो वर्नाकलर (एस.ए.बी.) 
योग्यता वाले मिडिल पास मिलेंगे। उनकी संख्या 
निरंतर कम होती जा रही है क्योंकि प्रशिक्षण 
संस्थाओं और नौकरियों में नई भरती के. लिए 
निम्नतम शैक्षिक योग्यता मैट्रिक हो गई है। कछ 
तो शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रवेश पाने के 
लिए शैक्षिक योग्यता बढ जाने से और कछ देश में 
शिक्षा सविधाओं में सुधार होने के कारण अब 
प्रारंभिक विद्यालय शिक्षकों में स्नातकों की एक 
बडी संख्या मिलेगी। उत्तर पूर्वी क्षेत्र जैसे देश के 
कछ भागों में वर्तमान प्रारंभिक शिक्षा की पूर्ति के 
लिए पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षित शिक्षक न मिलने 
के कारण यद्यपि शिक्षकों की शैक्षिक योग्यता में 
इतना अधिक सु धार नहीं हुआ है फिर भी आप देख 
सकते हैं कि अब देश में धीरे-धीरे प्रारंभिक 
विद्यालयों में अधिक योग्यता प्राप्त शिक्षकों को 
रखने पर बल दिया जा रहा है। 

इसी प्रकार देश में प्रारंभिक विद्यालय - 
शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भी 
परिवर्तन आया है। इन कार्यक्रमों में प्रशिक्षण 
अवधि और शिक्षण तकनीक पर बल-दोनों 
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दाष्टयों से अंतर आया है। इस संबंध में यह बात 
ध्यान देने योग्य है कि इस शताब्दी के प्रारंभ में 
प्राथमिक विद्यालयों में केवल 8.4 प्रतिशत 
शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त थे और देश में कल 55 
प्रशिक्षण संस्थाएँ थीं जिनमें कल 5403 छात्र 
प्रशिक्षण ले सकते थे। 93 में शिक्षा नीति पर 
सरकारी प्रस्ताव में शिक्षकों के गुणात्मक सुधार 
को उच्च प्राथमिकता दी गई। उसमें निर्देश दिया 
गया- 'शिक्षक उसी वर्ग के होने चाहिए जिस वर्ग 
के बच्चों को वे पढ़ाएँ। उन्हें वनाक्यूलर मिडिल 
परीक्षा पास होना चाहिए अथवा पत्राचार पाठ्यक्रम 
परा किया होना चाहिए और उन्हें एक वर्ष का 
प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए। जिन शिक्षकों ने 
केवल उच्च प्राथमिक कक्षा पास की हो और जिन्हें 
विद्यालय में काम करने का पर्याप्त अनुभव न हो, 
उनको सामान्यतः दो साल का प्रशिक्षण पूरा 
करना अपेक्षणीय है प्रारम्भ में प्रशिक्षण छोटे 
स्थानीय विद्यालयों में लिया जा सकता है पर 
बेहतर यही है कि यदि आधथिक साधन उपलब्ध हों 
तो प्रशिक्षण बड़े और अधिक दक्ष केन्द्रीय नार्मल 
विद्यालयों से लिया जाए।' यहाँ यह देखा जा 
सकता है कि देश में इस शताब्दी के प्रारंभ से ही 
शिक्षकों के प्रशिक्षण पर बल दिया जाने लगा था 
और प्रशिक्षण की अवधि शिक्षक योग्यता के 
अनुसार एक अथवा दो वर्ष मान ली गई। 

वर्ष 92-22 में प्रशिक्षण संस्थाओं की 
संख्या बढ़कर 072 हो गई थी जिनमें कल 
26,93 प्रशिक्षणार्थी थे, और प्रशिक्षित शिक्षकों 
का प्रतिशत 90] में 8.4 से बढ़कर 92]-22 
में 39 हो गया। अगले 25 वर्षों में प्रारंभिक शिक्षा 
के क्षेत्र और उद्देश्यों के विस्तार पर बल दिए जाने 
के कारण इस स्थिति में पर्याप्त सधार हआ। 
प्रारंभिक विद्यालयों में पढाई, लिखाई, अंकगगणित 
और कछ सामान्य ज्ञान तक अध्ययन को सीमित 
रखने की पूर्व धारणा के स्थान पर बच्चों को 


उभरते भारतीय समाज में शिक्षक और शिक्षा 


उत्तरदायी तथा उपयोगी नागरिक बनने में 
सहायता करने के उद्देश्यों ने ले लिया। महात्मा 
गाँधी द्वारा बनियादी शिक्षा की योजना बनाई जाने 
प्र इस स्थिति में और भी सुधार हुआ। उसे 
तत्काल परीक्षण के आधार पर अपना लिया गया। 
परीक्षण के बाद बुनियादी शिक्षा की सार्वजनीन 
स्थापना कछ वर्षों तक देश के सभी भागों में लाग 
की गई। उस समय यह अनुभव किया गया कि 
प्राररभिक विद्यालय शिक्षक की न्यूनतम सामान्य 
शिक्षा मैट्रिक तक होनी चाहिए और मैट्रिक पास 
कर लेने के बाद उसे दो वर्षों का व्यावसायिक 
प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। 

समय बीतने के साथ यह स्थिति प्रायः स्थाई 
हो चली है फिर भी असम, पश्चिम बंगाल, 
जम्मू-कश्मीर जैसे कछ राज्यों में शिक्षक 
प्रशिक्षण की अवधि एक वर्ष ही रही। 
राष्ट्रीय अध्यापक-शिक्षा परिषद्‌ (एन.सी.टी..ई., 
978) ने अपने अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम -एक 
रूप रेखा में देशभर में एक जैसी परिपाटी अपनाए 
जाने के लिए निम्नतम योग्यता मैट्रिक और दो वर्षों 
के प्रशिक्षण की सिफारिश की थी। राष्ट्रीय 
अध्यापक शिक्षा 'परिषद ने शिक्षण में दक्षता 
बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों को बेहतर 
दिशा देने पर भी बल दिया था। फलस्वरूप जहाँ 
पहले प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सैद्धांतिक पढ़ाई पर 
अत्यधिक बल दिया जाता था वहाँ आज विषयवस्त 
एवं पाठ्यविधि (कन्टैन्ट-कम-मैथेडौलोजी) के 
पाठ्यक्रमों के आयोजन द्वारा शिक्षण-कौशल के 
प्रशिक्षण पर अधिक बल दिया जा रहा है। परिषद्‌ 
ने इस बात पर भी बल दिया है कि प्रशिक्षण 
कार्यक्रम के एक अभिन्‍न अंग के रूप में समुदाय 
के साथ काम करने' का अनुभव प्रदान किया जाना 
चाहिए जिससे प्रशिक्षण के बाद उन्हें जिन 
सम॒दायों में काम करना उनकी स्थानीय दशाओं 
के साथ पढ़ाई का संबंध स्थापित कर सकें। 
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प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनीकरण पर बल 
दिए जाने के प्रभाव से देश में 6-4 वर्ष के 
आय-वर्ग के बच्चों के लिए अनौपचारिक शिक्षा 
कार्यक्रम बढ़ाने पर बल दिया जा रहा है। जो बच्चे 
विभिन्‍न सामाजिक-आध्थिक कारणों से पढ़ाई नहीं 
कर पाए उन्हें इससे अपनी कमी को प्रा करने का 
एक और अवसर प्राप्त होगा। इन कार्यक्रमों को 
प्रभावशाली ढंग से आयोजित करने के लिए बड़ी 
संख्या में प्रारंभिक विद्यालय शिक्षकों की 
आवश्यकता होगी। अतः राष्ट्रीय अध्यापक-शिक्षा 
परिषद्‌ ने सिफारिश की थी कि प्रशिक्षण संस्थाओं 
के सभी छात्र-अध्यापकों को औपचारिक और 
अनौपचारिक-दोनों शिक्षा परिवेशों में शिक्षण 
का अभ्यास करने का अवसर प्रदान किया जाए। 
इस सिफारिश का प्रारंभिक विद्यालयी चरण में 
शिक्षा की गुणवत्ता के सुधार पर दीर्घकालिक 
प्रभाव पड़ेगा। देश की सभी शिक्षक प्रशिक्षण 
संस्थाओं में इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए 
'यूनिसेफ की सहायता से प्राथमिक शिक्षा 
व्यापक उपागम (केप) नामक एक विशाल 
परियोजना लागू की जा रही है। इस परियोजना में 
स्थानीय परिस्थितियों से संबद्ध ऐसी विशिष्ट 
समस्याओं को पहचानने में जिनका हल शिक्षा 
द्वारा हो सके और विद्यालय न जानेवाले बच्चों के 
लिए अध्ययन सामग्री तैयार करने तथा उसका 
परीक्षण करने में छात्र-अध्यापकों की सहायता 
प्राप्त हो सके, इस बात पर बल दिया जा रहा है। 

प्रारंभिक विद्यालय शिक्षकों के सेवा-पूर्व 
प्रशिक्षण कार्यक्रमों की गुणवत्ता में सुधार लाने के 
अतिरिक्त पाठ्यपुस्तकों और शिक्षण तकनीकों में 
हो रहे नए विकासों से शिक्षकों को परिचित कराने 
के लिए देश में अल्पकालिक सेवाकालीन पाठ्यक्रम 
चलाने के प्रयास भी किए गए हैं। इन पाठ्यक्रमों 
का स्वरूप और विषयवस्तु विभिन्‍न राज्यों में 
अलग-अलग है। कछ स्थानों पर ये पाठ्यक्रम 
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सभी शिक्षकों को प्रदान किए गए हैं-विशेष रूप 
से सामान्य विज्ञान, गणित और मातृभाषा के 
शिक्षकों को, जबकि अनेक अन्य स्थानों पर यह 
पाठ्यक्रम कछ शिक्षकों तक ही सीमित रहा है और 
सभी शिक्षक इसका लाभ नहीं उठा पाए हैं। साथ 
ही देश में अब यह अनुभव किया जा रहा है कि 
शिक्षकों के लिए सेवाकालीन दिशानिर्देश 
पाठ्यक्रमों का उतना ही महत्व है जितना सेवापूर्व 
प्रशिक्षण कार्यक्रमों का। यह भी अनुभव किया 
गया है कि सेवाकालीन शिक्षा पाठ्यक्रमों का 
स्वरूप अधिक व्यावहारिक होता है और शिक्षकों 
के कार्य पर उनका सी धा प्रभाव पड़ता है। राष्ट्रीय 
अध्यापक शिक्षा परिषद्‌ की सिफारिशों के बावजुद 
सेवापूर्व शिक्षा पाठ्यक्रमों का स्वरूप अधिकतर 
सैद्धांतिक होता है और उनका कक्षा की वास्तविक 
समस्याओं से कोई संबंध नहीं होता। अतः 
सेवाकालीन-शिक्षा पाठ्यक्रम की व्यावहारिकता 
पर अधिक बल दिया जा ,रहा है और यह 
अधिकाधिक अनुभव किया जा रहा है कि प्रत्येक 
शिक्षक के लिए अधिक-से-अधिक पाँच वर्ष के 
अंतराल में नवीकरण और दिशानिर्देश कार्यक्रम 
की व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे सभी शिक्षक 
सामाजिक परिवर्तन के फलस्वरूप शिक्षा की 
विषयवस्त्‌ और पाठ्यविधि में हो रहे परिवर्तनों से 
परिचित हो सकें। 

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 986 में इन सभी बातों 
पर विचार किया गया है और उसमें प्राथमिक 
अध्यापक शिक्षा को न्यूनतम व्यावसायिक समर्थन 
प्रदान करने की भी परिकल्पना है। इसके लिए एक 
कार्यक्रम का सुझाव दिया गया है जिसके अन्तर्गत 
990 तक प्रतिवर्ष पाँच लाख अध्यापकों का 
अभिनवीकरण (ओरियनटेशन) करना है। इससे 
नई नीति के क्रियान्वयन में उनकी प्रेरणा में वृद्धि 
होगी और शैक्षिक सुधार की प्रक्रिया में अपनी 
भूमिका निभाने के लिए उनकी तैयारी बेहतर हो 
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सकेगी। इस व्यापक अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम 
के निम्नलिखित उद्देश्य हैं: 
!. अध्यापकों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति की प्रमुख 
विशेषताओं से, विशेषकर उनके संदर्भ में 
अध्यापक की परिवर्तित भूमिका से अवगत 
कराना। 
2. शैक्षिक उद्देश्यों और विद्यार्थियों की 
विशेषताओं के अनुकल अध्यापन-अधिगम 
कार्यनीतियाँ आयोजित करने में उनकी 
क्षमताओं को बढ़ाना। 
3. मल्यों, उत्पादक दक्षताओं, सृजनशीलता, 
वैज्ञानिक मनोव॒ति और सर्वनिष्ठ भारतीय 
संस्कृति, उसके स्वतंत्रता संग्राम तथा 
पर्यावरण-सरक्षा की समझ बढ़ाने के लिए 
पाठ्यचर्या-गतिविधियाँ आयोजित करने में 
अध्यापकों का अभिनवीकरण करना। 
4, इस कार्यक्रम के निरंतर व्यापक मूल्यांकन 
की और उसे आयोजित करने की विधि को 
स्पष्ट करना। 
इस कार्यक्रम का प्रारंभ मानव संसाधन 
विकास मंत्रालय ने 986-87 में राज्य सरकारों के 
सहयोग से तथा एन.सी.ई.आर.टी के माध्यम से 
किया था। उस वर्ष लगभग पाँच लाख अध्यापकों 
के लिए अभिनवीकरण कार्यक्रम आयोजित किए 
गए। वर्ष 987-88 में भी ये कार्यक्रम इतने ही 
अध्यापकों के लिए जारी है और 990 तक-सातवीं 
पंचवर्षीय योजना के अंत तक-जारी रहेगा। इस 
योजना में एक त्रि-चरणीय आयोजन शामिल है। 
पहले मख्य व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। 
तब ये विषय-विशेषज्ञों को प्रशिक्षित कर इस 
प्रशिक्षण कार्य, को आगे बढ़ाएँंगे। इसके लिए 


उभरते भारतीय समाज में शिक्षक और शिक्षा 


विशेष प्रशिक्षण सामग्री तैयार की गई है। पिछले 
वर्ष के कार्यक्रम में पाई गई कमियों को ध्यान में 
रखते हुए उनमें उपयुक्त सुधार किया जाएगा। 
उपग्रह दूरदर्शन से विशेष कार्यक्रमों का प्रसारण 
किया जाएगा। एन.सी.ई.आर.टी. ने इन कार्यक्रमों 
में भाग लेने वाले अध्यापकों को दिखाने के लिए 
कुछ वीडियो कार्यक्रम भी तैयार किए हैं। 

शिक्षक की कशलता पर वेतनमान और 
सेवा-शर्तों का भी प्रभाव पड़ता है। सेवा-शर्तों 
और शिक्षकों की कशलता के बीच संबंध के 
महत्व का अनुभव करके इसमें सुधार लाने के लिए 
स्वतंत्रता के बाद से ही देश में पर्याप्त प्रयास किए 
जाते रहे हैं। पिछले वर्षों में न केवल शिक्षकों के 
वेतनमान में ही सुधार हुआ है बल्कि उनके मन से 
असंतोष की भावना हटाने के लिए पारिवारिक 
पेंशन योजना, जहाँ संभव हो सरकारी आवास, 
और चिकित्सा तथा यात्रा की सविधाओं जैसी 
अन्य सविधाएँ भी उपलब्ध कराई गई हैं। इस 
संदर्भ में यह बात ध्यान देने योग्य है कि देश के 
लगभग सभी भागों में आज प्रारंभिक विद्यालय 
शिक्षकों को जो वेतनमान दिया जा रहा है वह 
समान योग्यता वाले किसी अन्य व्यवसाय के 
वेतनमान से कम नहीं है। समाज में शिक्षकों के 
प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के लिए प्रति वर्ष 5 
सितम्बर को राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉ. एस. राधाकृष्णन 
के जन्मदिन पर शिक्षक दिवस मनाग्रा जाता है। 
शिक्षकों के मनोबल को ऊपर उठाने के लिए देश 
में अपनाए गए अन्य उपायों में राष्ट्रीय शिक्षक - 
कल्याण निधि की स्थापना और प्रति वर्ष उत्कृष्ट 
शिक्षकों को राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर पुरस्कार 
प्रदान करना है। 








सारांश 


. शिक्षा की गुणवत्ता पर शिक्षक की गुणवत्ता का प्रभाव पड़ता है। 
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2. शिक्षकों की गुणवत्ता उनकी शैक्षिक योग्यता, प्राप्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों के स्वरूप और 
अवधि तथा कक्षा की पढ़ाई में सधार लाने के लिए उनकी मनोव॑त्ति पर निर्भर 

3. पिछले तीन दशकों में शिक्षकों की शैक्षिक योग्यता में पर्याप्त सधार हआ है। आज 
अधिकांश प्रारम्भिक शिक्षक मैटिक पास हैं। 

4. शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों को अधिक व्यावहारिक बनाया जा रहा है और प्रशिक्षण 
की अवधि बढ़ाकर दो वर्ष की जा रही है। 

5, शिक्षकों की सेवा-शर्तों में पर्याप्त सुधार हुआ है। 

6. मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने एन.सी.ई. आर.टी. के माध्यम से और राज्य सरकारों 
के सहयोग से तात्कालिक पँजी निवेश के रूप में प्रारंभिक विद्यालय अध्यापकों के लिए 
व्यापक शिक्षक-अभिनवीकरण कार्यक्रम की योजना प्रारंभ की है। इसका उद्देश्य 
शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षां नीति 986 के कार्यान्वयन के प्रति अपनी नई भमिका से 

। परिचित कराना है। 


विचिंतन प्रश्न 


!. कक्षा की पढाई में सुधार लाने के लिए शिक्षकों को किस प्रकार प्रेरित किया जा सकता है? इस प्रयास में 
सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम किस प्रकार सहायक हो सकते है? 

2, कछ कक्षाओं में पढाई का अवलोकन कीजिए। मालम कीजिए कि अच्छी पढ़ाई के लिए शिक्षक कहाँ तक 
उत्तरदायी हैं और उसमें किस प्रकार सधार लाया जा सकता है? 

3, शिक्षकों से अपेक्षा की जाती है कि वे विद्यालय न जानेवाले बच्चो को विद्यालय आने के लिए प्रेरित करेंगे। 
इसकी प्राप्ति के लिए शिक्षक क्या उपाय करते हैं? आपके विचार से किस प्रकार के शिक्षक इस क्षेत्र में 
पर्याप्त प्रयास नहीं करते और क्यों? 

4. आप अपने अपने पड़ोस के कछ विद्यालयों में जाकर कछ ऐसे शिक्षकों से मिलना चाहेंगे जिन्होंने व्यापक 
शिक्षक-प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया है। उनसे मालूम कीजिए कि कार्यक्रम से उन्हें क्या लाभ हुआ। 
उसमें सुधार के लिए उनके सुझाव भी मालूम कीजिए। 


इकाई 6.8 परिवर्तन लाने वाले एजेण्ट के शिक्षक के रूप में प्रशिक्षण लेने के बाद आप 
रूप में प्रारंभिक विद्यालयों के शिक्षकों के अपनी भावी ले, 44 मेक सा । इस हक 
में यदि आप पिछले प॒ष्छठो से भारतीय समाज < 
3420 0008 पृष्ठभूमि, उसके उभरते हुए ध्येयों और मूल्यों 
हम सामाजिक परिवर्तन के महत्व और तथा प्रारंभिक शिक्षा के लक्ष्यों और कार्यों के बारे 
परिवर्तनशील समाज में शिक्षा व्यवस्था के में अपने ज्ञान की समीक्षा कर लें तो सामाजिक 
संभावित योगदान के बारे में चर्चा कर चुके हैं। परिवर्तन में शिक्षक की भूमिका को समझना 
इसका अर्थ यह हुआ कि प्रारंभिक विद्यालय आपके लिए अधिक सरल हो जाएगा। 
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सबसे पहले आपको यह स्मरण रखता 
आवश्यक है कि शिक्षक शिक्षा व्यवस्था की धरी 
की कील होता है। शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति में 
उसकी प्रमुख भूमिका रहती है। इस संबंध में 
प्रारभिक विद्यालय शिक्षक की भूमिका पर और 
भी विशेष बल देने की आवश्यकता है, न केवल 
इस आयुवर्ग के बच्चों के प्रति संवैधानिक 
प्रतिबद्धता के कारण बल्कि इसलिए भी कि 
शिक्षक को उस चरण में बच्चों के जीवन के सबसे 
संवेदनशील वर्षो से पाला पड़ता है। अत: कक्षा के 
अंदर और कक्षा के बाहर भी शिक्षक की भूमिका 
को स्पष्ट रूप से समझ लेना महत्वपूर्ण है क्योंकि 
हमारे बच्चों की एक बहत बड़ी सख्या प्रारंभिक 
शिक्षा से आगे की औपचारिक पढ़ाई करने में 
असमर्थ रहती है। अतः यह आवश्यक है कि 
शिक्षक नई पीढ़ी को समाज में संभावित 
परिवर्तनों, उनकी आवश्यकताओं , इच्छाओं और 
सामाजिक परिवर्तन में प्रबुद्ध नागरिकों की भूमिका 
के बारे में दिशा निर्देश देने का अधिकतक प्रयास 
करे। शिक्षा एक सर्जनात्मक शक्ति बन सके, 
इसलिए एक नए समाज की कल्पना में शिक्षक को 
उत्साह से काम करना चाहिए। उसे अपनी 
भूमिका को स्पष्ट रूप से समझने का प्रयास करना 
चाहिए। उसे अपनी कठिनाइयों को या तो अपने ही 
स्तरपर हल करने का प्रयास करना चाहिए अथवा 
उन्हें दूर करने के लिए अपने साथ अन्य सामाजिक 
संस्थाओं को लेकर आगे बढ़ना चाहिए। 

आइए, पहले हम इस बात पर ध्यान दें कि 
चौथे अध्याय में उल्लिखित सामाजिक परिवर्तन 
को आगे बढ़ाने में शिक्षा की सीमाओं के कारण जो 
कठिनाइयाँ आती हैं उन्हें एक प्रार्रभिक विद्यालय 
शिक्षक किस प्रकार दूर कर सकता है। यहाँ हम 
इस बात को दोहराना चाहेंगे कि समदाय के 
संसाधनों का उपयोग करने में शिक्षक की योग्यता 
और दक्षता के साथ-साथ उसकी प्रेरणाशक्ति 


उभरते भारतीय समाज में शिक्षक और शिक्षा 


और उत्साह बाल-शिक्षा से संबद्ध अनेक 
समस्याओं को हल कर सकते हैं। ऐसे अनेक 
उदाहरण मिलते हैं जिनमें कशल शिक्षकों ने 
विद्यालय का भवन बनाने , बच्चों के लिए अध्ययन 
सामग्री, जिसमें फर्नीचर भी है, जुटाने में समुदाय 
के सदस्यों की सहायता ली है। ऐसे भी उदाहरण 
मिल जाते हैं जिनमें देश के द्रस्थ कोनों में काम 
करते हए भी शिक्षकों ने उच्च शिक्षा ग्रहण करना 
जारी रखा है। यह भी पाया गया है कि पाठ्यचर्चा 
और पाठ्यपुस्तकों के निर्माण में प्रारम्भिक 
विद्यालय शिक्षकों का अधिकाधिक सहयोग नहीं 
लिया जा रहा है। निःसंदेह ऐसे अवसरों पर 
शिक्षकों को अपनी बात समझाने पर बल देना 
चाहिए और उच्च प्रशासनिक पदों पर आसीन 
लोगों के अवास्तविक विचारों के आगे झुकना नहीं 
चाहिए। प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक को दूसरों को 
यह अनुभव कराना चाहिए कि बह अपने कार्य को 
जानता है और उसके विचारों पर उचित ध्यान 
दिया जाना चाहिए। यह भी एक शुभारम्भ है कि 
कछ राज्यों में केवल प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक ही 
ब्लाक स्तर के निरीक्षक पदों के पात्र माने जाते हैं। 
अधिकाधिक विशिष्ट प्रारंभिक शिक्षा पाठ्यक्रम 
जारी होने से प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक के लिए 
शिक्षा पद्धति के उच्चतम पद तक पहुंच पाना 
संभव हो जाएगा। ऐसा न केवल विकसित राष्ट्रों में 
ही हआ है बल्कि कछ विकासशील देशों ने भी 
प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक के रूप मे जीविका 
आरम्भ करने वाले व्यक्तियों को उच्चतम 
उत्तरदायित्व के पद प्रदान किए हैं। अतः हमें यह 
आशा करनी चाहिए कि सेवाकालीन अध्यापक- 
शिक्षा कार्यक्रमों से शिक्षकों की योग्यता में सुधार 
होगा और उन्हें अपने कार्य में नया दृष्टिकोण 
अपनाने में सहायता मिलेगी। प्रारंभिक विद्यालय 
शिक्षकों को उचित प्रोत्साहन देने के लिए अनेक 
नए कार्यक्रम चलाए गए हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक 


भारत में प्रारभिक विद्यालय-व्यवस्था 


अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्‌ का 'सेमिनार 
रीडिंस्स प्रोग्राम' लेखन की प्रवृत्ति वाले शिक्षकों 
को आवश्यक प्रोत्साहन प्रदान करता है। इसी 
प्रकार राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण 
परिषद्‌ प्रारंभिक विद्यालय शिक्षकों की क्रियात्मक 
अनुसंधान (ऐक्शन रिसर्च) परियोजनाओं के लिए 
आवश्यक निधि की व्यवस्था करती है। कछ 
राज्य प्रारंभिक शिक्षा पर पत्रिकाएं भी प्रकाशित 
करते हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण 
परिषद्‌ द्वारा आयोजित पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक 
विद्यालयों के शिक्षकों के लिए खिलौने बनाने की 
प्रतिस्पर्धा से इन शिक्षकों में प्रतिभा खोजने का 
अवसर प्राप्त होता है। अतः प्रारंभिक विद्यालय 
शिक्षक को निराशावादी दृष्टिकोण छोड़ देना 
चाहिए और उत्साह एवं दृढ़ निश्चय से कठिनाइयों 
को दूर करना चाहिए जिससे वह समाज में 
परिवर्तन लाने के अपने प्रयासों को बढ़ावा दे सके। 
पिछले पृष्ठों में यह चर्चा की गई है कि हमारे 
समाज में कितनी तेजी से परिवर्तन हो रहा है और 
किस प्रकार प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक सामाजिक 
परिवर्तन पर प्रभाव डाल सकता है। आपने यह भी 
अनुभव किया होगा कि हमारे समय की वास्तविकता 
परिवर्तन ही है। समाज को आधुनिक बनाने 
वाली अनेक प्रक्रियाओं का आपको ज्ञान होगा। 
अतः आपको भावी समाज के महत्व को अवश्य 
समझना चाहिए और आने वाले कल के समाज में 
अपनी भूमिका की कल्पना कर लेनी चाहिए। 
परिवर्तनशील परिवेश में दो अति महत्वपूर्ण 
घटनाएँ घटित हो रही हैं- जनसंख्या-विस्फोट 
और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी का विकास। जनसंख्या 
में वृद्धि होने से अधिक छात्रों के लिए शिक्षा की 
व्यवस्था करनी होती है। ऐसा अनुभव किया गया 
है कि संविधान में प्रतिबद्धता के बावजूद हम अभी 
तक 6-4 वर्ष के आयुवर्ग के सभी बच्चों को 
प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने में असमर्थ रहे हैं। 
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अतः इन बच्चों को शिक्षित करने के लिए हमें कछ 
वैकल्पिक उपाय अपनाने की आवश्यकता है! 
विद्यालय न जाने वाले बच्चों के लिए अनौपचारिक 
शिक्षा के हमारे अनुभवों के कछ अच्छे परिणाम 
निकल रहे हैं। ऐसे ही और अनेक उपाय खोजने 
होंगे और एक नई प्रकार की परिपादी विकसित 
करनी होगी। इनके लिए पाठ्यचर्या तथा विद्यालयों 
की आंतरिक संरचना में परिवर्तनों, मूल्यांकन की 
भिन्‍न विधाओं और शिक्षा संस्थाओं में परस्पर 
सहयोग की आवश्यकता है। 

राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली के अधिक उपयोग से 
हम शिक्षा के क्षेत्र को बढ़ा सकते हैं। द्रदर्शन, 
फिल्म, आकाशवाणी और टेप-रिकार्डरों के उपयोग 
से कल के शिक्षक की भूमिका ही बदल जाएगी। 
कल के शिक्षक को एक ओर तो कक्षा में एक 
अभिप्रेरक तथा समाधानकर्ता के रूप में काम 
करना पड़ सकता है और दूसरी ओर उसे 
आकाशवाणी तथा दूरदर्शन के लिए पाठ लिखने 
पड़ सकते हैं। कक्षा में शिक्षक के लिए नित्य के 
कार्यो को कम करने के लिए स्वाध्याय सामग्री और 
अन्य विधियों की अधिक आवश्यकता हो सकती 
है। निरंतर शिक्षा और आजीवन शिक्षा की मांगों 
के कारण प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक से भी यह 
अपेक्षा की जाएगी कि बह तथ्यों को कोरा सीखने 
पर कम और ज्ञान के लिए अध्ययन पर अधिक 
बल दे। अतः भविष्योन्मुख शैक्षिक विकास पर 
विचार करना आज के शिक्षक का कर्तव्य है। नई 
शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसे नए 
अन॒बंधों और शिक्षा संस्थाओं में पारस्परिक, 
योगदान की कल्पना करनी चाहिए। 

समाज मे परिवर्तन लाने वाले एजेण्ट की 
भूमिका निभाने के लिए प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक 
को समाज में हो रहे परिवर्तनों और इस रूपांतरण 
को लाने वाली शक्तियों से अवगत रहना चाहिए। 
वांछनीय परिवर्तन लाने और अवांछनीय परिवर्तनों 
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का त्याग करने में शिक्षा की नीर-क्षीर विवेकी 
भूमिका को भी उसे समझना चाहिए। यह तभी 
संभव होगा जब शिक्षक प्रशिक्षण के स्तर पर ही 
संभव होगा जब शिक्षक गण प्रशिक्षण के स्तर पर 
ही अपने भावी शैक्षिक तथा व्यावसायिक विकास 
के मार्ग को पहचानना आरम्भ कर दें। इस बात से 
मस्तिष्क वाला शिक्षक ही परिवर्तनशील समाज 


साराश 


उभरते भारतीय समाज मे शिक्षक और शिक्षा 


की मांगों की पूर्ति कर सकता है। 

अतः सामाजिक परिवर्तन के एक साधन के 
रूप में शिक्षा का उपयोग करने के लिए प्रारंभिक 
विद्यालय शिक्षक के सतत व्यावसायिक विकास 
का प्रभावशाली कार्यक्रम सबसे महत्वपूर्ण तत्व 
है। 


!. शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति में शिक्षक की मुख्य भूमिका होती है। 

2. प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक को सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा की भूमिका पर बल देना 
चाहिए। अनेक छात्रों के लिए प्रारंभिक शिक्षा ही शिक्षण का अंतिम चरण हो सकती है। 

3. अपने कार्य के प्रति उचित दृष्टिकोण, उत्साह और प्रेरणाशक्ति का विकास कर शिक्षक 
सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा की भूमिका में रुकावट डालने वाली अधिकांश बाधाओं 


को दूर कर सकता है। 


4. ७०७ प्रारंभिक विद्यालयी शिक्षक को उचित प्रोत्साहन देने वाले अनेक कार्यक्रम 


। 
5, भारत में उभरते परिवेश के परिवर्तनशील संदर्भ में शिक्षक के लिए अपनी भूमिका की 


कल्पना करना अत्यावश्यक है। 
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विचिंतन प्रश्न 


[. सामाजिक परिवर्तन लाने में प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक की भूमिका क्‍यों महत्वपूर्ण है? 
2. सामाजिक परिवर्तन लाने में शिक्षा की कुछ सीमाएं होती हैं। शिक्षक इन सीमाओं में किस प्रकार कार्य कर 


सकते है? 


3. शिक्षक द्वारा कक्षा में किए जाने वाले कछ ऐसे कार्यकलापों का उल्लेख कीजिए जिनसे सामाजिक 


परिवर्तन की दिशा में सहायता मिल सके। 


4. रुढ़िवादी एवं औद्योगिक समाजों में शिक्षा की भूमिका के संदर्भ में सामाजिक परिवर्तन लाने में शिक्षक के 


उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। 


5. सामाजिक परिवर्तन लाने में शिक्षक का व्यक्तित्व छात्रों को किस प्रकार प्रभावित करता है? 
6. सामाजिक परिवर्तन लाने में शिक्षकों के व्यावसायिक संगठन कौनसी अन्य विधियाँ अपना सकते हैं? 


सातवाँ अध्याय 


शिक्षक, विद्यालय ओर समुदाय 


विद्यार्थी जीवन के दौरान आपके विद्यालय से 
स्थानीय लोगों के जो सम्बन्ध रहे उनसे आप 
अवश्य परिचित होंगे। यदि आप किसी विद्यालय 
में पढ़ा चुके हैं तो आपका सम्पक उन लोगों से 
अवश्य हुआ होगा जिनके बच्चे उस विद्यालय में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। उस समय उपयुक्त उत्तर 
पाने के लिए आपके मन में इस प्रकार के अनेक 
प्रश्न कलब॒लाए होंगे-ये संबंध किस प्रकार के हैं? 
ये संबंध बच्चों की शिक्षा और उनके माता-पिता 
के लिए किस प्रकार लाभकारी हैं? इन संबंधों का 
विद्यालय और स्थानीय लोगों पर साधारणत: कैसा 
प्रभाव पड़ता है? इन संबंधों का राष्ट्रीय विकास के 
हित में किस प्रकार परिमार्जन और प्रसार किया जा 
सकता है? 

उपर्यक्त प्रश्नों तथा ऐसे ही अन्य प्रश्नों पर 
इस अध्याय की अलग-अलग इकाइयों में हम 
चर्चा करेंगे। इकाई 7. में विद्यालय और समुदाय 
के बीच के विभिन्‍न संबंधों की चर्चा की गई है। 
इकाई 7.2 में बताया गया है कि किस प्रकार 
शिक्षक का संबंध सामुदायिक विकास कार्यक्रमों 
के शैक्षिक पक्षों से है। इकाई 7.3 में सामुदायिक 
विद्यालय के महत्व की चर्चा की गई है। इकाई 7.4 
में उन सामाजिक तथ्यों का विश्लेषण किया गया 
है जो सामाजिक परिवर्तन लाने में विद्यालय के 
कार्य में रुकावट डाल सकते हैं। इकाई 7.5 में 
विद्यालय के कल्याण के लिए सामुदायिक संसा धन 
जुटाने के उपायों का उल्लेख किया गया है। अंतिम 
इकाई 7.6 में इस बात पर चर्चा की गई है कि 


समुदाय के साथ संबंध बनाने में शिक्षक की 
भूमिका क्या होनी चाहिए और क्या हो सकती है? 


इकाई 7.] विद्यालय-समुदाय संबंध 


स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले भारत में विद्यालय उस 
समुदाय से प्रायः अलग-थलग रहते थे जिसके 
हित-साधन की उनसे अपेक्षा की जाती थी। 

विद्यालय का मुख्य कार्य निर्धारित पाठ्यचर्या के 
अनसार बच्चों को पढ़ाना था। पाठ्यचर्या में 
मख्यतः पढ़ाई, लिखाई, अंकगणित और इन 
उद्देश्यों से निर्धारित पस्तकों में दी गई कछ अन्य 
जानकारी सम्मिलित हुआ करती थीं। शिक्षकों का 
दायित्व केवल निश्चित पाठ्यक्रम को परा करना 
होता था और इसके लिए वे जन शिक्षा को नियंत्रित 
करने वाले अधिकारियों के सामने उत्तरदायी थे। 

एक ओर तो प्रशासनिक, और सम्भवत: राजनैतिक 
अपेक्षाएँ शिक्षकों को उस समुदाय के लोगों से 
मेल-जोल बढ़ाने की अनुमति नहीं देती थीं जिनके 
बच्चे विद्यालय में पढ़ते थे, और दूसरी ओर 
समुदाय के लोग भी विद्यालय के मामले में सक्रिय 
रुचि नहीं ले पाते थे। शिक्षक स्वयं को ब्रिटिश 
राज के ढाँचे का अंग समझते थे और इस प्रकार 
अपने को संबंधित समुदाय से ऊपर मानते थे। 

समुदाय भी विद्यालय से अलग रहता था। समुदाय 
विद्यालय को देश का शासन चलाने के लिए 
डाकघर, पुलिस-थाना जैसी अन्य सरकारी संस्थाओं 
की भाँति ही एक संस्था-मात्र समझता था। प्रेतंत्र 
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पर नौकरशाही इतनी हावी थी कि उसने विद्यालय 
को समुदाय से अलग एक छोटी -सी स्वतंत्र दुनिया 
बना रखा था। स्थिति को बदतर बनानेवाली बात 
यह थी कि विद्यालय की पाठ्यचर्या का 
न तो सामाजिक परिवेश से जुड़ाव होता था 
और न ही भौतिक पर्यावरण से कोई संबंध। 
विद्यालय के कार्यक्रमों में समुदाय की 
आवश्यकताओं और हितों का कोई स्थान नहीं 
था। वास्तव में ये सभी बातें उस समय विद्यमान 
समाज के स्वरूप के अनुसार ही थीं। समाज 
एकदम जड़ हो चला था। शिक्षा पर कछ चुने हुए 
लोगों का विशेषाधिकार था। वे सरकारी सेवा में 
प्रवेश कर अथवा अन्य किसी सम्मानजनक 
व्यवसाय या धंधे में सम्मिलित होकर अपनी 
प्रतिष्ठा बनाए हुए थे। इस प्रकार ये लोग अपने को 
आम जनता से अलग रखते थे। तब इसमें आश्चर्य 
की बात ही क्या थी कि विद्यालय और समुदाय दो 
अलग-अलग हिस्सों में बँटे हुए थे। 

स्वतंत्रता मिलने के बाद ही भारतीय समाज ने 
एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के रूप में बदलना श्रु 
किया। आपको पता होना चाहिए कि लोकतंत्र 
व्यक्तिगत एवं समाजगत-दोनों ही दृष्टियों से 
रहन-सहन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए 
एक सामहिक प्रयास के रूप में समाज के सभी 
सदस्यों की सक्रिय भागीदारी पर आधारित होता 
है। ऐसी स्थिति में परिवार एवं स्थानीय समुदाय 
जैसी समाज की मूलभूत इकाइयों को लोकतांत्रिक 
सामाजिक व्यवस्था के विकास में अधिकाधिक 
महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होती है। भारत में 
निम्नतम तल से लोकतंत्र का विकास करने की 
दृष्टि से ग्राम स्तर से जिला स्तर तक पंचायती राज 
संस्थाएँ स्थापित की गई हैं। सभी स्तरों पर लोगों 
के जीवन को नियमित करने तथा जीवन शैली में 
सुधार लाने के अधिकार का विकेन्द्रीकरण कर 
दिया गया है। आशा है कि इस प्रकार की योजना से 


उभरते भारतीय समाज मे शिक्षक और शिक्षा 


सामदायिक विकास-कार्यक्रम से संबद्ध 
कार्यकलापों में भाग लेकर सभी लोग अपनी 
क्षमताओं का विकास कर सकेंगे। 

इस बदली हुई स्थिति में यह बिलकल स्पष्ट है 
कि विद्यालय अब समृदाय से अलग-थलग नहीं 
रह सकते। लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण को सफल 
बनाने के लिए यह अत्यावश्यक है कि सामुदायिक 
जीवन के सभी पक्षों में उपयुक्त परिवर्तन लाया 
जाए। परिवर्तन की इस प्रक्रिया में विद्यालय को 
महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। यह भूमिका उतनी 
ही महत्वपूर्ण होनी चाहिए जितनी कि स्वातंत्रयोत्तर 
काल में इस कार्य के लिए विशेष रूप से स्थापित 
की गई अन्य सरकारी और स्वयंसेवी संस्थाओं को 
निभानी है। अब विद्यालय को एक सच्चे 
सामुदायिक विद्यालय में रूपांतरित करना होगा 
जिससे कि दोनों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के 
उसके प्रयासों को बल मिले तथा समुदाय और 
विद्यालय समाज के परस्पर निर्भर अंगों के रूप में 
कर्श्य कर सकें। 

विद्यालय को सामुदायिक विद्यालय में 
रूपांतरित करने से न केवल लोकतंत्र सुदृढ़ होगा 
तथा राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा मिलेगा बल्कि 
शिक्षा के प्रभाव में भी वृद्धि होगी, क्‍योंकि 
सामुदायिक विद्यालय अध्ययन और अध्यापन की 
सार्थक परिस्थितियाँ प्रदान करते हैं। 

अत: शिक्षक के रूप में आपके लिए उस नई 
भूमिका को समझना आवश्यक है जो आपकी 
बस्ती में चल रहे सामुदायिक विकास कार्यक्रमों में 
आपको निभानी है। प्रारंभिक विद्यालय शिक्षकों 
को सामुदायिक विकास के प्रति दिशानिर्देश देने के 


' लिए भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने सामुदायिक 


विकास और सहकारिता विभाग के सहयोग से 
तीसरी पंचवर्षीय योजना (96-966) के दौरान 
एक योजना चलाई थी। तब से अब तक देश के 
विभिन्‍्ल भागों में विद्यालयों ने इस दिशा में कुछ 


शिक्षक, विद्यालय और समुदाय 


अच्छा और ठोस कार्य किया है और इस प्रक्रिया में 
विद्यालय और समुदाय के संबंध एक दूसरे के लाभ 
के लिए सुदृढ़ हुए हैं। 

साम॒दायिक विकास के प्रति प्रारंभिक शिक्षकों 
को दिशा निर्देशित करने की योजना का अपेक्षित 
विकास नहीं हुआ और सामुदायिक विद्यालय की 
धारणा ने इतना बल नहीं पकड़ा जिससे वह 
अपेक्षानुसार सर्वव्यापी हो सकती। आज सामुदायिक्त 
विद्यालय मरुस्थल में मरुद्यान जैसे हैं। अतः 
राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्‌ का यह विचार कि 
अध्यापक शिक्षा के सभी स्तरों पर समुदाय के 
"साथ काम करने को एक अभिन्‍न अंग माना जाना 
चाहिए, भविष्य के लिए एक शुभ संकेत हैं। 
अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रय-एक रूपरेखा' में 


साराश 
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उल्लिखित एक मुख्य उहेश्य, जिसे परिषद्‌ ने 
स्वीकार कर लिया है यह है कि शिक्षक को 
विद्यालय और समुदाय के बीच संपर्क स्थापित 
करने का कार्य करना चाहिए और विद्यालय के 
कार्यकलाप के साथ सामदायिक जीवन और 
संसाधनों को एकीकृत करने के लिए उपयुक्त 
उपायों और साधनों से काम लेना चाहिए। ऐसा 


'सुझाव दिया गया है कि शिक्षक सामाजिक 


परिवर्तन लाने में न केवल विद्यालय की और 
अपनी भूमिका को सकझें बल्कि उस भूमिका को 
निभाने की विधि भी सीखें। अतः सभी भावी 
शिक्षकों को इस उद्देश्य से समुचित प्रशिक्षण दिया 
जाना चाहिए। 


!. स्वतंत्रता से पर्व भारत में विद्यालय उस समदाय से प्रायः कटा रहता था जिसके 
हित-साधन की उससे अपेक्षा की जाती थी। शिक्षक का दायित्व केवल निर्धारित 
पाठ्यक्रम को पूरा करना था और इसके लिए वह जनमत को नियंत्रित करने वाले 
अधिकारियों के प्रति उत्तरदायी था। पूरी शिक्षा-व्यवस्था पर नौकरशाही इतनी हावी 
थी कि समदाय से कटे रहकर विद्यालय एक स्वतंत्र छोटी -सी दुनिया के रूप में काम करने 


वाले केन्द्र बने हुए थे। 


2. भारत स्वतंत्र हआ और समाज लोकतांत्रिक व्यवस्था की ओर अभिमख होने लगा। 
परिवर्तित स्थिति में यह बिल्कल स्पष्ट अशकटी कि विद्यालय अब सम॒दाय से अलग-थलग 
नहीं रह सकते। इस प्रक्रिया में -समुदाय-संबंध एक दूसरे के लाभ के लिए 


परस्पर स॒दृढ़ हुए हैं। 


3. विद्यालय को सामुदायिक विद्यालय में रूपांतरित करने से ज़ केवल लोकतंत्र सुदृढ़ 
होगा तथा राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा मिलेगा बल्कि यह शिक्षा को अधिक प्रभावशाली 
भी बनाएगा क्‍योंकि सामदायिक विद्यालय अध्ययन और अध्यापन के लिए सार्थक 


स्थितियाँ उपलब्ध कराता है। 
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विचितन प्रश्न 


उभरते भारतीय समाज में शिक्षक और शिक्षा 


।, स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले विद्यालय का मुख्य दायित्व क्ये। हुआ करता था? 

2, स्वतंत्रता से पूर्व विद्यालय और समुदाय के परस्पर संबंधों का वर्णन कीजिए। 

3. आज के सामदायिक विकास कार्यक्रमों में शिक्षक की भूमिका क्यों महत्वपूर्ण हो गई है? 
4.  समृदाय के साथ काम करना ' से आप क्या समझते हैं? 


इकाई 7.2 शिक्षक की शिक्षा और 
सामुदायिक विकास 


जैसा ऊपर उल्लेख किया जा चुका है, विद्यालय 
का एक लक्ष्य सामुदायिक जीवन में सुधार लाना 
है। व्यापक अर्थों में शिक्षा के द्वार ही समुदाय के 
कल्याण में विद्यालय अपना योगदान कर सकता 
है। निस्संदेह शैक्षिक कार्यक्रम विविध सामुदायिक 
समूहों की आवश्यकताओं के अनुकूल बनाए जाते 
हैं। शहरी समुदाय की शैक्षिक आवश्यकताएँ वे 
नहीं होतीं जो ग्रामीण समुदाय की होती हैं। 
प्रधानतः औद्योगिक मजदूरों के समुदाय की 
आवश्यकताएँ किसानों और खेतिहर मजदूरों की 
आवश्यकतओं से बहत भिन्‍न होती हैं। शहर की 
गंदी बस्तियों में रहनेवालों के लिए ऐसे शैक्षिक 
कार्यक्रम की आवश्यकता है जो ग्रामीण निर्धनों के 
लिए उपयकत शैक्षिक कार्यक्रम से भिन्‍न हो। 
आप जानते हैं कि 98[ की अस्थायी 
जनगणना के अनुसार भारत की ॥6 प्रतिशत 
जनता गाँवों में रहती है। आर्थिक एवं शैक्षिक 
दृष्टि से पिछड़े लोगों में एक बड़ा बहुमत ग्रामीण 
आबादी का है। यही कारण है कि सामुदायिक 
विकास परियोजनाएँ विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों में 
प्रारम्भ की गईं और सामुदायिक विकास के प्रति 
प्रारंभिक विद्यालय शिक्षकों को दिशानिर्देश देने 
की योजना ग्रामीण क्षेत्रों पर ही आधारित थी। पर 
जैसा पहले संकेत किया जा चुका है कि इधर-उधर 


थोड़े-बहुत प्रशंसनीय परीक्षणों के अतिरिक्त 
विभिन्‍न कारणों से इस योजना में अधिक प्रगति 
नहीं हो सकी। ऐसा होने के दो सबसे महत्वपूर्ण 
कारण थे-(]) विशानिर्देश कार्यक्रम को पर्याप्त 
समय तक चलाने और व्यापक बनाने में विफल 
रहता। इससे इस कार्यक्रम के अंतगर्त अधिक 
संख्या में सेवाकालीन शिक्षक नहीं आ सके, और 
(2) नियमित शिक्षक प्रशिक्षण' कार्यक्रम में 
अत्यावश्यक तत्व के रूप में समदाय को सम्मिलित 
करने में सामुदायिक विकास कार्य की उपेक्षा। 
इस कमी को अब हाल में प्रस्तावित अध्यापक 
शिक्षा पाठ्यक्रम द्वारा योजनाबद्ध ढंग से पूरा करने 
का प्रयास किया जा रहा है। अतः प्रशिक्षण के 
दौरान शिक्षक को सामुदायिक विकास कार्यक्रम 
की न केवल सैद्धांतिक जानकारी ही हासिल करनी 
होगी बल्कि उसका व्यवहारिक अनुभव भी प्राप्त 
करना होगा। 

शिक्षक को मुख्यतः सामुदायिक विकास 
कार्यक्रम के शैक्षिक पक्ष पर ध्यान देना चाहिए। 
अत: एक शिक्षक का लक्ष्य विकाप्त कार्यक्रम के 
फलितार्थों के प्रति समदाय में जागरूकता बढ़ाने 
का होना चाहिए। किन्तु आपको यह भी अनुभव 
करना चाहिए कि नए कार्यक्रम के प्रति प्रारंभिक 
प्रतिरोध को दर करना एक कठिन कार्य है। समय 
के साथ-साथ लोगों में सोचने और कार्य करने की 
कुछ आदतें विकसित हो गई हैं। फिर अतीत के 
अनुभवों ने उन्हें सामान्यतः नई बातों के प्रति 


शिक्षक, विद्यालय और समुदाय 


शंकाल्‌ बना दिया है। इनका प्रचार करने वाले 
अधिकांश लोगों के उद्देश्य गुप्त रखे जाते थे। 
आप जब तक शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम से 
मिलनेवाले प्रत्याशित लाभों के बारे सें लोगों को 
विश्वास नहीं दिलाएंगे तब तक उनका स्वेच्छा से 
सहयोग प्राप्त नहीं कर पाएँगे। इसके लिए आपको 
कार्यक्रम से संबद्ध सम॒चित समझ और आवश्यक 
दक्षता से अपने को पूरी तरह लैस करना होगा। 
अध्यापक प्रशिक्षण संस्था से आशा की जाती 
है कि वह समुदाय के साथ कार्य करने का एक गहन 
कार्यक्रम चलाएगी। इस संबंध में आपको अन्य 
साथी प्रशिक्षणार्थियों के साथ निम्नलिखित बातों 
पर ध्यान देना होगा: 
]. अध्ययन के उद्देश्य से उपयोगी-मानव और 
भौतिक-दोनों प्रकार के संसाधनों की जानकारी 
प्राप्त करने के लिए सर्वेक्षण करना-जैसे 
अच्छे-अच्छे दस्तकारों और संगीतकारों का 
पता लगाना, स्वास्थ्य तथा सफाई की सुविधाओं 
का ध्यान रखना, बैंकों, सहकारी समितियों, 
प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों परिवहन के साधनों तथा 
बाजार की सुविधाओं जैसी आर्थिक और 
सामाजिक संस्थाओं के बारे में जानकारी प्राप्त 
करना। 
2, अपने कार्यक्षेत्र में उपलब्ध कार्य-अवसरों 
की सूची तैयार करने के लिए सर्वेक्षण करना। 
3, स्थानीय विद्यालय में पढ़ रहे बच्चों के 
माता-पिताओं से सम्पर्क कर उनकी शैक्षिक 
आवश्यकताओं और उनके बच्चों की 
समस्याओं का पता लगाना। 
4, बच्चे की शिक्षा में उसके माता-पिता का 
सक्रिय सहयोग प्राप्त करने और उसकी 
अभिरुचियों तथा घर पर उसके कार्यकलापों 
की सही जानकारी प्राप्त करने के लिए 
अभिभावक-शिक्षक संघ बनाना। 
5. उन विषयों का पता लगाने के लिए जिनमें 
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सामुदायिक ससाधन उपयोग में लाए जा सकें, 

विद्यालय पाठ्यक्रम का विश्लेषण करना। 

6. शैक्षिक कार्यक्रम की सम्पत्नता के लिए 

सामुदायिक संसाधनों का उपयोग करना, 

उदाहरणार्थ विद्यालय के बच्चों को संक्रामक 

रोगों से बचाव के उपाय बतलाने के लिए 

स्थानीय डाक्टर को निमंत्रित करना, अथवा 

बच्चों को कार्य का अनुभव प्राप्त कराने और 

विद्यालय में उत्पादक कार्य का प्रबंध करने के 

लिए स्थानीय बढ़ई, दर्जी और अन्य शिल्पकारों 

की सहायता लेना। 

7. यदि विद्यालय में बच्चों को दोपहर का 

भोजन देने की व्यवस्था हो तो उसका प्रबंध 

करना। 

8. एकांकी नाटक, गीत और अन्य मनोरजक 

रचनाएँ लिखना और समुदाय के हित के लिए 

उनका मंचन करना। 

सर्वेक्षों के आधार पर प्राप्त सूचना से 
आस-पास के उपलब्ध जानकार लोगों की एक 
समिति को विचार करना चाहिए ताकि उन 
समस्याओं का पता लगाया जा सके जिनके लिए 
विकास कार्यक्रमों की आवश्यकता है। समिति के 
सदस्य खंड-विकास कार्यालय के अधिकारी, ग्राम 
पंचायत के सदस्य, बैंक और सहकारी समितियों 
जैसी स्थानीय वित्तीय संस्थाओं के प्रतिनिधि, 
शिक्षक और समुदाय के नेता हो सकते हैं जो 
जनमत का निर्माण करते हैं। समस्याओं का पता 
लगा लेने के बाद प्राथमिकताएँ निश्चित की जा 
सकती हैं और समिति कार्य -योजनाओं का निर्धारण 
कर सकती है। 
समुदाय के विभिन्‍न वर्गों की आवश्यकताओं 

को ध्यान में रखकर अनेक कार्यक्रम शुरु भी किए 
जा चुके हैं। इनमें से कछ कार्यक्रम विशिष्ट रूप से 
शैक्षिक हैं और इनका सर्वव्यापी महत्व है। 
उदाहरणार्थ राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम, बीच में 
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पढ़ाई छोड़ देने वालों के लिए अनौपचारिक शिक्षा 
कार्यक्रम, विद्यालय में न पढ़ने वाले युवकों के लिए 
कार्यकलाप और समुदाय के लिए मनोरंजन 
कार्यक्रम देश भर में बड़े पैमाने पर चलाए गए हैं। 
अध्यापक प्रशिक्षार्थी को समुदायिक विकास कार्य 
के गहन प्रशिक्षण के दौरान इन कार्यक्रमों को. 
आयोजित तथा क्रियान्वित करने का प्रत्यक्ष 
अनुभव प्राप्त करना चाहिए। 

इसके अतिरिक्त कछ ऐसे कार्यक्रम भी हैं जो 
किसी विशेष बस्ती के लिए ही होते हैं, जेसे सड़क 
बनाना, पीने के पानी की व्यवस्था करना आदि। 
यदि शिक्षक के कार्य-क्षेत्र में कोई ऐसी समस्या है 
तो उसे समुदाय की सहायता से एक प्रभावशाली 
कार्यक्रम आयोजित करना सीखना चाहिए जिससे 
समस्या का समाधान हो सके। 

इस प्रकार के किसी भी कार्यक्रम को क्रियान्वित 
करते समय शिक्षक को.एक बात सदा ध्यान में 
रखनी चाहिए कि वह समुदाय के साथ मिलकर 
काम करे न कि समुदाय के लिए काम करे। तभी 


सारांश 


उभरते भारतीय समाज में शिक्षक और शिक्षा 


वह अच्छे परिणामों की आशा कर सकता है। 
उदाहरणार्थ पहले की गई अनेक समाज सेवाओं के 
अनुभव से पता चलता है कि जब शिक्षकों ने गाँव 
के लोगों का सहयोग लिए बिना स्वयं गाँव की 
गलियों की सफाई की अथवा स्वच्छ शौचालय 
बनाए तो सारा प्रयास निष्फल रहा। गलियों को 
पहले जैसी गंदी होने में समय नहीं लगा और 
शौचालय तो उपयोग में ही नहीं लाए गए। अतः 
सबसे पहला काम यह है कि पहले विशेष कार्यक्रम 
की आवश्यकता के प्रति समुदाय में चेतना पैदा करें 
और तब उसके क्रियान्वयन में उनका हार्दिक 
सहयोग प्राप्त करें। 

अंत में शिक्षक को सीखना चाहिए कि उसके 
सहयोग से परी की गई सामदायिक विकास 
परियोजना का मल्यांकन कैसे किया जाए 
परियोजना की पष्पित-पल्‍लवित करने के लिए 
अन॒वर्ती (फौलोअप) कार्रवाई की रूपरेखा तैयार 
की जानी चाहिए। 


]. सामदायिक जीवन में सधार लाना अब विद्यालय का एक लक्ष्य बन गया है। किन्त 
सामदायिक विकास के लिए प्रारंभिक विद्यालय शिक्षकों की दिशानिर्देश योजना का 
अभी अपेक्षित विकास नहीं हो पाया है और सामदायिक विद्यालय की धारणा 
अपेक्षानसार सर्वव्यापी स्वीकृति प्राप्त नहीं कर पाई है। 

2, शिक्षक को मुख्यतः: सामदायिक विकास कार्यक्रम के शैक्षिक पक्ष पर ध्यान देना चाहिए 
उसको समझना चाहिए कि नए कार्यक्रमों के प्रति प्रारंभिक प्रतिरो धों को दर करना कठिन 


कार्य है। 


3. इसके लिए स्वयं शिक्षक को कार्यक्रम की समुचित समझ और आवश्यक दक्षता से पूरी 


तरह लैस होना होगा। 


4. ऐसे कार्यक्रम को पूरा करते समय शिक्षक को यह बात सदा अपने ध्यान में रखनी है कि 


शिक्षक, विद्यालय और सम॒दाय 


3. 


बह समुदाय के साथ मिलकर काम करे, समुदाय के लिए नहीं। 
अंत में, उसे सीखना है कि सामुदायिक विकास परियोजना का मूल्यांकन किस प्रकार 
किया जाए। है 


विचिंतून प्रश्न 


|, 


यदि आप समुदाय के साथ काम करने का प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रा कर चुके हैं तो बताइए कि आपको इस 
कार्यक्रम की कौन-सी बातें सबसे अच्छी लगी हैं और कार्यक्रम के कौन-से भाग शिथिल रहे? आपके ऐसा 
सोचने के क्या कारण हैं? 

अगजे क्षेत्र में चल रही किसी एक सामुदायिक परियोजना को ध्यान से देखिए। समुदाय के विभिन्‍न बर्गों 
पर उक्त परियोजना का क्या प्रभाव पड़ा है? परियोजना की समदाय के लिए उपयोगिता के बारे में 
विभिन्‍न सामाजिक-आर्थिक (निम्न, मध्य और उच्च) वर्गो के लोगों की प्रतिक्रियाएं एकत्र कीजिए। 
ऐसा कहा जाता है कि भारतीय सामान्यतः परंपरावादी होते है और वे अपने जीवन मे किसी परिवर्तन को 
सहसा स्वीकार नही करते। क्या सामुदायिक विकास कार्यक्रम से इस कथन की पृष्टि हुई है? यदि नहीं, तो 


इसके क्या प्रमाण है? 


4. आपके विद्यालय में दोपहर का भोजन देने की व्यवस्था किस प्रकार की जा सकती है? 
5. विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आप अपने छात्रो के माता-पिताओं से किस प्रकार 


सहयोग प्राप्त कर सकते हैं? 


इकाई 7.3 सामुदायिक विद्यालय 


प्रशिक्षण पूरा कर लेने के बाद आपसे किसी 
विद्यालय में कार्य करने की आशा है। उस समय 
अपने विद्यालय को सामदायिक विद्यालय की ओर 
निर्दिष्ट करने में आपका समुदाय के साथ कार्य का 
अनुभव बहुत काम आएगा। 

जैसा पिछले खंड में संकेत किया गया है, 
सामुदायिक विद्यालय समुदाय का विद्यालय केवल 
इसलिए नहीं होता कि यह समुदाय की बस्ती में 
स्थित है। उसका उद्देश्य न केवल विद्यालय के 
घंटों में बच्चों को औपचारिक शिक्षा प्रदान करना 
है, वरन्‌ विद्यालय के समय के बाद युवकों और 
प्रौढ़ लोगों के प्रशिक्षण और मनोरंजन का स्थान 
भी होता है। इससे भी अधिक सामुदायिक 


विद्यालय सामृदायिक विकास से संबद्ध अनेक 
कार्यकलापो का केन्द्र होता है। आदर्श स्थिति यह 
है कि सामदायिक विद्यालय समुदाय का, समुदाय 
के लिए और समुदाय द्वारा संचालित विद्यालय 
होना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि समुदाय 
को यह अनुभव होना चाहिए कि विद्यालय उनका 
अपना है, विद्यालय उनके हित के लिए है और 
विद्यालय को अच्छे से अच्छे ढंग से चलाने का 
दायित्व उनका है। 

सामुदायिक विद्यालय की धारणा का संयुक्त 
राज्य अमरीका में पर्याप्त विकास हुआ है और वहाँ 
सामुदायिक विद्यालय दूर-दूर तक फैले हुए हैं। ये 
विद्यालय वहाँ काफी लोकप्रिय हुए हैं। हाल में कछ 
विकासशील देशों में भी सामुदायिक विद्यालयों को 
प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है। उदाहरणार्थ फिलिपीन और 


70 


इन्डोनेशिया में अब सामुदायिक विद्यालयों का 
जाल बिछा हुआ है। हमारे अपने देश में भी 
ब॒नियादी शिक्षा के स्वर्णकाल में शैक्षिक 
कार्यकर्ताओं को सामुदायिक विद्यालय के विचार ने 
बहुत आकर्षित किया है। अनेक बुनियादी 
विद्यालयों में इस विचार को सफलतापूर्वक 
व्यवहार में लाया गया है। इसका संकेत पहले 
दिया जा चुका है। यहाँ यह कहना पर्याप्त है कि 
यदि आपके मन में अपने विद्यालय को सामुदायिक 
विद्यालय में रूपांतरित करने की भावना है तो 
इसमें कोई अलंघ्य रुकावट नहीं आनी चाहिए। 
आज अपने देश सहित सभी विकासशील 
देशों में परम्परागत विद्यालय को सामुदायिक 
विद्यालय में रूपांतरित करने की अधिकाधिक 
आवश्यकता अनुभव की जा रही है। और ऐसा 
सकारण है। विकास कार्यक्रम की सफलता एक 
बड़ी सीमा तक उसमें संलग्न नर-तारियों की 
दक्षता, योग्यता और उससे भी अधिक, उनके 
दृष्टिकोणों पर निर्भर है। आप जानते हैं कि 
| व्यापक अर्थों में शिक्षा ही आवश्यक दक्षता, 
योग्यता तथा दृष्टिकोण पैदा कर सकती है। 
सम्भवतः एक गतिहीन और रुढिवादी समाज में 
कछ चुने हुए नागरिकों तक विद्यालयी शिक्षा को 
सीमित रखना और शिक्षा की विषय-बस्तु को 
लिखने-पढ़ने और अंकगणित तक सीमित रखना 
स्वीकार किया जा सकता है। किन्तु एक 
विकासशील समाज में ऐसा नहीं हो सकता। इसके 
विपरीत एक विकासशील प्माज को अपने सभी 
भावी नागरिकों को शिक्षा प्रदान करनी है और 
उनकी शिक्षा में केवल लिखना, पढ़ना तथा 
अंकगणित ही नहीं, कछ उत्पादक दक्षताओं तथा 
समुचित सामाजिक दृष्टिकोणों को भी सम्मिलित 
करना है। सभी विकास कार्यक्रमों के लिए यह कहीं 
अधिक आवश्यक कार्य है। 
विकासशील देश की गम्भीर वित्तीय सीमाओं 


उभरते भारतीय समाज में शिक्षक और शिक्षा 


में कार्य करना होता है। अतः अधिकांश बच्चे 
औपचारिक शिक्षा के रूप में केवल प्राथमिक 
शिक्षा की ही आशा कर सकते हैं। यही कारण है 
कि हमारे देश में प्राथमिक विद्यालय का महत्व 
और बढ जाता है। इस दष्टि से आपके विद्यालय के 
संचालन में ऐसी हर वस्त्‌ को पराई समझना 
चाहिए जो सम॒दाय के हित में न हो अर्थवा उसके 
लिए महत्व की न हो। 

संभवतः आपने अपने आस-पास सरकार 
द्वारा चलाई जा रही व्यापक विकास योजनाओं की 
ओर ध्यान दिया हो। उनमें अनेक एजेंसियों के, 
विशेष रूप से कृषि, स्वास्थ्य, सहकारिता, श्रम, 
बाल-कल्याण, प्रौढ़ शिक्षा और सामुदायिक विकास 
में संलग्न एजेंसियों के मिलजलकर काम करने की 
आशा की जाती है। इसके अतिरिक्त कछ 
स्वयंसेवी संस्थाएं भी अपने विशिष्ट क्षेत्रों में कार्य 
कर रही हैं। आपको इनके कार्यों में गंभीर त्रुटियाँ 
दिखाई दी होंगी। हम मानते है कि सैद्धांतिक 
नियमों को प्री तरह से व्यवहार में लाना संभव 
नहीं है। फिर भी यह सत्य है कि स्वतंत्रता के बाद 
देश में बहमखी विकास के लिए एक मूल ढांचा 
खड़ा कर लिया गया है। 

विद्यालय को यह खाई पाटने में महत्वपूर्ण 
भूमिका निभानी है। सर्वेक्षण करके तथा समुदाय 
के साथ संपक स्थापित करके विद्यालय समुदाय 
की वास्तविक आवश्यकताओं का पता लगा 
सकता है और इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 
संयक्त कार्य नीति बनाने में विभिन्‍न कल्याणकारी 
एजेंसियों को मंच प्रदान कर सकता है। साथ ही 
मिलजल कर काम करते समय संबंधित एजेंसियों 
के सामने जो बाधाएँ आती हैं उन पर और कार्य की 
प्रगति पर विद्यालय निगरानी रख सकता है। इस 
प्रकार प्राप्त जानकारी के आधार पर अच्छे 
परिणाम प्राप्त करने के लिए योजना में संशो धन 
किया जा सकता है। 


शिक्षक, विद्यालय और समुदाय 


विद्यालय का शैक्षिक कार्यक्रम भी समुदाय 
की आवश्यकताओं के अनुसार बनाना चाहिए 
जिससे इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नई 
पीढ़ी को सार्थक ढंग से प्रशिक्षित किया जा सके 
और इस प्रकार वह सामुदायिक विकास में 
योगदान कर सके। 

आपका विद्यालय साम॒दायिक विद्यालय के 
रूप में काम करे, इसके लिए आपको कछ बातों पर 
ध्यान देना चाहिए। संभव है कछ माता-पिता 
सामुदायिक विद्यालय फे कछ कार्यक्रमों पर 
आपत्ति करें। वे पूछ सकते हैं-हमारे बच्चों को 
अन्य विद्यालयों के बच्चों की भाँति क्‍यों नहीं 
पढ़ाया जा रहा? ' आपको जानना चाहिए कि यह 
एक वास्तविक प्रश्न है न कि काल्पनिक। जब छठे 
दशक में (950 के बाद) पारंपरिक विद्यालयों को 
अकस्मातृ बड़े पैमाने पर ब॒नियादी विद्यालयों में 
बदला गया था तब अनेक माता-पिताओं ने ठीक 
यही प्रश्न किया था। प्रस्तावित परिवर्तन के पक्ष में 
जनमत को ठीक से तैयार नहीं किए जाने से 
माता-पिताओं की ओर से बुनियादी शिक्षा की 
प्रगति में भारी बाधा पहुँचाई गई। सामुदायिक 
विद्यालय स्थापित करते समय हमें इस अनुभव से 
सीख लेनी चाहिए। नए प्रयत्नों के लक्ष्य और 
उद्देश्य और साथ ही उसकी कार्य-प्रणाली लोगों 
को पूरी तरह समझा देनी चाहिए जिससे वे लोग 
उसकी उपयोगिता के बारे में आश्वस्त हो सकें। 

प्रशासन के लिए सुनिश्चित करने की अन्य 
बात यह है कि उच्चतर शिक्षा के लिए सामुदायिक 
विद्यालय के बच्चों का चनाव कैसे किया जाए। गैर- 
परम्परागत शिक्षा मिलने के कारण इन बच्चों को 
उच्चतर विद्यालय में प्रवेश के मामले में दंडित 
नहीं होना चाहिए। सम॒दायों के सामाजिक और 
भौतिक परिवेश में काफी भिन्‍नता होती है, अतः 
सामुदायिक विद्यालयों की पाठ्यचर्या में भी भिन्‍नता 
होगी। स्थानीय प्रशासन को इस बात का ध्यान 
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रखना है कि ऐसे किसी विद्यालय को नियम- 
विनियमों के कठोर पालन से अड़चन न हो। वे 
उक्त विद्यालय के लिए एकदम अनपयुकत हो 
सकते हैं। ऐसे अनेक मामले हैं जिनमें स्थानीय 
परिस्थितियों के अनुसार लचीला दृष्टिकोण अपनाने 
की आवश्यकता है। ये मामले व्यापक हो सकते हैं 
और उनके अंतर्गत विषयवस्तु, शिक्षण-विधि, 
पढ़ाई के घंटे और विद्यालय में न्यूनतम उपस्थिति 
के दिन आदि शामिल किए जा सकते हैं। सामान्य 
विद्यालयों तक में भी नीति संबंधी कछ मामले 
स्थानीय परिस्थितियों से प्रभावित होते हैं। 
उदाहरणार्थ विद्यालय के अवकाश में मौसम और 
स्थानीय काम-धंधों की विभिन्‍नताओं के अनुसार 
संशोधन करना होता है। निस्संदेह सामुदायिक 
विद्यालय में ऐसे कठोर नियमों के लिए कोई स्थान 
नहीं है जिनमें पूरे राज्य में एक समान पाठ्यक्रम 
अपनाने की आवश्यकता हो। सभी विद्यालयों के 
लिए कठोर पाठ्यक्रम और एक समान पस्तकें 
निर्धारित करना सामुदायिक विद्यालयों की 
धारणा के विपरीत है। इसके अतिरिक्त इससे उन 
बच्चों के साथ भेदभाव हो सकता है जो सामुदायिक 
विद्यालय में अपनी शिक्षा पूरी कर लेने के बाद 
उच्च शिक्षा के विद्यालय में प्रवेश लेना चाहते हैं। 
इस संकट से सावधान रहना चाहिए। संभवत: 
आपने उस अव्यवस्था की बात सुनी हो जो 
बनियादी विद्यालयों की उच्च विद्यालय 
(हाई स्कूल) के साथ कड़ी प्रदान न करने से पैदा 
हुई थी। इसी प्रकार की दुखद स्थिति का सामना 
उन छात्रों को करना पड़ा था जिन्होंने बह॒उद्देश्यीय 
विद्यालयों में गैर-अकादमिक शिक्षा प्रणाली को 
अपनाया और बाद में उन्होंने जिस विषय में 
निपणता प्राप्त की थी, उसमें भी उच्चतर 
व्यावसामिक शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश नहीं मिल 
सका। सामुदायिक विद्यालय के साथ ऐसी बात 
नहीं होने दी जानी चाहिए। 
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आपने स्वयं अनुभव किया होगा कि जब भी 
आप कोई नया काम शुरु करते हैं तो कछ लोग 
आपका विरो ध करते ही हैं। वे ऐसा इसलिए करते 
हैं कि वे या तो उस नई बात को ठीक तरह से समझ 
नहीं पाते या विरोध करने से उनका स्वार्थ सिद्ध 
होता है। यही बात सामुदायिक विद्यालय के साथ 
घट सकती है। विद्यालय को हर प्रकार के 
विघटनकारी आक्रमणों से बचाना आवश्यक है। 
समदाय के विभिन्‍न वर्गों के प्रतिनिधियों की एक 
क्रियाशील विद्यालय समिति बनाना अच्छा रहेगा। 
उक्त समिति को शिक्षकों के साथ विद्यालय के 
कार्यक्रमों के नियोजन में सम्मिलित किया जा 
सकता है। पाठ्यचर्या कार्यक्रम के कछ अंशों को 
कार्यान्वित करने में भी समुदाय का सहयोग लिया 
जा सकता है। उदाहरणार्थ स्थान विशेष का 
इतिहास, लोक-कंथाएँ, लोकगीत और इसी प्रकार 
की अन्य बातों को शिक्षक की अपेक्षा आसपास के 
जानकार लोग अधिक अच्छे ढंग से बता सकते हैं। 
वास्तव में आवश्यकता इस बात की है कि शैक्षिक 
कार्यक्रमों में लोगों का सही अर्थों में योगदान मिले। 
दिखावे के लिए कछ बैठकें आयोजित करने से और 
ऊँचे-ऊँचे ध्येयों के बारे में थोड़ी बातें चोरी करने 
से काम नहीं चलेगा। - स्थिति-विशेष की 
आवश्यकताओ के अनुसार यह निर्धारित करना 
चाहिए कि समिति में एक साथ कितने लोग रहें। 
निश्चय ही यथार्थवादी सिफारिशें निर्धारित करने 
में बड़ी समिति की अपेक्षा छोटी समिति अधिक 
'कारगर सिद्ध होती हैं। किन्तु आपको विविध 
विचारों और सुझावों की जानकारी के लिए 
समदाय के सभी वर्गों को चर्चा में आमंत्रित करना 
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साराश 


उभरते भारतीय समाज में शिक्षक और शिक्षा 


चाहिए। 

सामुदायिक विद्यालय को चाहिए कि अपने 
छात्रों को शिक्षा के अभिन्‍न अंग के रूप में समाज 
सेवा की उपयक्त परियोजनाओं को हे थ में लेने के 
लिए प्रोत्साहित करे। ऐसा करने से बच्चों के 
चरित्र का निर्माण होगा, अनुशासन में सुधार 
होगा, शारीरिक श्रम के प्रति आदर की भावना 
जागृत होगी और सामाजिक उत्तरदायित्व की 
भावना विकसित होगी। समाज सेवा की 
परियोजनाएँ विद्यालय के सीमित संसाधनों और 
बच्चों की क्षमता के भीतर ही होनी चाहिए। ये 
परियोजनाएँ न तो दिखावटी होनी चाहिएँ और न 
आडम्बर वाली। समाज सेवा परियोजना ऐसी हो 
कि वह निरंतर चलती रहे। उसे आई-और-गई 
नहीं होना चाहिए। यह परियोजना व्यक्तिगत 
उद्यम नहीं बल्कि छात्रों के दल का सामूहिक प्रयास 
होना चाहिए जिससे उन में मिलजुल कर काम 
करने की भावना का विकास हो। उदाहरणार्थ 
छात्रों के दल बारी-बारी से अपनी कक्षाओं, 
विद्यालय के अहाते और कक्ष के उपकरणों, 
फर्नीचर आदि की सफाई कर सकते हैं और पीने के 
पानी की व्यवस्था कर सकते हैं। ऊँची कक्षाओं के 
छात्रों को भरती-अभियान में, बीच में पढ़ाई छोड़ 
देने वाले बच्चों और निरक्षर प्रौढ़ों को पढ़ाने में 
और आस-पास के क्षेत्रों की स्वास्थ्य तथा सफाई 
परियोजनाओं में सम्मिलित किया जा सकता है। वे 
विद्यालय तक जानेवाले मार्ग को बनाने और 
उसकी मरम्मत करने, खेल के मैदान को तैयार 
करने और कएँ खोदने में भी समुदाय के साथ 
मिलकर काम कर सकते हैं। 


आदर्श रूप में सामुदायिक विद्यालय समुदाय का, समुदाय के लिए और सम॒दाय द्वारा 


संचालित विद्यालय होता है। 


शिक्षक, विद्यालय और समुदाय 
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2. आज हमारे देश सहित सभी विकासशील देशों में पारंपरिक विद्यालय को सामुदायिक 
विद्यालय में रूपांतरित करने की आवश्यकता अनुभव की जा रही है। 
3. सामुदायिक विद्यालय को चाहिए कि वह छात्रों को शिक्षा के अभिन्‍न अंग के रूप में 


समाज सेवा की उपयक्त परियोजनाएं क्रियान्वित करने के लिए 


प्रोत्साहित करे। 








विचिंतन प्रश्न 


[. आपके परिचित विद्यालय सामदायिक विद्यालय की किन-किन विशेषता ओं को अपना सकते हैं? आपके 
विचार से इस संबंध में किस प्रकार की बाधाएँ आ सकती हैं? इन बाधाओं को किस प्रकार दर किया जा 


सकता है? 


2. अपने पड़ोस के विद्यालय में ऐसे अवसर पर जाइए जब वक्षारोपण समारोह अथवा विद्यालय के वार्षिक 
उत्सव जैसे किसी विशेष समारोह को देखने के लिए स्थानीय लोग आमंत्रित किए गए हों। विद्यालय 
समुदाय सबंधों के निर्माण में इसकी उपयोगिता का मल्यांकन कीजिए और इसमें सधार के लिए अपने 


सझाव भी दीजिए । 


3. अपने विद्यालय के लिए एक ऐसी योजना बनाइए जिसमें समदाय के साथ मिलकर पड़ौसी क्षेत्र के सखा 
तथा बाढ़ पीड़ितों को सहायता प्रदान करने की बात हो। ' 


इकाई 7.4 विद्यालय और सामाजिक 
परिवर्तन 


छात्र-अध्यापक होने के नाते आपको यह बात 
बार-बार बतलाई गई है कि सामाजिक परिवर्तन 
लाने के लिए विद्यालय एक सशक्त माध्यम है। 
सामाजिक परिवर्तन में सहायक स्वभाव और 
आचरण, दृष्टिकोण और आस्थाओं का विकास 
कर विद्यालय सामाजिक परिवर्तन की गति को 
बढ़ाता है अथवा उसे बल प्रदान करता है। आशा 
की जाती है कि यदि नई पीढ़ी में ऐसे परिवर्तन लाए 
जाएँ तो इसका प्रभाव प्रौढ़ समुदाय पर भी पड़ेगा 
और अंततः सामाजिक परिवर्तन एक वास्तविकता 
के रूप में संभव हो जाएगा। 

विकास के लिए भारत को निश्चित ही अपनी 
जनता के, विशेषकर विकास के मार्ग में रोड़ा 
अटकाने वाली जनता के, रुढ़िवादी विचारों और 


आचरण में परिवर्तन लाना है। आप इस प्रकार के 
कछ विचारों और आचरणों की पहचान कर 
सकेंगे जो निरंतर आलोचना के विषय बने रहे हैं। 
दीर्घकाल से चली आ रही जाति-प्रथा और 
भू-स्वामित्व की परम्परागत प्रणाली इसके 
उदाहरण हैं। असमानता की व्यवस्थाओं को 
बदलने के प्रयासों के बावजूद वे अभी तक 
विद्यमान हैं। ऐसे शक्तिशाली और प्रभावी समूह 
हैं जो अपने स्वार्थों पर प्रतिकल प्रभाव डालने वाले 
परिवर्तन के लिए अपनाए गए सभी उपायों को 
निष्फल करने का भरसक प्रयास करेंगे। 

आपकी यह स्पष्ट समझ लेना चाहिए कि 
अकेला विद्यालय सामाजिक परिवर्तन की समस्या 
का समाधान नहीं कर सकता। यह उसके बते की 
बात नहीं है। विद्यालय को परिवर्तन के पहलकर्ता 
के रूप में नहीं, व्याख्याता के रूप में समझना 
बद्धिमानी होगी। सामुदासिक विद्यालय इस भूमिका 
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को अधिक अच्छी तरह से निभा सकता है क्योंकि 
बच्चे, युवा और प्रौढ़, नर और नारी, धनी और 
निर्धन, ऊँची और छोटी जाति या पूरे समुदाय का 
यह हित-साधन करता है। अपने बहुरूपी 
कार्यकलापों से सामुदायिक विद्यालय सामाजिक 
परिवर्तन की आवश्यकता और उसे अमली जामा 
पहनाने के उपायों से सभी लोगों को अवगत करा 
सकता है। 

हाँ, सामाजिक परिवर्तन के अभिकर्ता की 
भूमिका निभाने में विद्यालय के सामने एक 
कठिनाई आ सकती है। इस संबंध में और अन्यथा 
भी विद्यालय को अपने छात्रों में विवेचनात्मक 
चिंतन के विकास को बढ़ावा देना चाहिए अर्थात्‌ 
जहाँ तक संभव हो, वे स्वयं सोचें और रूढ़ियों के 
ठेकेदारों की बातों को और गुरुजनों के आदेश को 
तब तक स्वीकार न करें जब तक विवेचनात्क 
जाँच करके उसके सत्य और औचित्य के प्रति 
आश्वस्त न हो जाएँ। गुरुजन इस दृष्टिकोण को 
अपने अधिकार का हनन और चिर-पोषित रूढ़ियों 
का अपमान मान सकते हैं। इस बात को लेकर वे 
छात्रों में विवेचनात्मक चिंतन विकसित करने की 
विद्यालय की नीति का विरोध भी कर सकते हैं। 
देखने में यह विरो धाभास लग सकता है किन्‍्त यह 
विरोध स्वयं में विद्यालय की इस नीति को अपनाए 
जाने के पक्ष में एक सशक्त तर्क है। जब तक प्रौढ़ 
स्वयं शिक्षण-प्रक्रियां से नहीं जुड़ते, शिक्षा के 
प्रसार के साथ पीढ़ियों के इस अंतर में निश्चय ही 
वद्धि होती जाएगी। प्रौढ़ समदाय को विद्यालय के 
लक्ष्यों और उद्देश्यों के बारे में समझाकर उनमें से 
कछ को शिक्षण प्रक्रिया में सम्मिलित किया जा 
सकता है। अभिभावक-शिक्षक संघ इस कार्य में 
एक उपयोगी मंच का काम कर सकता है। 

सामाजिक परिवर्तन के लिए समदाय को 
तैयार करने का एक प्रभावशाली उपाय यह है कि 
उसके सामने एक कठिन समस्या रख दी जाए। 


उभरते भारतीय समाज में शिक्षक और शिक्षा 


उस समस्या का अनुभव तो बहुत से लोग करते हों 
किन्तु हल दिखाई न पड़ने से उसके साथ रहने को 
विवश हों। समस्या पर प्रहार करने के लिए 
विद्यालय समुदाय के साथ बातचीत प्रारंभ कर 
सकता है। यह बातचीत द्विपक्षीय प्रक्रिया होनी 
चाहिए। इसका यह अर्थ है कि एक शिक्षक के रूप 
में आपकी कभी यह मानकर नहीं चलना चाहिए 
कि लोग, चाहे निरक्षर ही क्‍यों न हों, एकदम 
अज्ञानी नहीं होते और उन्हें मिट्टी का माधो नहीं 
समझा जा सकता जिस पर आप अपनी विद्धता की 
मनचाही छाप लगा दें। लोगों के दृष्टिकोण में 
परिवर्तन लाना वास्तव में एक कठिन कार्य है और 
इसके लिए आपको असीम धैर्य से काम लेने की 
आवश्यकता है। ब्राजील में प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में 
सराहनीय कार्य करनेवाले ईसाई मिशनरी पाओलो 
फ्रेयरे के शब्दों में महत्वपूर्ण परिवर्तन तब होता 
है जब लोग उस बात पर विश्वास करना बंद कर 
देते हैं जो कभी उनकी दृष्टि में सत्य थी किन्तु अब 
मिथ्या हो गई है. जब वे उन संस्थाओं का समर्थन 
करना बंद कर देते हैं जो कभी उनका हित साधन 
करती थीं किन्त्‌ अब नहीं करतीं, जब वे उन बातों 
को मानने से इंकार कर देते हैं जो कभी उनके लिए 
उचित थीं किन्तु अब नहीं हैं। ऐसे परिवर्तन जब' 
भी होते हैं, उचित शिक्षा के कारण ही होते हैं। 
लोगों को सामाजिक परिवर्तन के लिए तैयार करते 
समय आपका लक्ष्य इसी प्रकार की शिक्षा का होना 
चाहिए। 

यदि विद्यालय को सामाजिक परिवर्तन में 
सहायक की भूमिका निभानी है तो उसे अध्यापन - 
अध्ययन की परम्परागत संकलपना को बदलना 
होगा। आप परम्परागत संकल्पना पर आधारित 
वर्तमान पद्धति से परिचित हैं। शिक्षा की सम्पूर्ण 
प्रक्रिया एक ही प्रधान शैली पर केन्द्रित है, वह है 
वर्णन-शैली। शिक्षकों का यह विशेषाधिकार है 
किवे बोलें और छात्रों का यह कर्तव्य है कि वे सनें | 


शिक्षक, विद्यालय और समुदाय 


बाद में छात्रों से भी अपने सुने को दहराने के लिए 
कहा जा सकता है। बोल कर पढ़ाने से छात्र 
शिक्षक की बातों को यंत्रवत्‌॒ कंठस्थ कर लेते हैं। 
इससे पढ़ाई की प्रक्रिया नीरस और निर्जीब हो 
जाती है। 

फ्रेयरे ने इसी को शिक्षा की जमा-खाता 
(बैंकिंग) संकल्पना माना है क्योंकि इस प्रकार की 
पढ़ाई जमा करने के कार्य जैसी लगती है। इसमें 
छात्रों के मस्तिष्क में ज्ञान जमा किया जाता है और 
जमाकर्ता शिक्षक होता है। इस संबंध में शिक्षक 
और छात्रों के बीच कोई वास्तविक आदान-प्रदन 
नहीं होता। वस्तृतः इससे अंत में जो पदार्थ तैयार 
होकर निकलता है वह सच्ची शिक्षा से बहुत दर 
होता है, क्‍योंकि इस प्रक्रिया से विद्यार्थी की 
मानसिक प्रक्रियाओं को बढ़ावा नहीं मिलता। ज्ञान 
उन्हें शिक्षक से उपहार के रूप में प्राप्त होता है। 
इसमें शिक्षक ही एकमात्र ज्ञान का भंडार है। इस 
प्रकार से प्राप्त ज्ञान किसी काम का नहीं होता और 
उसमें इतनी शक्ति नहीं आ पाती कि वह लोगों को 
स्वयं परिवर्तन के लिए प्रेरित करे अथवा समाज 
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को बदल सके। 

अत: औपचारिक शिक्षण के क्षेत्र में भी शिक्षा 
की जमाखाता' संकल्पना के स्थान पर एक ऐसी 
संकल्पना को लाना चाहिए जिसमें शिक्षा शिक्षक 
और छात्रों का संयुक्त उद्यम बन जाए। इस 
प्रक्रिया में विशेषज्ञता पर आधारित मान्यताएँ अब 
तकसंगत नहीं रह गईं। शिक्षक की भूमिका एक 
नेता की है जो अपने छात्रों के लिए अथवा छात्रों से 
अलग सोचने का दावा नहीं करता, केवल अपने 
छात्रों के साथ सोचता है। ऐसा करने पर ही 
विद्यालय स्वाधीन लोगों की एक विश्वसनीय पीढ़ी 
खड़ी कर सकता है जो सामाजिक परिवर्तन के 
अग्रदृत के रूप में अपनी भूमिका निभाएगी। इन 
संकल्पनाओं की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 986 में 
विशिष्ट रूप से चर्चा की गई है तथा इन 
संकल्पनाओं को अध्यापकों के अभिनवीकरण 
कार्यक्रमों के द्वारा कार्यरूप में परिणत किया जा 
रहा है। इस कार्यक्रम में अध्यापक प्रतिभागी विधि 
द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। 


!. यह बात बार-बार कही जाती रही है कि सामाजिक परिवर्तन लाने में विद्यालय एक 
शक्तिशाली माध्यम है किन्तु विद्यालय अकेले सामाजिक परिवर्तन की समस्या को हल 


नहीं कर सकता। 


2, यदि विद्यालय को सामाजिक परिवर्तन में सहायक की भूमिका निभानी है तो उसे 
अध्यापन-अधिगम की पारंपरिक संकल्पना को बदलना होगा। इसी को फ्रेयरे ने शिक्षा 


'जमाखाता_ संकल्पना माना है। 


3, शिक्षा की 'जमाखाता' संकल्पना के स्थान पर एक ऐसी संकल्पना लानी चाहिए जिसमें 
शिक्षा शिक्षक और छात्रों का संयुक्त उद्यम हो। 

4. इस प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका एक नेता की भूमिका जैसी होती है जो अपने छात्रों के 
लिए सोचने का दावा नहीं करता बल्कि अपने छात्रों के साथ सोचता है। 
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विचितन प्रश्न 
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!, अपने अडोस -पडोस के लोगों में व्याप्त कछ ऐसी आस्थाओ, दृष्टिकोणों और प्रथाओं का पता लगाइईए जो 
विकास कार्यक्रम की प्रगति में रुकावट डालती है। इस समस्या के समाधान के लिए सुझाव दीजिए 

2. अपनी बस्ती के प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र के कार्य का निरीक्षण कीजिए। क्या इसका उपयोग सामाजिक परिवर्तन 
के लिए किया जा सकता है? यदि हाँ, तो किस प्रकार! 

3, पर्यावरण अध्ययन के लिए एक उपयक्त विषय लेकर बताइए कि इसका शिक्षण किस प्रकार किया जाए 
जिससे आपके छात्र सामाजिक परिवर्तन की आवश्यकता से अवगत हो सकें। 

4. एक विद्यालय-कार्यक्रम की योजना तैयार कीजिए जो सामाजिक परिवर्तन के सक्रिय समर्थक के रूप में 


नई पीढ़ी को तैयार कर सके। 


5. अपनी बस्ती के लोगों की एक उपयुक्त समस्या को लीजिए और बताइए कि आप उन्हें किस प्रकार इस 
बात से अवगत करा सकते हैं कि उनकी समस्या का हल सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन लाकर ही किया 


जा सकता है। 


इकाई 7.5 विद्यालय को समुदाय से 
समर्थन 


जैसा आप जान चुके हैं, समुदाय से ही आदर्श 
साम॒दायिक विद्यालय का संचालन कराना चाहिए। 
किन्तु हमारे देश की वर्तमान परिस्थिति ऐसी नहीं 
है कि विद्यालय का संचालन समुदाय करे। फिर भी 
हमारे जैसे विकासशील देश में, जहाँ बहुमुखी 
कार्यक्रम चलाने के लिए सीमित संसा धन हैं, लोगों 
को शिक्षा सविधाएँ उपलब्ध कराने में सभदाय से 
सामग्री के रूप में सहायता प्राप्त करना आवश्यक 
है। यह इसलिए भी वांछनीय है कि समुदाय इससे 
यह अनुभव करेगा कि विद्यालय उसका अपना है। 
आप जानते ही हैं कि लगभग इसी प्रकार की 
' भूमिका इस संबंध में ग्राम पंचायत निभा रही है। 

विद्यालय भवन, फर्नीचर, खेल के मैदान 
आदि की समस्या, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में 
काफी गंभीर है। गाँवों में सरकारी बंजर भूमि 
और चरागाह जैसी साझे की कछ भमि ही 
विद्यालय भवन के लिए उपलब्ध होती है। 
अधिकांश विद्यालय दूटे-फटे भवनों मे होते है 


जहाँ आस-पास गंदगी बनी रहती है। इन विद्यालयों 
के पास शायद ही पर्याप्त खुला मैदान होता हो 
जहाँ बच्चे खेल सकें अथवा आराम से घृम-फिर 


। 

ऐसे में साफ-सुथरे वातावरण में उपयुक्त 
विद्यालय बनाने के लिए समुदाय को भूमि, भवन 
निर्माणसाम्ग्री, मजद्र तथा धन देने को समझाया- 
ब॒झाया जा सकता है। वास्तव में इस संबंध में देश 
के अनेक भागो में बहुत उत्साहवर्धक अनुभव रहे 
हैं। यह प्रयास अधिक बड़े पैमाने पर किया जा 
सकता है। अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि 
विद्यालय की देखभाल करने, मरम्मत कराने, 
सफंदी कराने आदि जैसे कार्यों में समुदाय की 
सहायता निरंतर मिलती रहे। निस्संदेह इन सभी 
कार्यो में विद्यालय के शिक्षक और छात्र-दोनों 
व्यावहारिक रूप से सम्मिलित रहेंगे। 

समृदाय के लिए यह भी आवश्यक है कि वह 
बाहर से आए शिक्षकों के लिए विशेषकर महिला 
शिक्षकों के लिए आवास की व्यवस्था करे। इस 
सविधा से शिक्षकों की सामान्य कशलता बढ़ने की 
आशा है। ऐसा होने से वे सामदाधिक विकाप्त 


“शिक्षक, विद्यालय और समुदाय 


कार्यक्रम के लिए अधिक समय भी दे सकेंगे। 

किन्तु इससे यह अर्थ नहीं निकालना चाहिए 
कि विद्यालय-भवन और शिक्षकों के लिए आवास 
की व्यवस्था करने का पूरा उत्तरदायित्व समुदाय 
का ही है। राज्य को इस बात पर ध्यान देना चाहिए 
कि विद्यालय को ठीक ढंग से चलाने के लिए अच्छा 
विद्यालय-भवन और शिक्षकों को आवास की 
सुविधाएँ प्रदान की जाएँ। 

संभवत: आप जानते हों कि भारत के कछ 
राज्यों में विद्यालय के छात्रों को अंशदान के आधार 
पर दोपहर के भोजन की व्यवस्था करने का एक 
उपयोगी कार्यक्रम चलाया जा रहा है। यह कार्य 
स्थानीय सम॒दाय की सक्रिय सहायता और सहयोग 
से संभव हो सका है। यह कार्यक्रम उन विद्यालयों 
में भी प्रारम्भ किया जाना चाहिए जिनमें यह इस 
समय तक नहीं चलाया जा रहा। इससे कछ सीमा 
तक कपोषण को, जिससे कमजोर वर्ग के बच्चे 
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प्राय: पीड़ित रहते हैं, दर किया जा सकेगा। दोपहर 
का भोजन बनाने के लिए ईंधन और बर्तनों की 
व्यवस्था समुदाय कर सकता है। ग्राम पंचायत 
और अभिभावक-शिक्षक संघ फसल कटने के 
समय गेहूँ और चावल जैसी चीजें दान के रूप में 
प्राप्त कर सकते हैं। भोजन बनाने के लिए 
गृहिणियों का सहयोग लिया जा सकता है। 

साथ ही, विद्यालय में बच्चों की भरती और 
कक्षा में उपस्थिति के अभियान में भी समुदाय की 
सहायता ली जा सकती है। बच्चे विद्यालय 
नियमित रूप से आएँ, इसके लिए उन्हें समदाय 
द्वारा कछ प्रोत्साहन दिया जा सकता है। इस 
उद्देश्य से सम॒दाय एक कोष की स्थापना कर 
सकता है। जो बच्चे नियमित रूप से' कक्षा में आते 
रहे हैं, उन्हें प्रोत्साहन के रूप में इस कोष के धन से 
पाठ्यपुस्तकें अथवा विद्यालय की वर्दी मुफ्त दी जा 
सकती है। 


]. आदर्श सामुदायिक विद्यालय का संचालन सीधे समुदाय द्वारा होमा चाहिए। किन्तु हमारे 
देश में वर्तमान परिस्थितियाँ ऐसी नहीं हैं कि समुदाय विद्यालय को चला सकें। 

2. फिर भी हमारे जैसे विकासशील देशों में यह आवश्यक है कि विद्यालय को सविधाएं 
प्रदान करने में समुदाय से सामग्री के रूप में सहायता लेने और उसका उपयोग करने का 


प्रयास किया जाए 


3. अधिक महत्वपर्ण बात यह है कि विभिन्‍न कार्यकलापों में समदाय का सहयोग निरन्तर 
मिलता रहे। यह इसलिए भी वांछनीय है कि समदाय यह अनुभव करे कि विद्यालय 


उसका अपना है। 


विधिंतन प्रश्न 


. इस खंड में उल्लिखित कार्यक्रमों के अतिरिक्त एक ऐसे विशिष्ट कार्यक्रम के बारे में सोचिए जिसमें आप 
समदाय की सहायता और सहयोग लेना चाहेंगे। यह कार्य आप कैसे करेंगे? 

2, समदाय द्वारा विद्यालय को सहयोग देने में आप किन-किन बाधाओं की कल्पना करते हैं? इन बाधाओं से 
जझने के लिए आप कौन-कौन सी सावधानियाँ बरत सकते हैं? 
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सामुदायिक जीवन में सुधार लाने में शिक्षक की 
भूमिका प्राण-संचारक की होती है। दूसरे शब्दों में 
वह लोगों को अपनी जीवन-प्रणाली बदल कर उसे 
उन्नत बनाने के लिए प्रेरित करता है। किन्तु वह 
उनका विश्वास प्राप्त किए बिना अपनी यह 
भूमिका सफलतापूर्वक नहीं निभा सकता। इसका 
अर्थ यह है कि वे शिक्षक को अपना ही अंग समझें, 
बाहरी व्यक्ति नहीं। उसे अपने समुदाय का एक 
ऐसा सदस्य मानें जिसकी अभिरुचियाँ, 
आवश्यकताएँ और समस्याएँ समृदाय के 
अन्य सदस्यों के समान हैं। निस्संदेह शिक्षक का 
मुख्य व्यवसाय उनके अपने व्यवसायों से भिन्‍न 
होता है। उसका अधिक समय बच्चों को 
पढ़ाने-लिखाने और अन्य संबद्ध कर्तव्य निभाने में 
ही बीतता है। फिर भी, साम॒दायिक प्रयत्तों में 
उसकी अपनी भी कछ साझेदारी होनी चाहिए 
उदाहरणार्थ गाँवों में, जहाँ लोगों की जीविका का 
मख्य साधन कृषि है, अच्छा हो यदि शिक्षक के 
पास भी खेती करने के लिए कुछ भूमि हो। ऐसा 
होने से एक ओर तो वह समुदाय की आवश्यकताओं 
और समस्याओं को अच्छी तरह से समझ सकेगा 
और दूसरी ओर वह समुदाय के मन में यह धारणा 
पैदा कर सकेगा कि शिक्षक उन्हीं में से एक है। 
शिक्षक के स्थानीय गतिविधियों में सम्मिलित 
होने की आवश्यकता से यह बात भी सामने आती 
है कि शिक्षक को लम्बी अवधि तक एक ही बस्ती 
में रहना चाहिए जिससे उसे स्थानीय समुदाय के 
साथ स्थापित संबंधों का लाभ मिल सके। इस 
दृष्टि से शिक्षक की एक स्थान से दसरे स्थान पर 
जल्दी-जल्दी बदली करना वांछनीय नहीं है। यदि 
शिक्षक की पदोन्नति जैसी प्रशासनिक अपेक्षाओं 
के कारण उसका किसी अन्य विद्यालय में 
स्थानांतरण करना अनिवार्य ही हो जाए तो भी उसे 


उभरते भारतीय समाज में शिक्षक और शिक्षा 


उसी बस्ती में अपने कार्य का पुरस्कार देने का कोई 
उपाय खोजा जा सकता है। इससे जिस समुदाय के 
साथ उसके दीर्घकालीन संबंध बने हैं उसी के साथ 
वह काम करता रहेगा। 

समुदाय में शिक्षक किस प्रकार कशलतापूर्वक 
अपने कार्यकलापों को आयोजित कर सकता है, 
यह उस स्थान के लोगों की आवश्यकताओं, 
अभिरुचियों और समस्याओं पर निर्भर है, जो हर 
स्थान पर भिन्न-भिन्न होती हैं। किन्तु कुछ 
व्यापक ढंग के कार्यकलाप ऐसे हैं जिन्हें न्‍्यूनाधिक 
सभी स्थानों पर आयोजित किया जा सकता है। 

सर्वोच्च प्राथमिकता महिलाओं में कार्य करने 
की भावना पैदा करने को दी जा सकती है। 
संभवतः महिला वर्ग हमारे समाज का सबसे 
अधिक उपेक्षित वर्ग है। जीवन के सभी क्षेत्रों में, 
विशेष- कर शिक्षा और पढ़ाई -लिखाई के मामले 
में उनके साथ भेदभाव बरता जाता है यद्यपि 
कानन की दृष्टि में उनके कर्तव्य और अधिकार 
पुरुषों के समान ही हैं। हमारे संविधान में 
निर्धारित पुरुष और महिला-दोनों के लिए पूर्ण 
अवसर समता के सिद्धांतों का पालन कम और 
उल्लंघन अधिक किया जाता है। अत: यह और भी 
अधिक आवश्यक है कि किसी भी विकास 
कार्यक्रम का लाभ सबसे पहले महिलाओं को 
मिले। भारत सहित कछ विकासशील देशों के 
अनभव से देखने में आया है कि महिलाएँ इन 
कार्यक्रमों के प्रति काफी उत्साह प्रदर्शित करती हैं 
विशेष रूप से तब जबकि उनकी सबसे अधिक 
रूचि के क्षेत्र में अर्थात बच्चों की देख भाल में उन्हें 
सहायता और मार्गदर्शन प्राप्त हो। इस कार्यक्रम 
में शिक्षक को स्थानीय डाक्टर और क्षेत्र के 
बाल-विकास- कार्यक्रम से संबंधित विभाग के 
स्टाफ की सहायता और सहयोग लेना होगा। 
स्पष्टतः शिक्षक की भूमिका बच्चे की देखभाल के 
लिए डाक्टरी ज्ञान अथवा' तकनीकी दक्षता प्रदान 


शिक्षक, विद्यालय और समुदाय 


करने की नहीं होती। उसे तो सविधाजनक स्थान 
पर महिलाओं के प्रशिक्षण की व्यवस्था करने, 
प्रशिक्षण कर्मचारियों के साथ उनकी नियमित 
बैठकों को सुनिश्चित करने और तकनीकी 
व्यक्तियों के उपलब्ध न होने की स्थिति में 
प्रशिक्षण-पाठ्यक्रम की लिखित सामग्री को 
महिला-प्रशिक्षार्थियों को समझाने का प्रयास 
करना होता है। सबसे अधिक महत्वपर्ण बात यह 
है कि शिक्षक को पाठ्यक्रम के लिए आवश्यक 
सहायक व्यवस्था करने का दायित्व संभालने में 
महिलाओं को प्रोत्साहित करना होता है। 

प्राथमिकता के आधार पर आपके ध्यान का 
दूसरा पात्र है-- पिछड़ा वर्ग। इस वर्ग में अनुसूचित 
जातियाँ और जनजातियाँ, भूमिहीन, मजदूर, 
बटाईदार, गंदी बस्तियों में और सामान्यतः: गरीबी 
की रेखा के नीचे रहने वाले सभी लोग आते हैं। 
ऐसा देखा गया है कि स्वतंत्रता के बाद विभिन्‍न 
योजनाओं के अधीन उठाए गए सभी कदमों के 
बावजूद उनकी सामाजिक*आर्थिक स्थिति में 
अधिक सुधार नहीं हुआ है। संभवत: सभी विकास 
कार्यक्रमों से मिलनेवाले लाभों के अधिकांश भाग 
पर उच्चवर्ग और मध्यवर्ग त्रे अपना अधिकार 
जमाया हआ है और पिछड़े वर्गों को यदि लाभ हुआ 
भी है तो नाममात्र का। इसकी पृष्टि सरकारी और 
गैर-सरकारी संस्थाओं तथा व्यक्तिगत जाँचकर्ताओं 
द्वारा इस क्षेत्र में किए गए अनेक अध्ययनों से हो 
जाती है। 

प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य की 
प्राप्ति के लिए अनिवार्य है कि हमारी आबादी के 
उन वर्गों के साथ-साथ, जो कि शिक्षा से बंचित हैं 
और पिछड़े हुए हैं, विकलांगों की शिक्षा पर भी 
उत्तरदायित्व की भावना से ध्यान दिया जाए। 
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 986 में इस बात का विशेष 
उल्लेख किया गया है। शारीरिक तथा मानसिक 
दृष्टि से विकलांगों को शिक्षा देने का उद्देश्य यह है 
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कि वे समाज के अन्य व्यक्तियों के साथ कंधे से 
कंधा मिलाकर चल सकें, उनकी सामान्य तरीके से 
प्रगति हो और वे पूरे साहस और विश्वास के साथ 
जिंदगी जिएँ। 

प्रश्न यह उठता है कि पिछड़े वर्गों के संबंध में 
शिक्षक के नाते आपकी भूमिका क्‍या होनी 
चाहिए? आप जानते ही हैं कि राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा 
कार्यक्रम विशेष रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों के 
लिए ही है। इस कार्यक्रम में तीन घटकों, अर्थात 
सामाजिक चेतना, कार्यात्मकता (फंक्शनैलिटी) 
और साक्षरता का उद्देश्य उनके सामाजिक- 
आर्थिक स्तर को ऊंचा उठाना है। आपकी बस्ती में 
राष्ट्रीय कार्यक्रम के अधीन चलनेवाला एक प्रौढ़ 
शिक्षा केन्द्र अवश्य होगा। संभव है, आप उक्त 
शिक्षा केन्द्र से संबंधित भी हों, पर यदि संबंधित 
नहीं हैं तो आपके लिए केन्द्र के प्रशिक्षक के साथ 
सहयोग करना उचित होगा। जैसा कि उल्लेख 
किया जा चुका है, आपको कार्यक्रम के सामाजिक 
चेतना घटक परविशेष ध्यान देता चाहिए। आप 
केंद्र में आने वाले प्रौढ़ों से सार्थक बातचीत करें और 
उन्हें उनकी वर्तमान दुर्दशा के कारणों से और 
साथ ही उसमें सधार के उपायों से अवगत कराएं 

आपके विस्तत ध्यान का तीसरा पात्र 
है - 5 से 35 वर्ष तक की आयु का ऐसा 
यवा-वर्ग जो विद्यालय से अलग रहा है। हो सकता 
है, इनमें से कछ युवा बचपन में विद्यालय पढ़ने गए 
भी हों। संभव है कि उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा पूरी 
कर ली हो या न की हो। कछ युवाओं ने तो 
विद्यालय का कभी मुहं ही नहीं देखा होगा। पहली 
श्रेणी में वे युवा भी आते हैं जिन्होंने विद्यालय में 
प्राप्त ज्ञान और योग्यताओं को बनाए रखा हो या 
बढ़ाया भी हो, किन्‍्त कछ यवा ऐसे मिलेंगे जो 
विद्यालय से सीखा-सिखाया बहुत कछ भूल चुके 
होंगे। दसरी श्रेणी के यवा अधिकांशतः निरक्षर हैं 
किन्तु अशिक्षित नहीं, जैसा गांधीजी का कहना था 
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क्योंकि अपने परिवेश में वे निश्चित विचार और 
आदतें प्रहण किए होते हैं। विद्यालय न जाने वाले 
युवक-वर्ग के दृष्टिकोणों और योग्यताओं 
पर ही क्षेत्र विशेष की भावी समृद्धि निर्भर है। 
इन युवकों की आवश्यकताओं और अभिरुचियों 
के अनुसार क्लब बनाकर आप उन्हें संगठित कर 
सकते हैं, उन्हें आप विद्यालय की भौतिक सुविधाएं 
उपलब्ध करा सकते हैं और विद्यालय से छुट्टी 
होने पर उनका मार्गदर्शन भी कर सकते हैं। यह 
तो संभव नहीं है कि आप हर प्रकार की अभिरूचि 
वाले समूहों का मार्गदर्शन कर सकें। फिर भी, 
विद्यालय का प्रधानाचार्य अपने किसी ऐसे एक 
सहयोगी को यह काम्‌ सौंप सकता है जो क्लब 
विशेष के कार्यकलापों का मार्गदर्शन करने में 
सक्षम हो। बार-बार नहीं तो नियमित अंतराल पर 
उसके क्लब में उपस्थित होने की व्यवस्था की जा 
सकती है। 

युवा-क्लब बनाने के अतिरिक्त युवाओं की 
कार्यात्मक शिक्षा के लिए विद्यालय कछ अन्य 
व्यवस्था भी कर सकता है। उदाहरणार्थ आप इन 
लोगों को विद्यालय के पुस्तकालय और वाचनालय 
का लाभ दिला सकते हैं। कभी-कभी आप युवाओं 
और प्रौढ़ों के लिए प्रदर्शनी का आयोजन भी कर 
सकते हैं। इन प्रदर्शनियों में कृषि की उन्‍नत 
विधियाँ और उत्पाद, नवीनतम कृषि-यंत्र, कला 
और शिल्प के नमूने, खाद्य-परिरक्षण विधियां, 
माता तथा शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम, परिवार 
नियोजन के उपाय, सामुदायिक स्वास्थ्य तथा 
स्वच्छता की युक्तियां आदि प्रदर्शित की जा सकती 
हैं। उत्कृष्ट उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए 
अच्छी प्रदर्शित वस्तुओं पर पुरस्कार दिए जा 
सकते हैं। इसी प्रकार शिशु- प्रदर्शनी भी 
आयोजित की जा सकती हैं। बच्चों की उचित 
देखभाल के प्रति माता-पिता की रुचि बढ़ाने के 
लिए स्वस्थ शिशुओं को पुरस्कार दिया जा सकता 
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है। आप खंड विकास कार्यालय की सहायता से . 
सामाजिक एवं आर्थिक विकास से संबद्ध विषयों 
पर व॒त्तचित्र दिखाने की भी व्यवस्था कर सकते 
हैं। लोगों में सामाजिक शिक्षा के प्रचार-प्रसार के 
लिए विद्यालय में रेडियो और संभव हो तो 
टेलीविजन भी रखा जा सकता है। 

विद्यालय के अलावा इन सभी कार्यकलापों में 
शिक्षक के रूप में आपकी चिंता हर काम को स्वयं 
करने, या स्वयं नए कार्यकलाप अथवा परियोजना 
का श्रीगणेश कर आत्म-प्रदर्शन करने की नहीं 
होनी चाहिए बल्कि सम॒दाय में वास्तविक और 
संभावित नेतृत्व के स्रोतों का पता लगाने की और 
यथासंभव उनकी पूरी क्षमता का उपयोग करने 
की होनी चाहिए। आपके लिए सबसे बड़ा 
पुरस्कार यही होगा कि पूरा समुदाय सार्थक 
कार्यकलापों से गूँजता रहे जिन्हें बढ़ाने में आपका 
और आपके विद्यालय का सक्रिय योगदान रहा है। 
जब आप सामुदायिक जीवन स्तर में धीरे-धीरे 
सुधार होते देखेंगे और इस सुधार में आपका तथा 
आपके विद्यालय का भी कछ योगदान होगा, तब 
आपको एक अच्छा कार्य करने का संतोष मिलेगा। 

विद्यालय-समुदाय संबंधों को अधिक व्यापक 
परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए अर्थात ये संबंध 
सामुदायिक जीवन स्तर के सुधार में कहां तक 
योगदान करते हैं। अंत्ततोगत्वा यह राष्ट्रीय संसा धनों 
के विकास पर निर्भर है। अतः विद्यालय का एक 
महत्वपूर्ण कार्य समुदाय की उत्पादकता को 
बढ़ाना है। इस दृष्टि से विद्यालय को अपने संरक्षण 
में सौंपी गई नई पीढ़ी की न केवल उत्पादी दक्षता 
की शिक्षा देनी होगी और उसमें कार्य एवं 
सामाजिक दायित्वों के प्रति रचनात्मक दृष्टिकोण 
पैदा करना होगा बल्कि उसे सामुदायिक विकास के 
माध्यम के रूप में भी काम करना होगा। इस 
उद्देश्य के लिए विद्यालय को मानव और भौतिक, 
अपने दोनों संसाधनों का उपयोग करना चाहिए। 


शिक्षक, विद्यालय और समुदाय 


वर्तमान औपचारिक शिक्षा-पद्धति छात्रों को 
कछ विशेष नगर-अभिमुखी (अरवन ओरिएन्टेड) 
शैक्षिक परीक्षाओं के लिए तैयार करती है। उसकी 
संरचना, पाठ्यचर्चा और तकनीकों पर पन 
विचार करने की आवश्यकता है जिससे विद्यालय 
छोड़ने वाले बहुसंख्यक ग्रामीणों की आवश्यकताओं 
की पूर्ति हो सके। यह तभी संभव है जब 
सामुदायिक विद्यालय पद्धति अपनाकर संपूर्ण 
शिक्षा का पुनर्गठन किया जाए। 

विद्यालय छोड़ने वाले यवाओं से लेकर प्रौढ़ 
आय के किसानों और मजदूरों तक को सम्मिलित 
करने के उद्देश्य से एक व्यापक कार्यक्रम की 
रूपरेखा बनाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यमान 
विद्यालय-इतर गतिविधियों की समीक्षा की जानी 
चाहिए। इस कार्य में सभी सरकारी और स्वयंसेवी 
संस्थाओं तथा उस क्षेत्र में काम कर रही सहकारी 


सारांश 
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समितियों को विद्यालयों को सहयोग देना चाहिए 
जिससे निश्चित प्राथमिकताओं और कार्यान्वयन 
की उपयुक्त तकनीकों सहित एक यथार्थवादी 
कार्यक्रम का निर्धारण किया जा सके। 

यदि विकास की तत्काल आवश्यकताओं को 
पूरा करना है तो विकास की समस्याओं के प्रति 
सुसंगत एवं अर्थपूर्ण दृष्टिकोण अपनाने के लिए 
इस कार्य से संबद्ध सभी सरकारी और स्वयंसेवी 
एजेंसियों के कार्यों में समन्वय होना चाहिंए। 
योजना बनाने तथा उसके संचालन के स्तर से 
सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के लिए स्थापित 
विभिन्‍न एजेंसियों के प्रयासों के समन्वय के लिए 
सामुदायिक विद्यालय' एक सबसे प्रभावशाली 
माध्यम सिद्ध हो सकता है। वह योजना बनाने, 
उसके संचालन तथा कार्यान्वयन के स्तर पर 
उनको सहयोग दे सकता है। 


. समुदाय के जीवन-स्तर में सुधार लाने में शिक्षक की भूमिका एक नए प्राण-संचारक की 


होती है। 


2 समदाय के साथ शिक्षक के कार्यकलापों का स्वरूप और प्रकृति अलग-अलग स्थानों पर 
अलग-अलग होगी। फिर भी कछ ऐसे व्यापक कार्यकलाप हैं जो कम या अधिक सभी 


जगह लगभग एक ही जैसे होते हैं, जैसे 
क) महिलाओं के साथ कार्य करना 
ख) पिछड़े वर्गों के साथ कार्य करना 


ग) विद्यालय से अलग रहे युवकों के साथ कार्य करना। 

3. इस कार्य में क्षेत्र-विशेष में कार्य कर रही सभी सरकारी और स्वयंसेवी एजेंसियों को 
विद्यालयों को सहयोग देना चाहिए ताकि निश्चित प्राथमिकता तथा कार्यान्वयन की 
“उपयक्त तकनीकों सहित एक यथार्थवादी कार्यक्रम का निर्धारण किया जा सके। 
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जचिचिंतन प्रश्न 


]. यद्यपि शिक्षक सामृदायिक विकास कार्यक्रम की महत्ता को और उक्त कार्यक्रम में विद्यालय के भाग लेने 
की आवश्यकता को स्वीकार करते हैं फिर भी यह बहाना ढूंढ लेते हैं कि विद्यालय में अत्यधिक कार्य भार 
के कारण उनके पास न समय बचता है न शक्ति, वे प्राय: उक्त कार्यक्रम में भार लेते के लिए अनिजछक से 
रहते हा इस कथन की सत्यता की जाँच कीजिए और सझाव दीजिए कि ऐसी स्थिति में क्या किया जा 
सकता है ? 

. महिलाओं के कार्यक्रम आयोजित करने में क्या-क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिएं? 

, कछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रकरण बताइए जिनके प्रति गाँव के गरीब लोगों में चेतना पैदा करने की आवश्यकता 
हो। इन प्रकरणों के प्रति आप उनमें किस प्रकार चेतना पैदा करेंगे? 

4. 32 | के लिए किन कार्यकलापों का सबसे अच्छे ढंग से आयोजन कर सकते हैं? यह कार्य आप कैसे 

? 

5. इस अध्याय में विद्यालय और समदाय के बीच सामंजस्यपर्ण और लाभकारी संबंध स्थापित करने के बारे 
में कछ सझाव दिए गए हैं। अपने विद्यालय और समुदाय को ध्यान में रखकर प्रत्येक सुझाव की जांच 
कीजिए। हर सझाव के संबंध में निम्नलिखित ढंग से अपने विचार प्रकट कीजिए 
क) व्यावहारिक हैं अथवा अव्यावहारिक 

) लाभकारी हैं अथवा हानिकारी 
अपने विचारों के समर्थन में प्रमाण भी दीजिए। 
6. विद्यालय-समुदाय संबंध को सुदृढ़ बनाने के लिए यदि आपके अपने कोई सुझाव हों तो बताइए। 
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निष्कष् 


प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक एक विषमगृणी समृह 
हैं। उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि में भारी अंतर होता 
है और वे विविध कारणों से शिक्षकीय व्यवसाय 
को अपनाते हैं। यह बात भी स्वीकार करनी पड़ती 
है कि प्रारंभिक विद्यालय शिक्षकों को आर्थिक 
दृष्टि से अधिक लाभ नहीं हुआ है और शिक्षा 
संबंधी नीतियां बनाने और निर्णय लेने का 
अधिकार भी उन्हें प्राप्त नहीं है। उनकी शैक्षिक 
पृष्ठभूमि और व्यावसाधिक प्रशिक्षण में भी एक 
राज्य से दसरे राज्य के बीच अंतर है। प्रारंभिक 
विद्यालय शिक्षकों के व्यावसायिक विकास में दो 
प्रमुख कारण बाधक रहे हैं : ([) उन्हें कक्षा में 
अलग-थलग रहकर काम -“रना पड़ता है, और 
(2) उनका ठीक ढंग से निरीक्षण नहीं हो पाता। 
यद्यपि प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक के अधिकांश 
कार्य नियमित समय और नियत स्थान पर होते हैं, 
फिर भी यह देखने में आया है कि छात्रों, 
सहयोगियों , प्रशासकों और छात्रों के माता-पित्ताओं 
के साथ संबंध उसके लिए बहत शिक्षाप्रद रहते 
हैं। इन चार सर्वाधिक महत्वपूर्ण सामाजिक 
संबंधों का शिक्षक के कार्य पर बहुत प्रभाव पड़ता 
है। सम॒दाय से अच्छे संबंध होने से उसे अपनी 
सर्जनात्मक क्षमता को अभिव्यक्त करने का 
भरपूर अवसर मिलता है। ये सामाजिक संबंध 
ठीक न होने पर अध्यापक की क्षमता कंठित हो 
जाती है। 

शिक्षक को अपने विषय में निपृण होने के 
साथ-साथ यह भी समझना होता है कि विद्यालय 
समाज का एक उपतंत्र है और इसलिए उसे जानना 
चाहिए कि विद्यालय के कार्य क्या हो सकते हैं। 
विद्यालय का दायित्व केवल आधारभूत मानसिक 
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योग्यता के लिए प्रशिक्षित करना ही नहीं है बल्कि 
इससे भी कहीं अधिक व्यापक है। आगे की चर्चा से 
यह स्पष्ट हो जाएगा। प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक 
को बच्चों के समाजीकरण का दायित्व स्वीकार 
करना है। लोकतंत्री भारत ने प्रत्येक व्यक्ति को 
निर्णय लेने का महत्वपूर्ण दायित्व सौपा है। वह 
प्रत्येक व्यक्ति को एक प्रभावशाली राजनैतिक 
मानव, एक कशल सामाजिक मानव और एक 
उत्पादक आर्थिक मानव' बनाना चाहता है। 
अत: प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक का ध्यान इस 
बात पर केंद्रित होना चाहिए कि वह बच्चों को 
अच्छा नागरिक और एक अच्छा इंसान बनाने की 
शिक्षा किस प्रकार दे। 

सक्षम होने के साथ-साथ प्रभावी बनने के 
लिए शिक्षक को अपने समुदाय के साथ जिसमें कि 
वह कार्य करता है, राज्य के साथ जिसकी बह सेवा 
करता है, शिक्षण व्यवसाय के साथ जो उसका 
अपना है और भारतीय समाज के साथ जिसके प्रति 
बह प्रतिबद्ध है, अपने संबंधों को अवश्य समझ 
लेना चाहिए। इस बारे में प्रारंभिक विद्यालय 
शिक्षक को यह जान लेना चाहिए कि समाज किस 
प्रकार अध्यापन-अधिगम की प्रक्रिया को प्रभावित 
करता है और शिक्षक किस प्रकार समाज के 
भविष्य का निर्माण कर सकता है। शिक्षक के कार्य 
को अधिकाधिक कठिन बनाने वाली सबसे 
महत्वपूर्ण सामाजिक वास्तविकता हमारे वर्तमान 
समाज की गतिशील प्रकृति है। प्रारंभ में तो 
शिक्षक यह समझ ही नहीं पाता कि कौन-सी 
सांस्कृतिक धरोहर गतिशील समाज को विरासत 
में सौंपनी होगी। यदि गतिहीन समाज के अनुकूल 
बच्चे को ढालना हो तो शिक्षक के लिए मह एक 
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बहुत सरल काम है किन्तु गतिशील समाज के 
संबंध में ऐसा नहीं है। जनसंख्या विस्फोट, वायु 
प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और जल प्रदूषण तथा 
विभिन्‍न प्रकार के पूर्वाग्रह जैसे अनेक नए संकट 
शिक्षण के लिए नए आयाम खोल रहे हैं। शिक्षकों 
को जानना चाहिए कि इन शैक्षिक समस्याओं का 
समाधान किस प्रकार किया जाए। 

सभी प्रकार के तनावों से मकक्‍त शांतिमय 
जगत में रहने की इच्छा ने शांति, अंतर्राष्ट्रीय 
सदभाव और विश्वनागरिकता की शिक्षा जैसे 
शैक्षिक कार्यक्रमों के नए क्षेत्र खोल दिए हैं। इन 
कार्यक्रमों के आयोजन का शुभारम्भ शिक्षक को 
प्रारंभिक विद्यालयों से ही करना होगा। 

शिक्षकों की सबसे कठिन समस्या जीवन 
मूल्यों की शिक्षा प्रदान करने की है। भारत में 
विभिन्‍न सामाजिक वर्गों और जातीय समूहों की 
भिन्न-भिन्न मूल्य-प्रणालियां हैं। कभी-कभी इन 
मूल्यों के कारण ही बच्चे या तो विद्यालय में प्रवेश 
नहीं लेते या बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं। 
सुविधावंचित बच्चों के मूल्यों को अधिक अच्छी 
तरह से समझ लेने से शिक्षकों को न केवल उन 
बच्चों को विद्यालय में प्रवेश कराने में बल्कि उन्हें 
विद्यालय में रोके रखने में भी सहायता मिल सकती 
है। तिद्यालय में पढ़ते समय विभिन्‍न सांस्कृतिक 
समूहों आथवा सामाजिक वर्गों की परंपरागत 
भान्यताएं छात्रों की उपलब्धि में रुकावट भी डाल 
सकती हैं। इनका हल खोजना भी शिक्षक का ही 
दायित्व है। फिर मूल्य-प्रणाली के क्षेत्र में शिक्षक 
का सामना पारंपरिक मूल्यों और उभरते मृल्यों से 
हो सकता है और उसे दोनों के बीच सामंजस्य का 
प्रयास करना पड़ सकत! है। राजनेतिक क्षेत्र में 
परिवर्तनतशील समाज के नए सामाजिक आदशों 
और बंधुत्व के सिद्धांत पर आधारित नए आर्थिक 
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आदशों के कारण 7 मूल्य उभरकर सामने आ 
रहे हैं। प्रश्न उठता है कि परस्पर विरोध करने 
वाले पारंपरिक और उभरते मूल्यों में शिक्षक किस 
तरह सामंजस्य स्थापित करे? यह कार्य विचार- 
विमर्श से तथा मूल्यांकन के उपायों से किया जा 
सकता है। किन्तु ये मार्ग कठिन हैं। इन मार्गों को 
व्यवहार में लाने के लिए शिक्षक को प्रशिक्षण 
तथा अभ्यास की आवश्यकता है। 

इस प्रकार शिक्षक की दो व्यापक भूमिकाएं 
हो सकती हैं-सेवा की भूमिका और रचनात्मक 
भूमिका। दूसरी भूमिका पहली भूमिका से बढ़िया 
है। दूसरी भूमिका की अपेक्षा है कि क्षिक्षण-कार्य 
व्यावयासिक दृष्टि से निपुण व्यक्तियों का कार्य 
है।' 'इसलिए यह अत्यधिक महत्व की बात है कि 
प्रत्येक शिक्षक अपना व्यावसायिक दर्शन स्वयं 
विकसित करे और उसका आचरण व्यवसाय द्वारा 
निर्धारित आचार-संहिता से निर्देशित हो। 
व्यावसायिक दर्शन और आचार-संहिता से शिक्षक 
को अपने कार्य के प्रति सैद्धांतिक अंतर्दृष्टि 
विकसित करने में सहायता मिलती है। इससे उसे 
अधिकांश शिक्षा-समस्याओं के उत्तर खोजने 
और उन्हें हल करने में सहायता मिलती है। वह 
समझ लेता है कि उसे शिक्षा के उद्देश्य क्यों 
निर्धारित करने हैं, वह जान जाता है कि पाठ्यचर्या 
में क्या-क्या रखना है, उसे मालूम हो जाता है कि 
इस पाठ्यचर्या को विद्यार्थियों के सामने किस 
प्रकार प्रस्तुत करंना है, और अंत में, उसके सामने 
यह स्पष्ट हो जाता है कि विद्यार्थियों क॑| प्रगति का. 
मल्यांकन कब्न करना है। शिक्षक के लिए, जिसे 
प्रारम्भिक विद्यालय में सेवा की भूमिका निभाने से 
भी कहीं अधिक एक रचनात्मक 
भूमिका निभाती है, ये चुनौतीपूर्ण कार्य हैं। 


